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 महोदय  पीठासीन

 1

 ]

 हिरोशिमा  पर  गिराये  गए  प्रथम  परमाणु  बम  के  शिकार  हुए  लोगों  को  श्रद्धांजलि

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  आज  के  दिन  हम  6  1945  को  जापानी  शहर
 हिरोशिमा  पर  गिराये  गए  प्रथम  परमाणु  बम  से  हुए  व्यापक  विध्वंस  तथा  अकल्पनीय  मानवीय  दुःख
 का  स्मरण  करते  विश्व  इस  सदमे  से  मुश्किल  से  ही  उभर  पाया  था  कि  9  1945  को

 जापान  के  एक  अन्य  शहर  नागासाकी  पर  दूसरा  बम  गिराया  गया  ।

 विश्व  पहले  जैसा  कभी  नहीं  हो  पाया  ।  बम  का  रेडियोघर्मी  प्रभाव  इतना  अधिक  था  कि  -

 उसके भयानक परिणामों से बाद की पीढ़ियां भी नहीं बच सकीं | तत्र से परमाणु युद्ध का खतरा अपने सभी विनाशकारी परिणामों सहित मानव्ष जाति पर डमोकल की तलवार की भांति आतंकित कर रहा यह आश्चयंजनक बात नहीं है कि निरस्त्रीकरण तथा आणविक भंडार को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाये जानें पर विश्व ने राहत की सांस ली । यह प्रोत्साहन जनक बात है कि संकट को टालने तथा परमाण हथियारों को समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं । यह सभा ऐसे सभी प्रयासों का पूर्णतः समर्थन करती है जो हमारी संघषंपूर्ण घरती में शान्ति बहाल करने तथा परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए किए जा रहे हैं । अब सदस्य परमाण विध्वंस से मारे गए ध्यक्तियों की स्मृति में थोड़े समय के लिए शान्त होंगे खड़े होकर । म० पू० तत्पश्चात्‌ सदस्य थोड़ी देर मोन खड़े रहे । स्० पु० निधन संबंधी उल्लेख अध्यक्ष महोदव : जैसा कि माननीय सदस्थर जानते श्री अच्युत विख्यात स्वतंत्रता समाजवादी और विचारक थे । उनका 5 को वाराणसी में निधन हुआ । वे 87 वर्ष के थे । श्री पटवर्धन स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे | भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका ने उन्हें एक ऐतिहासिक बना दिया था । यद्द एक बहुत बड़ी तथा आशएचरयंजनक संयोग को बात है कुछ ही दिनों के हम उस महान घटना की वर्षगांठ जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के एक सेनिक के रूप में ड्रिटिश-राज-से स्वतंत्रता को लड़ाई लड़ी धी ।



 मौखिक  उत्तर  6  1992

 1932  में  गांधी  जी  के  सिबिल  असहयोग  आंदोलन  में  ऋूदने  से  श्री  पटवर्धन  ने
 शास्त्र  के  एक  प्राध्यापक  के  रूप  में  कार्य  किया  था  ।  अपने  प्राध्यापक  काल  के  दोरान  उन्होंने  इंग्लैंड
 तथा  अन्य  यूरोपीय  देशों  को  यात्रा  की  जहां  वे  समाजवादी  तथा  क्रम्युनिस्ट  विचारधारा  से

 हुए  ।

 ये  भाचाय॑  नरेन्द्र  देद  तथा  श्री  जयप्रकाश  जेसे  अन्य  महान  शमाजबादियों  के
 घनिष्ठ  सहयोगी  जिन्होंने  आम  जनता  के  बीच  समाजवादी  गतिविधियों  का  प्रसार  करने  के
 लिए  का  ये  किया  ।  उन्होंने  समाजवाद  तथा  अन्य  विषयों  पर  कई  बुस्तकें

 1950  श्री  पटबघ॑न  ने  सक्तिय  राजनीति  में  भाग  लेना  छोड़  दिया  था  और  झंक्षणिक

 बत्ति  आरंभ  कर  दी  और  1966  तक  बे  इसमें  लगे  रहे  ।  उसके  बाद  से  अन्त  तक  उन्होंने  एकाकी
 तथा  निबत्त  जीवन  ब्यतीत  किया  ।

 उनकी  मत्यु  से  देश  ने  एक  सच्चा  एक  एक  उत्साही  समाजवादी  तथा
 स्वतंत्रता  आंदोलन  के  जीवित  प्रकाश  स्तम्भों  में  से एक  को  खो  दिया  राष्ट्र  के  प्रति  उनकी
 सेवाओं  को  आगामी  ब्र्थों  में  याद  किया  जाग्रेगा  और  वे  भावी  पीड़ी  को  प्रेरित  करती  रहेंगी  ।

 हम  इस  उत्कृष्ट  व्यक्तित्व  तथा  एक  श्र  थ्ठ  व्यक्ति  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते

 अब  सभा  मृतक  के  सम्मान  में  थोड़ी  देर  के  लिए  शांत  होकर  खड़ी  होगी  ।

 11.06  ऋ*  बृ०

 तत्पश्चात  सदस्य  थोड़ी  देर  भोन  खड़े  रहे  ।

 11.08  ण०  पूृ०
 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 नई  कृषि  प्रोश्लोगिकतियां

 +428.  भ्रो  जाल  फर्ताग्डोला  :

 डा०  सहादोपक  लतिह  शाक्म  :

 कया  छुषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्यान्न  उत्पादन  घढ़ाने  के  लिए  किसानों  उनके  उपयुक्त  नई  प्रौद्योगिकियां
 अम्तरित  करने  का  कायं  भारतीय  कृषि  अनुखंघान  परिषद  के  अन्तमेत  अनुसंधान  एककों  को  सोंपा
 गया

 यदि  तो  पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  किसानों  को  अम्तरित  की  गई  प्रोद्योगिकियों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  गई  प्रौद्योगिकियों  को  अपनाने  से  किसानों  को  क्‍या  लाभ  प्राप्त  हुए  और

 इन  प्रौद्योगिकियों  को  लोकप्रिय  बनाकर  देश  के  प्रत्येक  किसान  तक  पहुंचाने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  संज्ालव  में  राज्य  संत्रो  के०  सो०  :  जी  हां  ।  भा०  कृ०  अनु  ०  परिषद

 के  अनुसंधान  संस्थानों  (42),  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  (27),  कृषि  विज्ञात  केम्क्रों  (187),  ओर



 1$  1914  भोखिक  उत्तर

 कुछ  प्रस्यात  स्वयंसेवी  शंगठनों/मेर-सरकारो  संगठनों  को  नई  स्थायी  प्रौद्योगिकियों  को  किसानों  तक
 पहुंचाने  का  काम  सौंपा  गया  है  ।  ये  संश्वाएं  सिर्फ  प्रथम  हतर  के  विस्तार  कार्यों  से  ही  सम्बन्धित

 हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  किसानों  पहुंचाई  गई  प्रोद्योगिकियों  में  दलहनो

 तिनहती  व्यावसायिक  फल  और  सब्जियों  तथा  मात्स्यिकी  आदि  का  उत्पादन

 बढ़ाने  की  नवीनतम  तकनीक  शामिल  विशेष  तोर  पर  कम  साधन  वाले  गरीब  किसानों  के  लिए
 रेशम  के  कोड़ों  का  खुम्मी  सूअर  मुर्गी  पालन
 ओर  बकरी  पालन  को  प्रौद्योगिकियों  को  भी  बढ़ावा  दिया  गया  पिछले  तीन  बर्षों  में  कृषि
 निकों  ने  किसानों  के  खेत़ों  पर  प्रमुख  फसलों  को  245  किस्मों  का  प्रदशेत  किया  है  ।

 विभिन्‍न  स्थितियों  में  बिविध  फसलों  के  खेतों  पर  किए  गए  प्रदरशनों  से  पता  चला  है
 कि  उपशुक्त  प्रौद्योगिकियों  से  रसल  उत्पादन  50  प्रतिशत  से  300  प्रतिशत  बढ़ायी  जा  सकती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  भा०  कृ०  अनु०  परिषद  के  प्रथम  स्तर  के  बिस्तार  कार्यक्रमों  के  अंतगंत  लगभग

 15  लाख  किसानों  को  फसल  उत्पादन  को  नयी  विधियों  के  बारे  में  शिक्षित  किया  गया  और  24,1 1  5
 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  द्वारा  6  साख  किसानों  को  नई  कृषि  प्रोद्योगिकियों  के  बारे  में  प्रशिक्षित

 किया  गया

 भा०  ०  अनु०  परिषद  किसानों  तथा  राज्य  के  कृषि  विभाग  के  कार्यकर्ताओं  को  उस्मत
 प्रौद्योगिको  को  उत्पादन  क्षमता  के  बारे  में  जानकारी  देने  ओर  उसके  महत्य  को  बताने  के  लिए  अपने
 प्रथम  स्तर  को  विह्तार  प्रायोधनाओं  के  माध्यव  से  उत्प्रेरक  भूमिका  निभा  रही  है  ।  भा०  कृ०  अमु०
 परिषद  को  प्रथम  स्तर  को  आवोजनाएं  मे  राष्ट्रीय  प्रदर्शन  (४)  व्यावहारिक
 खंधान  (॥!)  कृषि  विज्ञान  (iv)  प्रयोगक्षाला  से  खेत  तक  (v)  जनजातोय

 क्षेत्र  से  संबंधित  अखिल  भारतीय  समस्वित  (४)  अखित्र  भारतोय  अनुशुचित  जाति
 स्थित  ब्रायोजना  ।  आठवीं  पंचजर्दीय  बोलता  में  कारगर  प्रबंध  ओर  कम  जच  के  लिए  इन  प्रायोजनाओं

 को  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  मे ंशामिल  किया  जा  रहा  है  |  किसानों  के  हित  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  कम
 से  कम  एक  कृषि  विज्ञान  केस्त्र  स्थापित  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  यद्धपि  भा०  कु०  अनु  ०

 परिषद  के  विस्तार  तंत्र  के  माध्यम  से  प्रथम  स्‍तर  की  विस्तार  भूमिका  निभा  रही  लेकिन  राश्य
 :  के  कृषि  विभागों  के  विस्तार  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  देश  के  सभी  किसानों  को  गयी  प्रौद्योगिकियों

 के  बारे  में  जानकारी  दी  जा  सकती  है  ।

 थी  जार्ज  फंर्ताग्टोल  :  अध्यक्ष  किसी  भी  टैस्नोजॉंजी  की  और  उसके  ट्रांसफर  की  बात
 अब  करनी  है  तो  हम  मानते  हैं  कि  दो  अत्पावश्यक  चीजें  होती  हैं  |  बे  इन  सारी  कातों  को  समझ  सके

 चूंकि  जब  आप  फर्स्ट  लाइन  एक्सटेंशन  को  तरफ  जा  रहे  हैं  ती  नीचे  जमीन  तक  उसको  पहुचाने
 बाली  ओ  जमात  हैं  ओर  जिनको  उस  टैक्नोनॉजी  का  इस्तेमाल  करना  उनमें  अगर  उसको  लमझने
 की  क्षमता  नहीं  होतो  है  तो  बाद  में  कोई  थात॑  नहीं  बनती  इसके  साथ  हो  दूसरी  आवश्यक  चीज

 है  वह  है  भूमि  का  मालिक  कौन  यानि  भूमि-सुधार  का  मामला  |  बिह्वार  में  इस  वक्‍त  जमीन
 को  लेकर  संबर्ण  चल  रहा  ऐसे  हो  उत्तर  प्रदेश  और  देश  के  अन्य  अनेक  सूबों  में  इस  समस्या  का
 हल  नहीं  हुआ  है  कि  भूमि  का  मालिक  कौत  होगा  थो  छोटा  किसान  जो  खेत  मनदूर  उसकी
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 हालग  तो  आप-हम  सब  लाग  जानते  हैं  |  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि

 आप  जब  मारी  टंक्‍्नोलॉशी  की  ओर  आई०  सी०  ए०  आर०  के  जरिये  चलने  वाले  काम  की  चर्चा

 कर  रहे  हैं  तो  आपका  मंत्रालय  अन्य  सवधित  मत्रालयों  से  (1)  भूमि  के  वितरण  के  प्रश्न  को

 ओर  (2)  किसान  उस  टेक्नोलॉजी  को  समझने  की  क्षमता  इसके  लिए  क्या  कोई  योजना  बनाना

 चाहते  वरना  यह  सब  ऊपरी  तौर  पर  जो  पढ़ें-लिख  उन्हीं  तक  सीमित  होकर  रहने  वाली

 बात  है  ।

 |

 श्रो  के०  सी०  लेंका  :  प्रश्  के  ये  पहलू  कि  क्‍या  भारतीय  कृषि  तथा  अनुसंधान

 परिषद्‌  प्रोद्यागिकी  अंतरण  के  कार्य  में  लगेगी  अथवा  अनुसंघान  त्रथा  शिक्षा  के  का  विगत

 में  भारतीय  ऋषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  कई  बार  जांच  की  जा  चुकी  है  ।  भारतीय  कृषि

 तथा  अनुसंधान  परिषद्‌  के  मुख्य  लक्ष्य  लनुसंधान  तथा  शिक्षा  का  संचालन  करना  है  |  अतः  इसके

 अंतरण  का  कार्य  राज्य  सरकारों  पर  निर्भर  करता  भारतीय  कृषि  तथा  अनुसंधाम  परिषद्‌  द्वारा

 प्रथम  पंक्षित  प्रौद्योगिकी  के  अंतरण  के  पश्चात्‌  उस  प्रौद्योगिकी  को  किसानों  तक  पहुंचाने  का  काये

 राज्य  सरकारों का  है  ।  मैं  भारतीय  कृषि  तथा  अनुसंधान  परिषद्‌  के  उद्देश्य  को  कम  नहीं  करना

 चाहता  हूं  जोकि  अनुसंधान  करना  है  |  यह  विस्तार  काय  राज्य  सरकारों  के  लिए  छोड़  दिया  गया

 है  और  क्षेत्र  स्तर  पर  किसानों  तक  यह  प्रोद्योगिकी  पहुंचाना  उनका  काय॑

 दूसरी  बात  भूमि  के  स्वामित्व  के  बारे  में  है ओर  वह  भूमि  सुधार  अधिनियम  से  संबंधित

 मुद्दा  है  ।  भूमि  धुघार  अधिनियम  के  बाद  किसान  ही  भूमि  के  स्वामी  होते  हैं  ओर  री  अधिकांश

 योजनायें  भूमिहीन  तथा  सीमान्त  किसानों  के  लिए  जोः  खेतों  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  प्रयोगशाला  से

 खेत  तक  कार्यक्रम  भीमान्त  क्सानों  तथा  कृषिगत  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  है  तथा  यह  देखना  होता

 है  कि  श्रमिकों  को  कम  कीमत  पर  जिसे  हम  के०  दी०  के०  तथा  भारतीय-क्ृषि  तथा

 अनुसंधान  परिषद  के  अन्य  संस्थानों  के  माध्यम  से  प्रदान  कर  रहे  किस  प्रकार  प्रदान  की  जा

 सकती  हैं  ।
 ह

 ह॒  श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  आपने  देखा  कि  मेसे  प्रश्न  पहले  हिस्से  का  कोई  जवाब

 नहीं
 शायद  मंत्री  जी  ने  नहीं  समझा  कि  मेरा  प्रश्न  क्या'धा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  एजकेशन  ऑफ  द  फारमस  ।

 5...  शो  जाऊं  फर्मान्डीज  :  ओर  उस  जिम्मेदारी  को  अगर  आपका  मंत्रालय  चहीं  लेता  तो

 आपके  आई०  सी०  ए०  आर०  का  सारा  काम  कुछ  सम्पन्न  किसानों  प॑
 हरियाणा  और

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  किस  नों  तक  हीं  सीमित  रहेगा  कर

 कृषि  मंत्री  बलराम  वाग  यह  है  कि  सैडांतिक  तोर  पर  आपकी  बात  सही  है

 कि  जब  तक  सारा  प्रकरग  भूममिखुवार  का  डीऊ  होता  तो  भ्रामतौर  पर  जितने  भूमिद्दीत  किसान

 जिगको  भूपि  का  अन्तरण  ठीक  व्यापक  छूप  में  नहीं  इसका  वे  शायद  फायद्रा  न
 उठा

 सकें  और  यह  रूरल  डेवलपमेंट  से  ताल्‍्लुक  रखता  हम  उन्तको  करते  भी  बात  भी

 लेकिन  जो  आपने  बात  उस
 पर

 मैं  थोड़ा-सा  विस्तारपृर्वक  बताना  चाहता  हूं  ।

 4
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 हु  को  रिसचं  हम  करते  उसके  लिए  प्रकरण  एक्सटेंशन  को  बढ़ावा  देने  का  बह  व्यापक
 रूप  है  ओर  इसी  हिसाब  से  हम  यह  चाहते  हैं  कि  सारे  देश  में  ओर  हर  जिले  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 क्योंकि  जो  पहला  कमीशन  बंठा  उसने  तो  यह  भ्री  कहा  था  कि  एक  जिले  में

 तीन  केन्द्र  हों  ।  हमने  पिछले  सालों  एक  साल  दो लाख  आदभियों  को  क्ृषि  विज्ञान  केन्द्र  से

 संबंधित  ट्रेनिंग  दी  यह  ट्रेनिंग  एक  दिन  से  लेकर  एक  साल  तक  चलेगी  ।  वह  इसलिए  होता  है

 योंकि  कुछ  लोग  तो  सिर्फ  एक  दिन  के  लिए  आते  उनसे  कुछ  खास  बात  बतानी  होती  कुछ
 7  दिनों  के  लिए  आते  कुछ  महीने-भर  के  लिए  आते  लेकिन  जो  व्यापक  स्टडी  करना  चाहते

 वे  एक  महीने  स ेलेकर  एक  साल  तक  भी  रहते  हैं  ताकि  व्यापक  तरीके  से  समझ  सके  क्योंकि

 एक्सटेंशन  के  बगर  काम  बनता  नहीं  है  ।  वे  स्टेट  यूनिवसिटीज  के  मारफत  आपके  जो  स्टेट्स  में

 एग्रीकल्चर  के  डिपार्टमैंट  उनके  मारफत  भी  ओर  आई०  सी०  ए०  आर०  की  मारफत  तीनों

 की  जो  मेटेलंटिक  पद्धति  जैसे  न्यूक्लिअस  सीड  होता  फिर  फाउन्डेशन  सीड  होता  है  मौर  फिर

 प्योर  लाइन  सीड  होता  उसी  प्रकार  हम  इसको  चलाते  हैं  ।  आपकी  बात  बिल्कूल  सही  है  कि

 जब  तक  व्यापक  तौर  पर  आम  आदमी  को  पता  नहीं  लगेगा  तो  वह  फायदा  कंसें  उठायैया  और  यही
 बात  है  जिससे  इम्बंलेस  जिन  लोगों  ने  इसे  पकड़  जिन  स्टेटस  मुझे  ती  अपना  ज्ञान  है
 कि  पंजाब  में  हमने  किस  तरह  से  एक्सटेंशन  के  काम  को  किया--एक-एक  गांव  एक्सटेंशन

 खरीद  एक  डिमोंस्ट्रेशन  एक-एक  फारमर  को  उसमें  सम्मिलित  उसके  खेत

 खेती  करके  उसको  फिर  दूसरे  लोगों  ने  भी  उसको  देखा  कि  इस  तरह  खेती  करने  से

 फायदा  क्या-क्या  होता  और  तीन-तीन  दफा  रेडियो  टेलीविजन  से  हमने  लोगों  के  घरों  तक

 पहुंचाया  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  कि  वह  एक्सटेंशन  का  काम  जब  हमने  में  तब  बात
 बनती  इसीलिए  में  चाहता  हूं

 कि  इस  एक्सटेंशन  के  काम  को  हमें  सब  सूबों  में  करना  चाहिए
 जिससे  कि  हिन्दुस्तान  में  इम्बलेंस  भी  खत्म  आपकी  भूख  धी  खत्म  हो  ओर  जिस  तरोके  से  यह
 अभी  तीन  सूबों  पर  आधारित  है  अन्न  के  वह  हमारी  समस्या  भी  हल  हो  जाए

 थरो  जॉल  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  यदि  पहले  ही  मंत्री  महोदय  जवाब  दे  तो  बात

 साफ  हो  जाती  ।  गर्भ

 अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  है  कि  पिछले  एक-दो  साल  से  इंकल  के  प्रस्तावों
 लेकर  बहस  चल  रही  है  और  आज  गंट  अन्तर्राष्ट्रीय  पू  जीशाही  हिन्दुस्तान  की  ख्लेती  पर  हावी  होगा

 चाहती  है  और  विशेषकर  बीज  के  मामले  में  ।  उनकी  आज  जो  साजिश  कह  में  स्पष्ट

 हो  भकी  है  और  वे  इस  प्रकार  से  अपने  बौज  को  हिन्दुस्तान  में  घुसेड़ने  का  का  कर  रहेਂ  हैं  भोर

 आगे  जाकर  उस  बीज  की  मालिकी  अपने  ही  ऊपर  अपने  ही  हाथ  में  रखने  कां  काम  तो

 ये  जो  उनके  दो  प्रस्ताव  क्या  उनके  बारे  में  कॉमस  भिनिस्ट्री  या  जो  भौ  जिसके  ऊंपर

 गैट  के  मामले  में  आगे  बहस  चलाने  की  जिम्मेदारी  उस  मंत्रालय  के  साथ  कया  आपके  मंत्रालय

 की  कोई  बातचीत  हुई  है  ऑर  अगर  हुई  तो  आपके  लोगों  को  इस  पर  क्‍या  भूमिका

 बसे  क्लराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  इस  प्रश्न  से  यह  प्रश्न  तो  पैढह  नहीं  होता  लेकिन

 फिर  भी  मैं  ज्ञात  कराना  चाहता  हूं  कि  हम  जागरूक  हैं'और  हुम  भारत  के  किसानों  के  हितों  को
 *  रक्षा  यह  हमारा  फर्ज  बनता  जब  बात  तो  पहले  आपके  यहां  '  इस  सदन  में
 +  डिसकस  यह  तय  हो  चुका  है  ।  उसके  पश्चात्‌  जो  भी  जैसां  जो  हमारे  फायदे  का  होगा
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 उसको  हम  देखेंगे  भौर  जो  हमारे  नुकसान  की  उसको  हम  देखेंगे  और  उसके  बाद  हो  हम
 इसका  निराकरण  करेंगे  कि  किस  चीज  को  हम  अपनाना  चाहते  हैं  ।

 भरी  जॉज  फर्नाग्डोल  :  अध्यक्ष  मेरा  ठोस  प्रश्न  था  कि  आपके  और  संबंधित  मंत्रालय

 के  बोच  में  कोई  स्पण्ट  विच्यार-विमश्श  हुआ

 श्रो  बलराम  शालड  :  बातचीत  होगी  ओर  हो  रही  हमसे  भी  हमने  भी  अंपनी

 राय  दी  है  कहां-कहां  हमारा  फायदा  हो  सकता  हमें  यह  सूट  नहीं  इन  सब

 बातों  को  देखकर  करेंगे  ।

 डा०  महादोषक  सिहु  शाक्य  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  कृषि  मंत्री  जी

 से  जानना  चाहूंगा  कि  आपने  ब्रश्न  के  खण्ड  |  में  कई  संस्थाओं  का  जिक्र  किया  जो  इन  योजनाओं

 को  किसानों  तक  पहुंचाते  आपने  42  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  और  27  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों

 और  कछ  प्राइवेट  स्वयंसेवी  संगठनों  का  उल्नेख  किया  तो  मरा  साधारण  प्रश्न  है  कि  आप  कृपया
 यह  बताएं  कि  स्वयंसेवी  प्रद्यात  संगठन  जिनको  आपने  यह  काम  सौंपा  उनके  लिए  क्‍या  मापदष्ड

 हैं  और  राज्यवार  कितने  ऐसे  संगठनों  का  चयन  किया  है  जिनको  आपने  यह  काम  सौंपा  है  ?

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  ऐसे  प्रश्नों  का  तो  लिखित  उत्तर  दे  सकते  यह  तो  आप

 स्टेटिस्टिक्स  पूछ  रहे  हैं  |  मंत्री  अगर  आपके  पास  सूचना  तो  दे  दीजिए  ।

 eee

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  गड़बड़  करने  से  कोई  फायदा  नहीं  उसमें  कुछ  निकलना

 चाहिए  |  वे  तो  स्टेटिस्टिक्स  पूछ  रहे  उनको  लिखकर  वे  भेज  देंगे  ।

 थो  बलराम  जाक्षड़  :  फोंकण  विद्यापीठ  है  और  कुछ  इस  प्रकार  की  संस्थाएं  हैं  जिनके  पास

 आधारभूत  मापदण्ड  हैं  ओर  थाको  लिस्ट  मैं  आपको  लिखकर  भेज  दू  गा  ।

 शा०  भहादोपक  सिह  शाक्य  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  मापदण्ड  पूछा  है  वह  तो  कम

 से  कम  ये  लिखकर  बता  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  |  यह  बहुत  अच्छा  प्रश्न  इस  समय  का  उपयोग  अगर

 आप  अच्छी  तरह  से  करते  तो  ज्यादा  अच्छा  होता  ।

 श्री  मीतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जो  ने  जो  जबाब  दिया  है  ट्रांसफर  भॉफ़

 टैक्नौलोजी  से  भआाई०  सी०  ए०  आरण०  में  मूलतः  कृषि  अनुसंघान  का  कार्य  होता  है  भोर

 जआई०  सी  ०  ए०  भार०  हारा  ही  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  को  स्पोंतर  किया  गया  विस्तार  कार्यक्रमों

 जो  टेक्नोलौजी  हमको  प्राप्त  हुई  है  अनुसंधान  के  उसको  कृषकों  तक  पहुंचाने  के  लिए  |

 हम  लोग  भी  इस  बात  को  जानते  अध्यक्ष  महोदय  आपको  भी  स्मरण  होगा  कि  कृषि  विज्ञान

 केन्द्र  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  खोले  जाएं  और  जिस  नेशनल  एग्रीकल्चरल  कमीशन  की  चर्चा

 माननीय  मंत्री  जी  ने  की  उसने  तो  कहा  था  कि  प्रत्येक  जिले  में  3  केन्द्र  खुलने  कम  से

 कम  एक  केन्द्र  खोलने  का  सरकार  ने  आपका  भी  इरादा  ऐसा  था  ओर  आपसे  पूर्व  की

 सरकारों  का  भी  ऐसा  इरादा  रहा  पृष  को  सरकार  ने  भी  आश्यासन  दिया  था  कि  अधिक  से

 बधिक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोले  लेकिन  अध्यक्ष  जो  सबस्ले  बढ़ी  कठिनाई  है  इस  सिलसिले

 में  बहू  धन  को  है  |  कृषि  मंत्रालय  भी  चाहता  आई०  सी०  ए०  श्रार०  भी  चाहता  है  कि  अधिक
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 से  अधिक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोले  लेकिन  बाधा  भाती  है  मोजना  भायोग  की  तरफ  से  ।

 ग्रोजना  आयोग  इस  पर  कंढली  मारकर  बैठा  रहता  है  ।  कभी  फ्रंडिग  पेट्न  के  नाम  पर  ओर  कभी

 किसी  दूसरी  छीज  के  नाम  इनको  खोलने  के  लिए  जिस  अपेक्षित  घनराध्षि  की  जरूरत  बह
 भाई०  सी०  ए०  आर०  को  उपलब्ध  नहीं  कराई  जाती  इसके  कारण  कृषि  बिज्ञान  केन्द्रों  का

 खलना  रुका  हुआ  यह  बहुत  पुराना  प्रस्ताव  था  |  हम  लोगों  की  सरकार  के  समय  में  भी  था  ।

 उनमें  कुछ  प्रस्तावों  को  आपने  अब  स्वीकार  किया  है  और  उनको  लागू  करने  का  काम  शुरू  किया

 है।तो  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हुं  कि  क्‍या  कृषि  मंत्री  जी  ने  इस  सबाल  को

 प्रधानमन्त्री  महोदय  के  साथ  टेबःअप  किया  है  ओर  बया  प्लानिंग  कमीशन  के  साथ  इस  सवाल  को

 टेकअप  किया  है  कि  यह  जो  सबसे  उपयोगी  स्कीम  है  ट्रांसफर  आफ  टेकनोलोओ  को  दृष्टि  जो

 रिसं  होता  है  उसको  जमीन  तक  पहुंचाने  के  उसको  दृष्टि  में  रखकर  अधिक  से  अधिक  कृषि

 विज्ञान  केन्द्रों  को  इस  बित्तीय  बषं  में  खोलने  के  लिए  और  आठवीं  पंचबर्षीय  मोजना  में  नैशनल

 कमीशन  के  रिकमेंडेशन्स  के  मुताबिक  प्रति  जिले  में  तीन  नहीं  तो  कम  से  कम  एक  जिसे

 में  इस  पंचवर्धीय  योजना  में  एक  कृषि  बिज्ञान  केन्द्र  खोलने  की  अनुमति  प्लानिंग  कमीक्षन  के  माध्यम

 से  मिल  जाएगी  और  कया  भाप  इस  स  वाल  को  टेकअप  करेंगेया  करायेंगे  ?

 श्री  बलराम  अध्यक्ष  कानूनी  बात  के  हिसाब  से  मेरे  पास  कछ  समस्या

 वैदा  होती  है  ।  मेरे  से  पहले  जो  मंत्री  थे  उन्होंने  74  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  का  ऐलात  लेकिन

 उस  ऐलान  के  पीछे  न  तो  फाईनेंस  सैंक्शन  न  प्लानिंग  कमीशन  कौ  सेक्शन  थी  |  अब  जब  हमारे

 पास  सैंक्शन  आई  मेरे  सामने  दुविधा  यह  पैदा  हुई  कि  मैं  उसकी  छंटनी  कैसे  करूं  ।  माननीय

 सदस्य  कहेंगे  कि  पहले  तो  ऐनाउंस  कर  दिया  यह  शायद  पार्टीबाजी  के  हिसाब  से  इन्होंने  टसको

 उल्टा  कर  लेकिन  सारे  का  सारा  मनगढ़त  था  ।  सवाल  यह  होता  है  कि  उन  74  को

 मैं  पहले  किसी  प्रकार  से  निभाऊंगा  ।  उनके  दिए  हुए  असस्यवादी  वचन  को  सत्य  में  परिणीत

 फिर  बाकी  उसके  लिए  मैं  लिखत-पढ़त  पूरी  कर  रहा  हूं  ।  जितता  जोर  लगता  है  लगा  रहा

 हे  क्‍योंकि  जब  तक  साधन  ऐलाऊ  नहीं  मेरे  पास  पैसा  नहीं  आएगा  तथ  तक  बविज्ञात  केन्द्र

 नहीं  खुल  सकते

 क्री  तारा  अध्यक्ष  स्कीम  तो  बहुत  अच्छी  उस  लोगों  को  बड़ी

 भाशाएं  लेकिन  भाज  जो  हालत  विलेजेस  में  जो  हमारे  कार्यकर्ता  बाते  हैं  उनके  पास  इतनी

 तोौलेज  नह
 |  होती  है  ।  आज  जो  प्रोप्रसिव  स्टेटस  उनके  जमींदार  चाहे  वे  टेलीविजन  की  माफंत

 हो  चाहे  रेडियो  वी  माफंत  समझदार  लेकिन  जब  हमारे  करमंचारो  उनको  जाकर  कुछ  बताना

 चाहते  हैं  तो  उनका  इलम  किसानों  मे  कम  होता  है  ।  उस  कारण  उन  लोगों  में  कनफ्यूजन  होता  है  ।

 मैं  पूछना  चाहता
 टूं

 कि
 जा  आदमी  हम  लेबट  लेढ  भेजते  कया  उनका  भी  इम्तहान  लेते  हैं  कि

 बे  उनको  ठीक  तरह  से  गाइड  कर  सकते  हैं  या  नहीं  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  अगर  जानकारी  नहीं  होती  तो  भाज यह  तरक्की

 क्यों  होती  ।  जानकारी  होती  है  |  कुछ  ऐसे  होते  हैं  ।  लेकिन  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  स्थापना  हो  रही

 उनको  ट्रेनिंग  के  लिए  भी  भेजेंगे
 ।

 आजकल  किसान  भी  उस्नति
 के

 रास्ते  पर  जिन्होंने  सोशल

 लिया  और  कर  लिया  ।

 |

 प्रो  उम्प्ा  रेडडो  बेंकटेश्बरल  :  अध्यक्ष  जहां  तक  कृषि  का  संबंध  है  हमें  वास्तव  में
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 इस  दैश  के  कृषि  वज्ञानिकों  को  बधाई  देनी  चाहिए  क्योंकि  उनन्‍्होंमे  एक  बहुत  सक्षम  प्रोद्योगिकी
 का  किया  है  ।  वेज्ञानिकों  से  किसानों  तक  इस  प्रौद्योगिकी  को  पहुँचाने  में  वास्तव  में

 भारी  हानि  होती  एक  अक्षम  क्षेत्रीय  कार्यकर्ता  ही  इस  प्रोद्योगिकी  को  किसानों  तक  पहुंचाता

 है  अथवा  सौंप  रहा  वास्तव  में  इस  प्रौद्योगिकी  को  किसानों  तक  पहुंचाने  के  लिए  निचले  स्तर

 पर  मानव  संसाधन  विकास  का  ध्यान  उचित  ढंग  से  नहीं  रखा  जा  रहा  है  ।

 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  उन  लोगों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  जो  वास्तव  में

 निम्म  स्तर  पर  इस  प्रौद्योगिकी  को  पहुंचायेंगे  ।  कृषि  प्रोद्योगिकी  खोलकर  उप-सहायक  स्तर  पर  मानव

 संसाधन  थिंकास  के  लिए  के०  वी०  के०  स्तर  के  माध्यम  से  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  जिन्हें

 अब  जिला  स्तर  पर  खोला  जा  रहा

 जब  तक  यह  कार्यक्रम  आरंभ  नहीं  किया  जाता  और  जब  तक  एक  सक्षम  संबगं  का  बिकास

 भहीं  किया  जाता  तब  तक  प्रौद्योगिकी  अंतरण  उचित  नहीं  होगा  और  क्षति  बहुत  भधिक  होगी  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  हमने  हस  प्रश्न  पर  25  मिनट  लमाए  कृपया  संक्षिप्त  में  बोलें  !  प्रश्न

 प्रो०  उम्भारेड्डो  वेंकटेश्वरल  :  क्या  सरकार  के०  वी०  के०  में  पोश्िटिकनिक  खोलेगी  ओर

 उफ्न्शहायकों  की  भर्ती  करके  प्रोद्योगिकी  अंतरण  के  लिए  सक्षम  संवर्ग  का  सूजन  करेगी  ।

 को  बलराम  जाखड  :  हमें  ध्यान  रखना  है  कि  हमारे  लोगों  को  जिन्हें  लोगों  से  मिलना  है
 तथा  उन्हें  अनुदेश  देना  विशेष  गुणंबान  होना  चाहिए  ।  यह  एक  नकारात्मक  उत्पादन

 होगा  ।  अतः  मैं  नकारात्मक  होना  नहीं  चाहता  हूं  ।  मैं  सकारात्मक  होना  चाहता  हूं  ।  मैं  राज्य

 सरकार  के  माध्यम  से  वहां  के  विश्वविद्यालयों  को  इसके  बारे  में  विचार  करने  के  लिए  कहूंगा  ।

 महिलाओं  को  सहकारी  समितियां

 +429.  श्री  सुधोर  सावन्त  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सहायता  ओर  विपणन  सुविधा  उपलब्ध  कराकर  महिला  सहकारी  समितियों  को

 प्रोत्साहन
 दिया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 *
 क्यो  सरकारी  और  सावंजनिक  क्षेत्र  की  एजेंसियों  के  आबंटन  के  मामले  में  महिला

 सहकारी  समितियों  को  प्राथमिकता  देने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (s)  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  स्वनियोजित  महिलाओं  को  प्रोत्साहन  देने  संबंधी

 प्रस्ताक़्ित  कार्य-योजना  कया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  और

 महिलाओं  को  सहकारी  समितियों  सहित  सहकारी  समितियों  को  कृषि  ऋण  के

 परिसंस्क  कुक्कुट  डेयरी  उपभोक्ता  जिसों  के  संवितरण  आदि  जंसे  विभिन्‍न  कार्यकलापों  के

 प्रदान  की  जाती  है  ।
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 और  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  वह  महिलाओं  की  सहकारी  समितियों

 सहित  सहकारी  समितियों  को  उनके  आ्थिक  कायंकलापों  के  अनुपालन  में  प्राथमिकता  दें  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अनन्य  रूप  से  महिलाओं  की  सहकारी  सप्तितियों
 को  वित्तीय  सहायता  की  एक  नयी  योजना  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 ]

 श्रो  सुधीर  सावस्त  :  अध्यक्ष  इस  ४श्त  का  महत्व  थोड़ा  कम  हो  गया  है  क्योंकि  यह
 महिलाओं  के  कल्याण  से  संबंधित  था  !  मैंने  यह  प्रश्न  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  पूछा  था

 लेकिन  इसे  इस  मंत्रालय  को  दे  दिया  किसी  भी  स्थिति  में  इस  प्रश्न  को  पूछने  का  मुख्य
 प्रयोजन  यह  है  कि  महिलाओं  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कई  काम  किए  जामे  जब  सक
 आर्थिक  शक्तित  महिलाओं  के  हाथ  में  नहीं  दी  तब  तक  वास्तविक  शब्दों  में  कोई  सुधार  नहों
 हो  सकता  ।

 जहां  तक  आर्थिक  शक्ति  ग्रामीण  लोगों  के  हाथों  में  आने  का  प्रश्न  सहकारी  समितियां
 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  तंत्र  अतः  यदि  सहकारी  समितियां  चलानी  हैं  तो  जो  कुछ  उल्पादित

 किया  जाता  है  उसका  विपणन  भी  करना  होगा  ।  उसे  बेचना  होगा  ।  इसी  कारण  इसका  सार  यह  है
 कि  उनके  लिए  बाजार  की  भी  अवश्य  ब्यवस्था  होनी  चाहिए  जिनकी  सरक्कवारी  एजेंसियों  और

 धरकारी  क्षंत्र  के  एककों  द्वारा  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  मेरे  प्रश्न  की  यह  पृष्ठभूमि  है  ।

 भाग  तथा  का  उत्तर  यह  है  :

 की  यह  नीति  रही  है  कि  महिलाओं  की  सहकारी  समितियों  सहित  सहकारी
 समितियों  को  उनके  आथ्थिक  कायंकलापों  के  अनुपालन  में  प्राथमिकता  दे  ।”

 यह  थोड़ा-सा  अस्पष्ट  है  क्योंकि  इसका  कोई  स्पश्ट  उत्तर  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  संक्षप  में  कहिए  ।  आप  सीधे  प्रश्न  प्रर  आएं  ।

 झो  सुधोर  सावन्त  :  व्यवहारिक  अर्थों  में  यह  ऊपरी  तौर  पर  कहीं  दिखाई  नहीं  देते  ।

 मप्रद्धिलाओं  की  सहकारी  समितियों  को--किसी  भी  क्षंत्र  में  प्राथमिक्रता  नहीं  दी  सरकारी

 क्षेत्र  के  एककों  में  अथवा  स्वयं  सरकार  में--महिला  सरकारी  समितियों  द्वाय  उत्पादित  वस्तुओं  की

 खरीद  के  लिए  और  एजेंसियां  आबंटित  करने  जेसे  आर  सी  एफ  की  एजेंसियां  और  आई  पी  सी

 छल  और  इंडियन  ऑयल  में  इन्हें  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दी  जाती  ।

 अतः  मेरा  विशिष्ट  प्रश्न  यह  है  कि  वे  कौन-सी  गतिविधियां  अथवा  वे  फोन-सी  एजेंसियां हैं
 जी  महिला  सहकारी  समितियों  को  देने  के  लिए  नीति  में  रखी  गई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  महिला  सहकारी  समितियों  के  लिए  कौन-कौन  से  कार्यकलाप  आरक्षित्त

 रखे  गये  हैं  ?

 की  बलराम  जाखड़  :  अभी  तक  किसी  भी  सहकारी  समितियों  में  कोई  विभेद  नहीं  किया

 गया  केवल  आठवीं  योजना  के  लिए  हम  सुझाव  दे  रहे  हैं  कि  विशेषकर  महिलाओं  की  सहकारी
 समितियों  को  बढ़ाने  के  लिए  बल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अभी  तक  हमने  सभी  सहकारी  क्षेत्र  का  विस्तार  व  विकास  किया  है  ।  यही  कुछ  किया

 गया  है  ।
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 श्री  चण्हाण  बंठे  हुए  हैं  ।  जब  वे  वित्त  मंत्री  पति-पत्नी  साथ  थे  ।  उन्होंने  कहा  कि  यदि

 हवयं  ईश्वर  द्वारा  उन्हें  तैयार  किया  गया  तो  मैं  उन्हें  हैं  कसे  अलग  कर  सदता  लेकिन  अब  हम

 उनको  अलग  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  अपने  पैरों  पर  खड़ी  हो  सकें

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मुख्य  बात  केवल  यह  है  कि  उनकी  बेहतरी  के  लिए  प्राथमिकता  देनी

 होगी  ।

 री  बलशाम  जाखड  :  मैं  इस  बात  को  समझता  हूं  तथा  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  हमारे  पास

 5478  सहकारी  समितियां  केवल  महिलाओं  के  लिए  जिसकी  539  लाख  महिलाएं  सदस्य  हैं

 तथा  इन  समितियों  का  28.69  करोड़  रु०  का  कारोबार  लेकिन  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 महिलाओं  के  लिए  हमारे  पास  विशिष्ट  कार्यक्रम  है  तथा  हम  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  देने

 के  लिए  लगभग  5  करोड़  रु०  निवेश  कर  रहे  हैं  ।  प्रत्येक  जिले  में  जहां  केन्द्रीय  योजना  हम  वहां

 महिला  समितियां  ख्रोल  रहे  हम  उन्हें  न  केवल  मोखिक  रूप  से  सहायता  देंगे  बल्कि  उन्हें
 40,000  रु०  का  शेयर  पूंजी  40.0!0  रु०  की  काये  पूंजी  अंशदान  ओर  लगभग

 20  000  रु०  की  राज  सहायता  भी  आने  वाले  समय  में  हम  चाहते  हैं  कि  वे  अपने  पैरों

 पर  खड़ी  हो  सके  स्रोर  वे  वित्तीय  दृष्टि  से  आत्मनिर्भर  हो  सके  ।

 भी  सुधोर  सावन्त  :  प्रश्न  का  आंशिक  रूप  से  उत्तर  दिया  गया  मैंने  महिलाओं

 की  सहकारी  समितियों  के लिए  आवश्यक  रूप  से  बाजार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कहा  था  तथा

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  ऋण  के  रूप  में  सहायता  आज  भी  दी  जा

 रही  वास्तव  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में  काफी  कुछ  किया  लेकिन  वे  आर्थिक

 रूप  से  सुदढ़  नहीं  हुई  हैं  ओर  इसका  कारण  है  कि  उनके  लिए  आवश्यक  रूप  से  बाजार  की  व्यवस्था

 नहीं  है  ।  मैं  आपसे  विशिष्ट  रूप  से  यह  पृछना  चाहूंगा  कि  क्‍या  पहिलाभों  की  सहकारी  समितियों

 को  उनके  द्वारा  उत्पांदित  उत्पादों  क ेलिए  आवश्यक  रूप  से  बाजार  उपलब्ध  करागणा  जाएगा  ।

 श्रो  बलराम  झाखड़  :  हुतआरा  यही  लक्ष्य  नागरिक  उवंरक  तथा  यहां  तक  कि

 रेल  मंत्रालय  से  भी  इस  पहल  के  संबंध  में  ध्यान  देने  के  लिए  कहा  गया

 डा०  के  ०  एस०  सोन्द्रम  :  अध्यक्ष  महिला  सहकारी  समितियों  के

 गार  की  सुविधाएं  प्रदान  नहीं  की  गई  हैं  ।  ग्रामीण  महिलाएं  जो  सब्जियां  तथा  अन्य  शीघ्र  खराब

 होने  व!ली  वस्तुओं  का  उत्पादन  करती  उन्हें  अपनी  वस्तुओं  का  विपणन  करने  में  कठिनाई  हो

 रही  है  तथा  उन्हें  अपने  उत्पादों  की  बिक्री  बहुत  ही  कम  दामों  पर  करनी  पड़ती  अतः

 माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहुंगी  क्रि  क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सहकारी  समितियों  में  शीतागार

 की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  मैं  अनुरोध  करूंगी  कि  ग्रामीण

 छेत्र  की महिला  सहकारी  समितियों  में  शीत्रागार  की  सुविधाएं  दी  जाएं  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  हम  उन्हें  मागंनिदेश  ओर  राजसहायता  देने  के  लिए  हर  प्रकार  से

 सहायता  करेंगे  ।

 श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  महिलाएं  बाजार  के  लिए  बेहतर  गुणवत्ता  वाले  खाद्य

 उत्पादों  तथा  अन्य  उत्पादों  का  उत्प।दन  करने  में  काफी  प्रतिस्पर्धी  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  उन्हें
 अम्य  सरकारी  एजेंसियों  का  सहयोग  प्रएप्त  नहीं  हो  रहा  है  जिनके  द्वारा  वे  अपने  उत्पादों  का  विषणन

 कर  सकें  ।  यदि  खाद्य-प्रसंस्क  पैकिंग  तथा  राजसहायता  सहित  उन्हें  अन्य  विपणन

 सुविधाएं  दी  जाती  हैं  तो
 वे  बाजार  में  अपने  विशेषकर  मसाले  जंसे  खाद्य  को

 १७
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 त॑यार  ब  अधं॑  तैयार  वस्तुओं  के  रूप  में  बिक्री  कर  ऐसी  अनेकों  सरकारी  एजेंसियां  हैं  जिनके
 द्वारा  उन्हें  अनिवायं  रूप  से  बाजार  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  है  ।  उदाहरण  के  लिए  आई०  सी०
 डी०  एस०  कार्यक्रम  लगभग  सभी  स्थानों  पर  है  जो  अध॑  तेयार  खाद्य  उत्पादों  को  उचित
 स्केनिंग  और  उचित  पंकिंग  द्वारा  इनकी  बिक्री  की  गारंटी  दे  सकता  उन्हें  अपने  उत्पादों  का
 विपणन  करना  चाहिए  ।  क्‍या  इस  प्रकार  सरकार  उन्हें  सहायता  देने  का  विचार  कर  रही  है
 तथा  उन्हें  अपने  उत्पादों  के  साथ  सामने  आने  के  लिए  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ताकि  उन्हें  अच्छी  कीमतें
 मिल  सके  तथा  उतके  सहकारी  समितियों  के  साथ  अच्छे  संबंध  रहें  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  अच्छे  प्रबंधन  तथा  उद्यमशीलता  के  अलाबा  और  कोई  रास्ता  नहीं
 है  जिसके  द्वारा  उन्हें  आगे  आना  है  और  उन्हें  आगे  आना  होगा  ।  और  हम  उनकी  सहायता  करने

 के  लिए  यहां  हैं  ।  हम  आठवीं  योजना  में  इसी  पहलू  पर  गोर  कर  रहे  हैं  तथा  हम  चाहते  हैं  कि  वे

 फलें-फूलें  ।

 श्लीमतो  गोता  मुखर्जो  :  मैं  माननीय  मंत्री  द्वारा  अभी  मेरे  सहयोगी  द्वारा  पूछे गए
 प्रश्न  का  जो  उत्तर  दिया  गया  है  उसका  उल्लेख  कर  रही  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वे

 राजसहायता  देने  पर  विचार  करेंगे  ।  क्या  हम  इसे  सभा  में  दिया  गया  आश्वासन  मानें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  है  ।

 क्री  बलराम  जाखड़  :  नहीं  मैंने  आपको  बताया  है  कि  यह  विचाराघीन  है  |  यहो
 हमने  कहा  है  तथा  इसे  अंतिम  रूप  दिया  जाएगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  विचार  करना  भी  सदन  में  दिया  गया  आश्वासन  होता  है  ।

 ]

 शोसतो  भावना  चिखलिया  :  अध्यक्ष  हम  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहेंगे  कि

 महिलाओं  के  बारे  में  भी  वे  विचार  कर  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  ही  अच्छी  बात  मैं  आपके  माध्यम  से
 मंत्री  महोदय  से  जानना  जो  सावंजनिक  क्षेत्र  की  एजेंसियां  उनमें  से  ऐसी  कोन-सी

 एजेंसियां  जिनको  सिर्फ  महिला  सहकारी  समितियों  को  दी  जा  रही  हैं  ?

 श्री  बलशाम  जालखड़  :  यह  स्पेशल  काम  अभी  शुरू  कर  रहे  फिर  भी  मैं  बताना
 जैसे  पेट्रोलियम  मिनिस्ट्री  का  सिक्लि  सप्लाइज  का  फर्टिलाइजर  का  है  और  सिविल

 सप्लाइज  में  जो  भी  आती  हैं  ।  जहां  वे  काम  कर  सकती  उसके  लिए  उनकी  पूरी  मदद  करने  की

 चेष्टा  करेंगे  ।

 झ्ोमती  गिरिणा  देवो  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  वे  प्राथमिकता  उसी

 तरह  से  जैसे  लेद्रीज-फस्ट  हर  बात  में  कह्दा  लेकिन  कुछ  मिलता  नहीं  भावना  चिखलिया

 जी  ने  जो  बात  कही  मैं  उनकी  भावनाओं  से  सहमत  हूं  ।  आपने  इसमें  सूत्र  वाक्य  में  कह  दिया  है
 कि  उनको  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  मैं  जानना  चाहती  स्पष्ट  आपने  कौन-कौन  से  प्रावधान  किए
 हैं  कि  इनमें  केवल  औरतों  की  द्वी  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?  और  यदि  उसमें  प्राथमिकता  नहीं  टी  गई

 तो  उनके  द्वारा  उनके  नाम  के  आगे  या  दस्तखत  लगवा  कर  या  अंगूठे  का  ठेपा  लगाकर  यदि  कोई
 पार्टी  जान  करके  इस  प्रकार  से  ले  लेती  तो  क्या  इसकी  पहचान  आपके  मंत्रालय  द्वारा  की  गई

 यदि  को  गई  तो  ऐसे  कितने  मामले  आपके  सामने  आए  हैं  ?



 मौष्फिक  उत्तर  6  1992
 जपथथफिज-+

 भी  बलराम  लजाखड़  :  मेरे  ख्याल  में  इन्होंने  बात  को  सुना  नहीं  ।  पूर्णरूपेण  अगर

 तो  बात  क्लीयर  हो  जाती  !  चूंकि  हम  आठवीं  योजना  में  योजना  बना  रहे  हैं ओर  उसमें  पहली
 बार  सिर्फ  महिलाओं  को  प्राथमिकता  दिए  जाने  की  बात  कही  गई  जब  योजना  पास  हो
 फिर  प्राथमिकता  देंगे  ओर  जब  प्रार्थामकता  तो  बतायेगे  कि  कौन-कौन-सी  जगह  दी  हैं  ।

 |

 कुसमारो  फ्रिडा  तोपनो  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  क्ृषि  मन्‍्त्री  महोदय  से  पूछना

 चाहती  हूं  कि  देश  के  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  साथ-साथ  उड़ीसा  राज्य  में  अलग  से  काम  कर

 रही  महिला  सहकारी  समितियो  की  संख्या  कितनी  है  भोर  वर्ष  199  2-93  के  दोरान  विशेष  रूप  से

 महिला  सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कया  प्रावधान  किये  गये  हैं  ?

 भरी  बलरास  जाखड़  :  इसक  लिए  मुझे  अलग  से  सूचना  दी  जाए  ।

 झीलतो  बासथा  राजश्थरी  :  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  जिला  स्तर  पर  हम  महिला  समितियों  के
 करियाकलापों  में  सहायता  करने  जा  रहे  हैं  |  इस  सन्दर्भ  म  मैं  मानतीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करना

 चाहती  हूं  कि  हमें  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  से  पूर्व  इन  महिलाओं  को  आवश्यक  प्रशिक्षण
 देने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  यह  आवश्यक  है  कि  खान-पान  इत्यादि  में
 प्रशिक्षण  होना  चाहिए  ।

 भ्रो  बलराम  जाखड़  :  में  आपसे  सहमत

 अध्यक्ष  सहोवय  :  मन्त्रो  महोदय  आपके  प्रस्ताव  से  सहमत  हैं  ।

 प्रो०  साविश्नो  लक्ष्मणन  :  मुझे  यह  सुनकर  खुशी  हुई  कि  महिला  सहकारी  समितियों  को

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  महिलाओं  को  व्यक्तिगत  उद्यमों  के  रूप  में  भी
 फ्राथमिक्तता  दी  जाएगी  ?  इस  सन्दप्म॑  में  क्या  आप  राज्य  सरकारों  को  भी  निर्देश  देने  की  कृपा  करेंगे
 ताकि  महिलाओं  के  लिए  स्व-रोजगार  के  अबसरों  को  बढ़ाया  जा  सके  ?

 अध्यक्ष  महोबय  :  यदि  यह  आठवीं  पचवर्षीय  योजना  में  है  तो  राज्य  सरकार  *इस  पर  ध्यान

 देगी  ।

 प्रो०  साविश्नो  लक््मणन  :  मैं  महिला  सहकारिताओं  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रही  हूं  ।

 मैं  महिला  उद्यमियों  के  बारे  मे  पूछ  रही  हूं  ?  क्‍या  उन्हें  ऐजेन्ट  आदि  के  रूप  में  कार्य  फरने  में  भी

 प्रांधॉभकता  दी  जाएगी  ?  मैं  यह  प्रश्न  इसलिए  पूछ  रही  हूं  क्योंकिਂ  ''

 ््
 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  नहीं  ।  यह  प्रश्न  सहकारिताओं  के  बारे  में  है  ।

 झ्रो  बलरास  जाखड़  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  से  सहानुभूति  रखता  हूं  ।

 क्या  मैं  अख  माननीय  सदस्य  कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  द्वारा  उठाए  भए  प्रश्न  का  उत्तर  दूं  ?

 उड़ीसा  राण्य  में  हमारे  पास  सात  सहकारी  समितियां  हैं  ओर  इनकी  सदस्यता  एक  हजार  के  लगभय

 झोसतो  महाजन  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  उनके

 विभाग  का  ही  प्रश्न  पूछना  चाहुंगी  ।  हर  साल  खेती  के  काम  में  खाद  की  समस्या  आती  सहकारी
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 क्षेत्रों  में  जो  को-ऑपरेटिव  सोसायटीज  का  काम  करती  वहां  वित्तीय  समस्या  बता  करके  पर्याप्त
 खाद  उनके  पास  नहीं  रहती  है  ।  हर  साल  किसानों  को  खाद  की  समस्या  आती  उनको  बढ़े  हुए
 दामों  पर  खाद  खरीदनीं  पड़ती  मैं  केवल  खाद  के  बारे  में  पूछंगी  कि  क्‍या  आप  उसके  लिए
 महिला  को-ऑपरेटिव  संस्थाओं  को  कोई  वित्तीय  सुविधा  देते  हुए  सब्सिडाइस  रेट  पर  ऐसी  खाद
 उपलब्ध  कराएं  कि  उनके  द्वारा  ही  खाद  का  वितरण  हो  ।  ऐसी  कोई  यानी  आठवें  फाइव

 ईयर  प्लान  की  जो  बात  आपने  की  कि  वहां  सब  योजनाएं  रखी  हैं  मैं  केवल  इसके  सन्दर्भ  में  पूछना

 चअहूंगी  कि  क्या  ऐसी  कोई  योजना  बनाने  के  बारे  में  आप  सोच  रहे  हैं  ?

 शो  क्‍लरास  जाखड़  :  आप  बच्चे  के  जन्म  से  पहले  ही  नामकरण  करना  चाहती  हैं  तो  मैं  क्यर

 करूं  ।  बच्चे  का  जन्म  होगा  तभी  तो  नामकरण  )

 श्ोमती  सुभिन्ना  महाजन  :  को-ऑपरेटिव  संस्थाएं  मैंने  पूछा  कि  ऐसी  संस्थाएं  अगर  हैं
 तो  क्या  आप  उनके  लिए  कोई  विशिष्ट  योजना  बनायेंगे  ।

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं-नहीं  ।

 विद्युत  शववाह  गह
 *430.  30.  श्रीमतो  सरोज  दुब्चे  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 विश्व  बंक  को  सहायता  से  किन-किन  शहरों  में  विद्यूत  शवदाह  गुहों  का  निर्माण  किया

 गया  है/किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  का  राज्यों  को  विद्यृत  शवदाह  गृहों  के  निर्माण  हेतु  ऐसे  दिशानिर्देश  जारी

 करने  का  विचार  है  ताकि  दाह  संस्कार  में  लकड़ी  के  उपयोग  को  रोका  जा  सके  और  वनों  को  कटने

 से  बचाया  जा  सके  ओर  पर्यावरण  को  प्रदूषित  होने  से बचाया  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 झहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  विश्व  बंक  की

 सहायता  से  कोई  विद्यूत  शवदाह  गृह  स्थापित  नहीं  किया  गया  है/किया  जा  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 श्रीमती  सरोज  बुथ  :  माननीय  अध्यक्ष  इन्होंने  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया है  कि
 विश्व  बेंक  की  सहायता  से  विद्युत  शवदाह  गृह  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  जहां  तक  मेरी
 जानकारोी  में  है  यह  गंगा  एक्शन  प्लान  के  तह॒त  में  आता  है  और  यह  क्रायं  विश्व  बैंक  की  ही  सहायता
 से  हो  रहा  है  ।  खेर  इस  समस्या  में  मैं  पड़ना  नहीं  चाहती  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना
 चाहती  हूं  कि  लड़को  के  उपयोग  को  वनों  को  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिए  और  पर्यावरण
 को  सुरक्षित  करने  के  लिए  तथा  अधजले  शवों  को  नदी  में  डालकर  जल  प्रदूषण  से  क्‍्चाने  के  लिए
 क्या  सरकार  कोई  ऐसी  नीति  बना  रही  है  जिसके  द्वारा  प्रत्येक  जिले  में  एक  विद्युत  शवदाह  गृह  हो
 ओर  कया  इसके  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता  लेगी  या  अन्य  किसी  आशिक  संस्था  को  सहायता  लेकर
 बनाएगी  या  फिर  अपने  ही  बजट  में  कोई  ऐसा  प्रावधान  कर  रही  है  कि  प्रत्येक  जिले  में  विद्यूत
 शबवदाहू  ग्ह  बनाये  जाए  ।
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 झी  एम०  अरुणाचलम  :  जंसा  कि  मैंने  कहा  था  कि  इस  उद्देश्य  के  लिए  विश्व  बैंक

 से  कोई  सहायता  नहीं  ली  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपको  इस  उद्देश्य  क ेलिए  सहायता  की  आवश्यकता  है  ?

 श्री  एम०  अरुणाचलम  :  गंगा  सफाई  योजना  के  अन्तगंत  पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  ने  33

 विद्य,त  शवदाह  गह  स्वीकृत  किये  इन  33  विद्युत  शवदाह  गृहों  में  से  27  स्थापित  किये  जा

 चुके  हैं  ओर  6  निर्माणाधीन  है  ।  हमारा  इस  सन्दर्भ  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  भी  मार्ग  निर्देश
 जारी  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 करो  बशिण  पढेल  :  इसका  उद्घाटन  कौन  करेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  पहले  विलीत  ठ्रो  जाएगा  वही  करेगा  ।

 श्रोमतो  सरोज  दु्थे  :  अध्यक्ष  अभी  जेसाकि  माननीय  मंत्री  जो  ने  बताया  कि  27

 विद्य  त  शवदाह  गृह  निर्माण  का  काम  पूरा  हो  चुका  है  और  6  विद्य  त  शवदाह  गृहों  का  निर्माण  कार्य
 चल  रहा  है  तो  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं  कि  हमारे  यहां  परम्परा  रही  है  कि  शमशान
 घाट  एकान्‍न्त  में  या  किसी  नदी  या  तालाब  के  जहां  जल  उपलब्ध  हो  या  फिर  आबादी  से  दूर
 बनाया  जाता  है  ।  मैं  जानना  चाहती  ह  कि  जब  भी  इसके  लिए  स्थान  का  चयन  होता  ट्ैे  तो  उसके
 लिए  आप  क्‍या  आधार  रखते  क्या  क्राइटेरिया  रखते  क्योंकि  हमारे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र
 इलाहाबाद  में  विद्युत  शवदाह  गृह  इलाहाबाद  विफास  प्राधिकरण  कालोनी  ओर  मलिन  बस्ती  के

 बीच  में  बनाया  जा  रहा  तो  क्या  आप  यह  नहीं  समझते  कि  इससे  प्रदूषण  फलेगा  और  वहां  की

 बस्ती  के  लोगों  का  मानसिक  शोषण  होगा  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  स्टेट  गवनंमेंट  करते  हैं  ।

 ]
 केन्द्र  सरकार  इन  चीजों  का  निर्माण  नहीं  करती  है  ।

 )  *

 झोमतो  सरोज  दुबे  :  यह  प्रदूषण  के  अन्तगंत  भी  आ  जाता  है  इसलिए  केन्द्र  की  भी

 दारी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  काम  सेंट्रल  गबनंमेंट  की  तरफ  से  नहीं  होता  एनवायरमेंट

 की  वजह  से  गंगा  पोल्यूश  न  के  लिए  बे  मदद  करेंगे  !  इसको  स्टेट  का  रपोरेशंस  करते  हैं  ॥

 झआोमती  सरोछ  दुबे  :  हम  तो  यह  चाहते  हैं  कि  यह  बता  दें  कि  उसका  रख-रखाव  क्‍या

 होगा  ।  उसमें  कुछ  सुधार  करें  ताकि  उ8का  अधिकाधिक  उपयोग

 14
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 ]
 श्री  एम०  अरुणाललम  :  ये  33  विद्युत  शवदाह  गृह  गंगा  नदी  में  प्रदूषण  को  रोकने

 और  लकड़ी  को  सुरक्षित  रखने  के  जो  पूणंतः  इस  उद्देश्य  के  लिए  प्रयोग  को  जाती  स्थापित

 किए  गए  हैं  ।

 जहां  तक  इसका  सम्बन्ध  यह  राज्य  का  विषय  दिल्‍ली  के  संबंध  में  मैं  यह  बताना

 चाहता  हूं  कि
 एक  विद्युत  शवदाह  गृह  कार्य  कर  रहा  हैं  और  दो  निर्माणाधीन  हैं  ।  इन  दो  में

 से  एक ज।ए
 इस  वर्ष  के  अन्त  तक  काय॑  करना  चालू  कर  देगा  ।

 ]

 झीसतो  सरोज  दुब  :  अध्यक्ष  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  तो  प्रदूषभ  नियंत्रण  की  बात

 हमारे  द्वारा  की  जाती  लेकिन  इस  प्रदूषण  को  नियत्रित  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कर  रही

 )

 श्री  तेजसिह  राव  भोंसले  :  अध्यक्ष  यह  सच  है  कि  कारपोरेशंस  के  जरिए  यह  काम

 किया  जाता  लेकिन  पर्यावरण  संरक्षण  के  जंगलों  क्री  कटाई  जिस  ढंग  से  हो  रही  उसको

 रोकने  के  लिए  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  ऐसा  कोई  कानून  जिससे  देश  मुंबई  जैसे  बड़ें

 बड़े  शहरों  में  विद्युत  शवदाह  गृहों  का  निर्माण  हो  और  लकड़ी  के  उपयोग  को  समाप्त  किया

 [  प्रनुवाद  ]

 श्रो  एम०  अरुणाचलम  :  विद्य्‌  त  शवदाह  गहों  में  भी  कमियां  यह  बहुत  महुंगा
 दूसरे  इपके  निर्माण  पर  काफी  समय  लग  जाता  है  ।  यह  विद्युत  पूर्ति  पर  निर्भर  होता  है

 जो  अधिकतर  राज्यों  में  अनियमित  रहती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  कोई  कानून  बनाना  चाहेंगे  कि  जिसके  द्वारा  आप  राज्य  सरकारों

 को  सहयोग  देने  के  लिए  बाध्य  कर  सकें  ?

 थी  एस०  अश्जणाचलम  :  तत्काल  हमारा  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 ]

 श्री  शपेन्त्र  नाथ  वर्मा  :  अध्यक्ष  क्या  सरकार  यह  बता  सकती  है  कि  दिल्ली  के

 विद्य  त  शवदाह  गृह  में  अब  तक  किसी  एम०  पी०  या  किसी  धनी  आदमी

 का  दाह-संस्कार  हुआ  सिवाए  डा०  राममनोहर  लोहिया  के  ?

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  बहुत  सारों  का  हुआ  है  ।

 ]

 श्री  एम०  अरुणाललम  :  मैं  समझ  नहीं  सका  कि  प्रश्न  क्या

 की  उपेस्त्र  नाथ  वर्मा  :  अध्यक्ष  क्‍या  सरकार  यह  बता  सकती  है  कि  दिल्ली  के

 विद्यूत  शवदाह  गृह  में  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  को  छोड़कर  अब  तक  किसी  एम०

 मिनिस्टर  या  किसी  घनी  आदमी  का  दाह  संस्कार  हुआ  है  ?
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 जप्पपथयया  ———

 थे  एम०  अरुणाचलभ  :  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  मैं  अपने  पिछले  किभाग  के  सचिव

 की  अन्त्येष्टि  में सम्मिलित  हुआ  था  ।  उनका  दाह  संस्कार  विद्युत  शवदाह  गृह  में  किया  गया  था  ।

 इसके  अलावा  मुझें  इस  प्रकार  की  अन्य  जानकारी  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  इसके  ब्रारे  में

 विशेष  जानकारी  चाहते  हैं  तो  मैं  सूचना  एकत्र  करके  उन्हें  भेज  दूंगा  ॥

 ]
 फलों  का  उत्पादन

 432.  प्रो०  रासा  सिह  रावतां  :

 श्रोम्नतो  गिरिला  देयो  :

 क्या  कृछधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  देश  में  फलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  कोई  नई  योजना  शुरू
 करने का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजनाथ  कितनी  पघनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 ]

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लापल्‍लो  :  फलों  का  उत्पादन  उनके

 कृषि-जलवाय  क्षेत्रों  के  आधार  पर  होता  है  जिनमें  उनकी  खेती  की  जाती  समर  रूप  से  फल

 उत्पादन  में  तेजी  लाने  के  लिए  उष्ण  कटिबन्धीय  और  शुष्क  तथा  समशीतोष्ण  क्षेत्रों  में  फलों  के

 एकीकृत  विकास  को  वतंमान  योजनाओं  में  बद्धि  की  जा  रही  है  ।

 और  योजनाओं  एवं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  निधियों  के

 विवरण  इस  प्रकार  है  :--

 रुपये

 1.  ड्िप/छिड़काव  सिंचाई  सहित  उष्णकटिबंधीय  335.00
 और  शष्क  क्षेत्र  शया  समशीलोच्ण  फलों  का

 एकीकृत  विकास

 2.  राष्ट्रीय  बागवानोौ  बोर्ड  के  कार्यक्रम  200.00

 योग  535.00

 प्रो०  रासा  सिंह  राबत  :  अध्यक्ष  जैसा  कि  अभी  बताथा  थया  है  कि  हलतें के
 दन  हमारे  देश  का  जलवायु  क्षेत्र  पर  निर्भर  करता  है  और  उससे  यह  पता  लगता  है  कि  कहां  पर

 किस  प्रकार  के  फलों  का  उत्पादन  किया  जाए  ।  जवाब  में  हमारे  देश  के  उष्णकटिबंधीय  ओर  शुध्क
 तथा  समशीतोष्ण  क्षेत्र  के  बारे  में  बताया  गया  है  कि  योजनाएं  हैं  ।  मैं  कानमा  अपहता  हूं  कि  इन
 विभिन्‍न  योजनाओं  के  अस्तगंत  कौन-कौन  से  फलों  का  उत्पादन  कितमी  मात्रा  में  हो  रहा  है  और

 उत्पादन  बृद्धि  के  लिए  भविष्य  में  कौन-कौन-सोी  योजनाएं  रम्मिलित  की  जानो  हैं  ?

 ३6
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 कृषि  सन्‍्त्रो  बलराम  :  अध्यक्ष  बहुत  बडा  कार्यक्रम  है  जो  फल
 उत्पादन  के  लिए  विचाराधीन  ही  नहीं  उसको  में  क्रियान्वित  भी  करना  चाहता  हं  ।  उसी  के  लिए
 एक  हजार  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  किया  जो  पिछले  सालों  में
 32,  34  या  65  करोड़  तक  था  ।  उसी  के  अधीन  जो  सूखे  क्षेत्र  जहां  जल  कम  वहां  पर  उसी
 प्रकार  के  फलों  का  उत्पादन  करेंगे  जिसमें  पानी  की  खपत  कम  होती  है  ।  इससे  पानी  भी  बच  जाएगा
 और  किसानों  की  आमदनी  भी  बढ़  जाएगी  ।  ब्योरेवार  यदि  आप  जानकारी  चाहते  हैं  कि कोन-सी  चोज
 का  कहां  उत्पादन  करना  है  तो  मैं  भिजवा  दंगा  ।

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  फल  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 किसानों  को  नयी-नयी  टैकनीक  की  जानकारी  देने  के  लिए  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  कौन  से  कदम  उठाए
 जा  रहे  जिससे  किसानों  को  जानकारी  मिल  सके  कि  कृषि  अनुसंधान  संस्थाओं  में  अथवा  विभिन्‍न
 और  इनसे  संबंधित  जो  अनुसंधान  हो  रहे  हैं  उसके  आधार  पर  कौन  से  फलों  का  उत्पादन  कौन-सी

 मिट॒टी  में  किस  तरह  से  भली  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ?  यह  जानकारी  देने  के  लिए  कृषि  मंत्रालय

 कौन-कोन-सी  योजनाओं  को  या  तरीकों  को  काम  में  लेगा  ?

 ]

 श्री  बलराम  जाखड़  :  उष्ण  कटिबन्धीय  और  शुष्क  क्षेत्रों  मे ंफलों  का  एकीकृत  विकास  :

 पौधशाला  का  पुराने  फलोद्यान  में  उत्पादन/उत्पादकता/नवीकरण  बढ़ाने  के
 रोपण  सामग्री  के  प्रचार-प्रसार  और  वितरण  के  लिए  सन्तति  फलोद्यान  कार्यक्रम  को  सर्वोत्कृष्ट

 बताना  ।

 बागवानी  में  प्लास्टिक  का  पोली  ग्रीन  हाऊस  और  छिड़काव-सिचाई

 सहित  प्रयोग  । न

 समशीतोष्ण  क्षेत्रों  मे ंबागवानी  का  एकीकृत  विकास  ।

 राष्ट्रीय  बागवानी  बोडे  द्वारा  अन्य  फल  विक्रास  कायंतक्रम  क्रियान्वित  किये  जा  रहे
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंपोषण  बागान  की  स्थापना  करना  नागालेण्ड  में  बागवानी  का  विकास  भूम  खेती  के

 बहिष्करण  द्वारा  ।

 मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  अनानास  की  खेती  के  क्षेत्र  का  विस्तार  ।

 ]

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  माननीय  अध्यक्ष  ये  योजनाएं  बता  रहे  मैंने  पूछा  कि

 सी  तकनीक  काम  में  ली  जा  रही  है  किसानों  को  जानकारी  देने  के  लिए  कि  इस  मिट्टी  में  इस
 प्रकार  के  फल  ज्यादा  उत्पादित  हो  सकते  हैं  ?

 झो  बलरास  जाखड़  :  अध्यक्ष  रीजनवाइज  क्लाइमेटिक  कंडीशन  के  अनुसार  कंसी  भूमि
 उसमें  कया  उत्पादन  हो  सकता  किस  तरह  से  हम  ज्यादा  उत्पादन  कर  सकते  जो  पेड़  कम

 फल  देने  वाले  हैं  उनकी  जगह  कौन-सी  नयी  णौध  लगा  स+ते  किस  तरीके  से  उनको  प्रोटेक्ट  कर

 सकते  ये  सारी  बातें  उस  स्कीम  में  लागू  होती  हैं  ।  हमने  रीजन  बांट  रखे  रीजन  के  हिसाब  स्ले

 हम  सारे  काम  एग्रीकल्चर  यूनिवर्सिटी  के  हिसाब  से  करवाते  रीजनवाइज  गूनिट्स  उनकों  मदद

 देती  सारा  काम  इस  प्रकार  से  होता

 17
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 $$

 शक्रोमती  गशिरिजा  देवी  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  जी  ने  भी  ब्यौरा  दिया  है  उससे  खेतों

 खलिहानों  में  तो  लेकिन  इस  सदन  में  ऐसा  लगता  है  कि  फल  बहुत  होने  लगा  है  ।
 मेरी  दृष्टि

 में  जितनी  दवा  की  है  फल  की  पैदावार  बढ़ाने  के  फल  की  पैदावार  उतनी  ही  घटती  गयी
 जो  पुराने  हमारे  बाग-बगीचे  थे  उसके  रख-रखाव  के  खर्चे  में  बढ़ोत्तरी  होने  के  कारण  और  साथ  ही

 उसकी  सुरक्षा  नहीं  होने  के  कारण  वे  कटते  गए  हैं  ।  पहाड़ी  हलाकों  के  भी  वृक्ष  कटते  गए  उन  "
 भी  फल  कम  होते  गए  हैं  ।  अध्यक्ष  हम  जानना  चाहते  हैं  इनके  काम  में  मदद  करने  के

 इन्होंने  कहा  है  कि  जलवायु  के  आधार  पर  क्षेत्रों  का  बंटवारा  किया  चयन  किया  है  ।

 जलवायु  के  आघार  पर  हमारे  यहां  कुछ  फल  ऐसे  पंदा  होते  हैं  जो  खास-खास  क्षेत्र  में  ही  पैदा  होते
 मैं  वो  फलों  के  बारे  जो  बिहार  में  होते  बताना  चाहती  हुं

 ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  ऐसे  नहीं  ।  यह  लेक्चर  का  समय  नहीं  यह  प्रश्न

 पूछने  का  समय  है  |

 धोमतो  गिरिजा  देवी  :  अध्यक्ष  बिहार  में  केला  और  मखाना  आदि  फल  क्षेत्र
 विशेष  ओर  जलवायु  विशेष  पर  ही  आधारित  इसी  तरह  की  और  भी  जगह  जिसकी

 मुझे  जानकारी  नहीं  है  ।  क्या  ऐसे  क्षेत्रों  की  पहचान  आपने  कर  ली  है  ?  हमारे  यहां  पहाड़
 सारे  खाली  होते  जा  रहे  बहुत  दिन  से  एैं  सुन  रही  हूं  कि  उन  पर  भी  फलों  की  खेती  की
 इसकी  कया  योजना  है  ?  पहाड़ों  पर  बक्ष  लगाने  की  क्‍या  योजना  है  ताकि  हमें  फल  मिल  सकें  ?

 हमारे  यहां  जो  भी  फल  होता  है  उसका  सीधा  लाभ  कृषकों  को  नहीं  मिलता  कौन-सी

 व्यवस्था  आप  कर  रहे  हैं  जिससे  कृषकों  को  फल  उत्पादन  का  सीघा  लाभ  मिले  ओर  बे  प्रोत्साहित है

 श्री  बलराम  जालड़
 :  यह  तो  हमें  पता  होना  चाहिए  कि  कौन-सी  जगत  कौन-सा

 फल  होगा  भौर  फल  उत्पादन  के  बाद  उसकी  बिक्री  कहां  होगी  ओर  बिक्रो  का  किसानों  को  फायद्वा

 पहुंचेगा  या  उसके  लिए  योजना  बनायी  जा  रही  है  जसे  मैंगो  और

 प्रेप्स  कहां  है  तो  इन  सारी  चीजों  का  विस्तार  करके  उस  हिसाब  से  बढ़ोत्तरी  करने  की  कोशिश  की

 है  ।  हमारे  पास  इन्फ्रास्ट्क्चर  आज  तक  नहीं  था  |  मैं  पहले  भी  सदन  में  कह  चुका  हं  और  आज  भी

 कह  रहा  हं  कि  उसके  लिए  हमने  एक  योजना  तैयार  की  इसके  लिए  एग्रीमेंट  हो  गया  है

 फाइनेंस  मिनिस्ट्री  से  एण्बल  हो  गया  है  और  हम  663  करोड़  रुपए  की  एक  नयी  योजना  बना  रहे

 हैं  जिस  प्रकार  से  किस  तरह  से  प्रोसेंसिग  हो  और

 पोह  तथा  कोष्ड  स्टोरेज  देना  है  तो  इन  सारी  बातों  का  उसमें  विस्तार  किया  जायेगा  और  किस

 प्रकार  से  नए  पौधे  देने  हैं  ।  उनका  संरक्षण  कंसे  करना  है  ।

 ]

 उन्‍नत  विकसित  तकनीक  को  बढ़ाने  में  सूक्ष्म  पुष्टि  कारकों  और  कीटनाशक  के

 प्रयोग  सिचाई  की  सूविधाओं  में  डिपिंग  सहित  सूधार  का  प्रयोग  करना  ।

 -**  पंसे  ज्यादा  लगा  रहे  हैं  इसलिए  पैसें  का  ज्यादा  प्रावघान  किया  है  उसका

 ज्यादा  उत्पादन  हो  प्रोडक्शन  ज्यादा  होगी  तो  आमदनी  भी  होगी  ।  अगर  प्रोडक्शन  हो  जाए
 और  बिक्री  नहीं  हो  तो  कंसे  होगा  ।  आपके  लिए  स्पेशल  करना  पड़ेगा
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 आप  फएैझप

 भरी  भयूब  जनाबे  राजस्थान  का  कुल  भाग  3.40  स्कवेयर  कि०मी०
 का  है  जिसप्रें  साठ  परसेंट  हिस्सा  डंजर्ट  का  है  ।  मंत्री  महोदय  भी  राजस्थान  से  ताहलुक  रखते  हैं  ।

 वहां  पर  बारिश  कम  होती  है  और  वहां  पर  फसल  का  उत्पादन  बहुत  कम  होता  लेकिन  कुछ
 इलाके  ऐसे  हैं  जहां  जमीन  अच्छे  फल  पंदा  कर  सकती  है  ।  बहां  पर  कोन  से  फल्नों  का  श्रोत्साहन
 करने  के  लिए  कोन-सी  तकनीक  का  बंदोबस्त  किया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैं  बिल्कुल  उनका  पक्का  विश्वास  बिलाना  आाहता  हूं  कि

 हम  राजस्थान  के  लिए  थोड़े  पानी  से  ज्यादा  पेदावार  करना  चाहते  हैं  जेसे--बेर  हैं  तो  हम  अंगूर
 पैश  करवाने  की  कोशिश  कर  रहे  उस  हिसाब  से  नयी  तकनीक  से  यानी  कम  पानी  से  ज्यादा
 उत्पादन  इस  प्रकार  की  योजना  हम  बना  रहे  हैं  विशेष  तोर  पर  इस  बात  का  ध्यान  श्लखा

 जायेगा  क्‍योंकि  वहां  पानी  कम  है  !

 श्रो  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुर  :  अध्यक्ष  मैं  बधाई  देना  चाहूंगा  कि  फलों  का  प्रोडक्शन

 बहुत  ज्यादा  बढ़  गया  है  |  हिमाचल  प्रदेश  में  सेब  की  खेती  सबसे  ज्यादा  होती  उसका  नाम

 मंत्री  जी  ने  नहीं  लिया  है  बल्कि  ओर  फलों  का  नाम  लिया  है  ।  क्‍या  उसको  राष्ट्रीय  फल  करार

 दिया  जा  रहा  है  और  क्‍या  उसको  बोडं  में  शामिल  करने  की  अनुमति  होमी  ओर  क्या  सपोर्ट  प्राइस
 देने  का  प्रावधान  किया  हिमाचल  के  लोग  उसी  इकोनोमी  पर  जीते  हैं  और  दूसरे  फल  भी

 तैयार  होते  क्या  सरकार  उसके  लिए  विचार  करेगी  कि  उनको  समथ्ंन  मूल्य  मिले  ।

 श्री  बलराम  जाखड़
 :  अध्यक्ष  सेब  हमारा  बहुत  ही  बढ़िया  फल  मैं  वहां  सेब

 की  खेती  का  कायाकल्प  करना  चाहता  हुं  भौर  उसी  के  लिए  टिश्यू  कल्चर  का  बुल्गारिया  के  साथ

 समझोता  हुआ  है  और  किस  प्रकार  नए  अच्छे  पोधे  देकर  पुराने  कम  फल  देने  वाले  पोध  होते  हैं'**
 तो  चार  गुणा  उस  फसल  का  फर्क  पड़ता  उन्होंने  कहा  कि  सबसिडी  या  सपोर्ट

 प्राइस  कंसे  करेंगे  तो  उसके  लिए  वल्ड  बंक  की  तरफ  से  371  मिलियन  का  प्रोजेक्ट  है  उसमें  इतना
 ही  था  कि  वे  अच्छे  फूट  के  लिए  नहीं  देना  अगर  दूसरे  स्थिति  के  फल  पैदा  करने  लगें  तो

 अच्छे  फलों  को  पैदा  करने  की  प्रवृत्ति  नहीं  होगी  |  मैं  चाहूंगा  कि  हम  अच्छी  तकनीक  देकर  अच्छे
 फल  पैदा  करें  ।

 थ्री  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फातिमा  :  मैं  मंत्री  जो  ने  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आज

 दुनिया  के  अन्दर  नई  तकनीक  आ  रही  है  जिसके  जरिये  ःम  कम  से  कम  खाद  भोर  अच्छे
 किस्म  के  बीज  इस्तेमाल  करके  ग्रीन  उस  के  जरिये  लद॒रने  वाले  फल  उगा  सकते  जिससे  कम
 अमीन  में  ज्यादा  फल  जैसे  जहां  पहले  एक  मन  फल  होता  था  इस  तकनीक  से  सात  मन

 इसको  आगे  बढ़ायें  तो  हाइड्रो  पोनिक  सिस्टम  ओर  ग्रीन  हाउस  क॑  जरिये  फ़ल  उगायें  तो
 सात  की  जगह  बाईस  गुना  फल  हो  सकते  क्या  सरकार  ने  यहां  के  किसानों  के  लिए  जंसे
 राजस्थान  का  इलाका  मध्य  प्रदेश  का  इलाका  है  जहां  जमीन  की  कमी  है  ग्रीन  हाउस  में

 ख़ब्ध  कराकर  इस  प्रकार  से  लद॒रने  वाले  फल  जेसे  अंगूर  है  उसको  हाइड़ो  पोनिक  सिस्टम  के  द्वारा
 र्सिर्च  करने  का  काम  किया  है  ?

 भी  बलरास  जाखड़  :  मैं  लाहोल-स्पीति  गया  था  वहां  मैंने  देखा  है  वहीं  से  प्रारम्भ  किया

 है  पोलीधीन  लगाकर  ग्रोन  ह।उस  के  जरिये  उपजाया  इसके  लिए  तकनीक  पैसा

 हम  उसका  प्रचार  करंगे  ।

 अध्यक्ष  महोवय
 :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 *431.  श्रो  विलासराब  नागनाथराव  गण्डेवार  :  क्या  कल्याण  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  वाल  अपराधियों  की  संख्या  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही

 पं  दि  त॒  री  रॉ
 व

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  में  कितने  बाल  अपराधी  चोरी

 के  मामलों  में  गिरपतार  किए

 उनमें  से  लड़के-लड़कियों  की  पृथक-पृथक  संख्या  क्या

 उनके  विरुद्ध  क्या  काशंवाई  की  गई  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  ये  बाल  अपराधी  भविष्य

 में  बड़े  अपराधी  न  बन  जाएं  ?

 कल्याण  मंत्रो  सोताराम  :  नही  ।  अपराध  ग्‌ह
 मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित  नवीनतम  अपराशध्र  आंकड़ों  के  1988  से  1990  तक  किशोर

 अपराधों  की  घटनाएं  निम्नानुसार  कम  होती  गई  थीं  :

 1988  24827

 1989  18457

 1990  15230

 तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  दिल्‍ली  में  चोरी  के  मामले  में  गिरफ्तार  किए  गए
 किशोर  अपराधियों  की  संख्या  इस  प्रकार  थी  :

 1989  20

 1990  54

 1991  86

 इन्हें  एकत्र  किया  जा  रह  गैर  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 चोरी  के  लिए  गिरफ्तार  किए  गए  16  वर्ष  तक  की  आयु  के  लड़कों  ओर  18  ब्ष
 तक  की  लड़कियों  के  विरुद्ध  किशोर  न्याय  1986  के  माध्यम  से  कारंबाई  को
 गई  थी  ।

 (©)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  भविष्य  में  किशोर  कट्टर  अपराधी  न  भारत
 सरकार  द्वारा  किशोर  न्याय  1986  बनाया  गया  इस  अधिनियम  में  अपचारी
 किशोरों  की  विकास  ओर  पुनर्वास  की  एक  विशिष्ट  पद्धति  की  व्यवस्था

 जबकि  इस  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों
 रु
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 की  भारत  इस  अधिनिथम  में  की  गई  व्यवस्था  के  अनुतार  अवसंरचना  के

 उन्नयन  हेतु  उन्हें  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को

 इस  अधिनियम  का  प्रभावी  प्रवर्तन  सुनिश्चित  करने  हेतु  लगातार  कहा  जा  रहा  है  ।

 क्र  के
 ।  अनुवाद  |

 मत्स्य  नोकाएं

 *+433,  श्री  बलराज  पाती  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पूर्वी  और  पश्चिमी  क्षेत्रों  में कायंरत  मछली  पकड़ने  वाली  चार्टड  मत्स्य  नोकाओं  को

 प्‌ृथक-पृथक  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992  के  अन्त  तक  ऐसे  चार्टंड  पोतों  की  संख्या  बढ़ाने
 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिघर  :  30

 1992  तक  भारतीय  विशिष्ट  आर्थिक  जोन  ई०  मे  27  विदेशी  मात्स्यिको  द्रालस
 मछली  पकड़  रहे  थे  ओर  ये  सभी  भारत  के  पश्चिमी  तट  में  थे  ।

 और  इस  समय  यह  मंत्रालय  पहले  से  ही  अनुमति  प्राप्त  आशय-पत्रों/चार्टर
 परधिटों  के  विस्तार  हेतु  केबल  आवेदन-पत्रों  पर  विचार  कर  रहा

 दिल्‍लो  में  सरकारो  कार्यालय  को  अभ्यज्न  ले  जाना

 *434.  भरी  के०  राममर्तों  टिडिवनस  :

 शो  सनत  कुमार  संडल  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  आयोजना  बोर्ड  की  इस  सिफारिश
 को  लासू  करने  का  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  कुछ  कार्यालयों  का  दिल्‍ली  से  बाहर  प्रस्तावित

 सुविधा  वाले  शहरों  में  स्थानांतरण  कर  दिया  समान

 क्‍या  सरकार  ने  इस  निर्णय  के  कार्यान्वयन  हेतु  कोई  समय  सीभा  निर्धारित  की
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  हां  ।

 और  वास्तविक  स्थानांतरण  भूमि  की  भवनों  का  निर्माण/किराए
 पर  लेने  आदि  जैसे  कई  कारकों  पर  निर्भर  करता  स्थानांतरण  के  लिए  कोई  समय  सीमा
 निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।
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 ]
 उत्तर  प्रदेश  को जल  आपूर्ति  योजनाएं

 #435.  श्री  देवी  बकस  सिंह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  बड़े  शहरों  को  पेयजल  आपूर्ति  संबंधी  कई  योजनाएं  केन्द्रीय

 सरकार  के  विचाराघधीन  पड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ये  योजनाएं  कब  से  विचाराधीन  पड़ी  और

 उक्त  योजनाओं  को  मंजू रो  कब  तक  दी  जाएगी  ?

 शहरी  विकास  क्षंत्रो  शोला  :  से  देश  में  बड़े  शहरों  की  जल

 आपूर्ति  योजनाओं  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  है  ।  अतः  केन्द्र  सरकार  के  पास  ऐसी

 योजनाएं  विचाराधीन  रहने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनी

 परियोजना  रिपोर्ट  द्विपक्षो  तथा  बहुपक्षीय  सहायता  हेतु  प्रस्तुत  करने  से  पूर्व  भारत  सरकार  को

 तकनीकी  अनुमोदन  हेतु  भेजी  जाती  हैं  ।

 ]
 बिहार  में  तेल  कुओं  को  खुदाई

 *436.  प्रो०  रोता  वर्मा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बिहार  में  तेल  के  कुओं  की  खूदाई-कार्य  में  कितनी  विदेशी  कम्पनियां  लगी

 ये  कम्पनियां  कब  से  कार्य  कर  रही

 अब  तक  प्राप्त  हुए  परिणामों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 बिहार  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  कार्येरत  भारतीय  तथा  विदेशी  रिगों  की  संख्या

 क्‍या

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  शंक्त  :  शून्य  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कदमा  में  एक  भारतीय  रिग  ।

 सूखा  ओर  बाढ़  से  प्रभावित  व्यक्तियों  के  लिए  योजवाएं

 *437.  श्री  रास  पाल  सिंह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  देश  में  उन  लोगों  के  लिए  योजना  तैयार  करमे

 का  है  जिनके  जोविकोपाजंन  के  साधन  बाढ  ओर  सूखे  के  कारण  नष्ट  हो  जाते  ओर
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 यदि  तत्संबंत्री  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रो  बलराम  :  और  जिन  लोगों  के  जीवनयापन  के  साधन

 सूखे  या  बाढ़  से  नष्ट  हो  जाते  उनके  लिए  सबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  राहत  जिसमें

 रोजगार  सृजन
 र  गेजनाए  भी  शामिल  प्रारम्भ  किए  जाते  हैं  ।  इन  उपायों  के  लिए  आपदा  राहत

 कोष  से  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  जिसे  नौवे॑  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सभौ
 राज्यों  के लिए  वतंमान  में  चालू  विभिन्‍न  योजना  कायंत्रमों  के  अन्तगंत  किए  जा  रहे  रोजगार

 सृजन  के  अतिरिक्त  804  करोड़  झुयये  के  वाधिक  आवंटन  से  स्थापित  किया  गया

 ]

 राष्ट्रीय  खाश  तेल  प्रिड

 *4  38.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्‍या  कथि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  खाद्य  तेल  की  काला  बाजारी  रोकने  तथा  इस  महत्वपूर्ण  खाद्य  वस्तु  की  कमी  न

 होने  देनें  के  उद्दे श्य  से  एक  राष्ट्रीव  खाद्य  तेल  ग्रिड  की  स्थापना  करने  की  योजना  को  अन्तिम

 रूप  दे  दिया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इसे  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  और

 इस  ग्रिड  की  स्थापना  होने  तक्र  खाद्य  तेल  के  मूल्यों  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कथि  समनन्‍्त्रो  बलराम  :  ओर  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडे  द्वारा  एक

 राष्ट्रीय  तेल  स्थापित  करने  की  योजनः  बनाई  जा  रही  जिसका  उद्देश्य  प्रमुख  तिलहन  उत्पादन

 क्षेत्रों  को  मांग  केन्द्रों  से  जोड़ना  है  जिससे  विभिन्‍न  मौसमों  तथा  क्षेत्रों  में  तेल  के  मूल्यों  में  आने

 वाले  भारी  उतार  चढ़ाबों  को  कम  करने  में  मदद  मिलेगी  ।  इस  योजना  के  प्रावधान  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  तेल  भंडारण  क्षमता  का  सूजन  ।

 (2)  खाद्य  तेल  की  पैकिंग  के  लिए  देशभर  में  पंकेजिंग  स्टेशनों  की  स्थापना  करना  ।

 (3)  तिलहन  तथा  तेल  को  बहुलता  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  ले जाने  के  लिए
 किफायती  परिवहन  व्यवस्था  विकसित  करना  ।

 इस  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  प्रतिवर्ष  2.7  साख

 मीटरी  टन  की  भंडारण  क्षमता  तथा  1.8  लाख  मीटरी  टन  पैकेजिंग  क्षमता  का  सजन  किया

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड
 न ेसडक  तथा  तटीय  जहाजरानी  के  जरिए  एक  किफायती  परिवहन

 व्यवस्था  भी  शुरू  की  प्रति  वर्ष  0.38  लाख  मीटरी  टन  तेल  की  अतिरिक्त  भंडारण  क्षमता
 तथा  0.23  लाख  मीटरी  टन  की  पैकेजिंग  क्षमता  के  सूजन  का  कार्य  प्रगति  पर  है  और

 1993  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  आशा  है  |  चूंकि  यह  निरंतर  चलने  वाली  एक  परियोजना  अतः
 ग्रिड  से  संबंधित  बनियादी  ढांचे  का  विकास  भी  आने  वाले  वर्षों  में  होता  रहेगा  ।
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 खाद्य  तेलों  की  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  उठाए  गए  कदम  इस  प्रकार

 (1)  जमाखोरी  समाप्त  करने
 के  लिए  तिलहनों  और  खाद्य  तेलों  की  स्टाक  सीमा  की

 समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 (2)  राज्य  सरकारों  से  खाद्य  तेल  के  मूल्यों  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  तथा  जमाखोरी
 रोकने  के  उपाय  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 (3)  खाद्य  तेल  के  मूल्यों  में  कुछ  कमी  लाने  के  लिए  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़  ने  खुदरा
 पैकेटों  में  तेल  का  विपणन  बढ़ा  दिया

 (4)  पसंदीदा  तेलों  की  उपलब्धता  को  बढ़ाने  के  लिए  किन्हीं  भी  दो  खाद्य  तेलों  के  मिश्रण

 की  अनुमति  दी  गई  है  ।  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  घाराਂ  ब्रांड  के  तहत
 मिश्चित  तेल  का  विपणन  प्रारम्भ्न  कर  दिया  है  ।  '

 तिहाड़  जेल  में  मादक  व्रव्यों  का  चोरो-छिपे  बेचा  जाना

 *439.  श्री  रास  विलास  पासवान  :  कया  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तिहाड़  जेल  में  कैदियों  को  मादक  द्रव्य  इतने  बड़े  पैमाने  पर  चोरी  छिपे  बेचे  जा

 रहे  हैं  कि  यह  मामला  चिन्ता  का  विषय  बन  गया

 यदि  तो  तिहाड़  जेल  में  नशा  करने  वाले  कितने  कैदियों  का  पता  लगा

 जेल  में  मादक  द्रव्यों  की  चोरी  छिपे  बिक्री  करने  वालों  का  पता  लगाने  और  उन्हें
 ऐसा  करने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये

 कया  ऐसे  कैदियों  की  नशे  की  लत  छड़ाने  के  लिए  गैर-सरकारी  संगठनों  से  कोई

 सहायता  ली  जाती  और

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्रों  एस०  थो०  :  जी  भीमान्‌  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  दिनांक  31-7-92  को  जैल  में  बंद  7640  कौदियों

 में  स ेलगभग  540  कंदियों  ने  कभी-न-कभी  नशीली  औषधि  का  सेवन  किया  है  ।

 से  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 जैलों  में  नशोली  औषधियों  को  लाने  पर  रोक  लगाने  के  लिए  किए  गए  उपाय  निम्न  प्रकार

 से

 1.  कैदियों  और  आगन्तुकों  को  तलाशी  लेने  की  प्रक्रिया  को  तेज  करना  ।

 2.  कंदियों  और  वार्डों  की  अचानक  की  जाने  वाली  तलाशी  की  बारंबारता  को

 3  नशीली  दवा/स्मैक  के  बरामद  होने  पर  कंदियों/कर्मंचारियों  के  खिलाफ  कड़ी
 वाई  करना  ।

 ड़िब
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 4.  नशीली  ओषधियों  के  संबंध  में  सूचना  देने  वालों  को  पुरस्कार  देना  ।

 वर्ष  1989  से  केन्द्रीय  जेल  संख्या  4  में
 नशे

 की  लत  छड़ाने  वाला  एक  केन्द्र  चल  रहा  है
 जहां  15  बिस्तरों  की  सुविधा  उपलब्ध  है  ।  केन्द्र  को  भारतीय  शिक्षा  परिषद  नामक  एक  स्वयंसेवी
 संगठन  कल्याण  मंत्रालय  और  दिल्ली  प्रशासन  की  मदद  से  चलाया  जाता  रहा  है  |  वर्ष  199 1-
 92  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  233  कैदियों  की  मदद  की  गई  है  तथा  उसने  अब  तक  1237  कंदियों  को
 चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  कराई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस

 *440.  ओ  प्रश्न  दयाल  कठ  रिया  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  किन-किन  स्थानों  पर  तेल  के  कुओं  को  खदाई  का  काय  जोर-शोर  से

 चल  रहा  “

 इस  क्षेत्र  में  कितने  रिंग  कार्यरत  हैं

 कया  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  के  नये  क्षेत्रों  में  तेल  के  कुओं  की  खुदाई  करने  का

 यद्वि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उत्तर  प्रदेश  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेंस  की  अब  तक  की  गई  खोजों  का  ब्योरा  क्‍या

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  शाहजहांपुर  ।

 एक  ।

 और  आयल  इंडिया  उत्तर  प्रदेश  में  शारदा  डिप्रेशन  तथा  गंडक  डिप्रेशन  में

 भूकम्पीय  सर्वेक्षण  कर  रहा  है  ।  सर्वेक्षणों  के  परिणाम  के  आधार  पर  वेधन  प्रचालन  किए  जाएंगे  ।
 है

 शून्य  ।

 त्रिपुरा  में  तेब  ओर  प्राकृतिक  गेस़

 +441.  श्रीमतों  बिभ्‌  कुमारी  देवो  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस[|मंत्रो  वह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  तेल  और  गंस  के  भंडारों  का  पता  लगाने  और  उनका  दोहन  करने  की  दिशा

 में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  ओर

 ज़िवुरा  में  ये  कितनी-कितनी  मात्रा  में  और  कहां-ऊहां  ऐसे  भंडार  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  चरौ०  शंकर  :  ओर  9  संरचनाओं
 में  58  अन्वेषण  कूयों  का  बेधन  किया  गया  है  ।  पांच  संरचनाओं  अर्थात्‌

 अगरतला  डोम  में  25.53  बिलियन  घन  मीटर  प्राकृतिक  गैस  के

 वैज्ञासिक  भंडार  स्थापित  हुए  हैं  ।
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 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  खतरनाक  घोषित  किए  गए  फ्लंट

 *442.  श्री  सदन  लाल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  ऐसे  कितने  फ्लेट  हैं  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  में  घटिया  भवन

 निर्माण  सामग्री  लगी  होने  के  कारण  जांच  करने  के  पश्चात  खतरताक  घोषित  कर  दिया  गया

 जांच  के  दोरान  कितने  व्यक्ति  दोषी  पाए  गए  हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की

 गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  फ्लैटों  की  मरम्मत  कराके  इन्हें  रहने  योग्य  बनाने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्री  शोला  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया

 है  कि  त्रिलोकपुरी  पाकिट-५  में  200  फ्लैंटों  का  केवल  एक  मामला  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  घटिया  निर्माण  के  कारण  खतरनाक  घोषित  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  6  व्यक्तियों  को  दोषी  पाया  गया
 था  तथा  एक  कार्यपालक  इंजीनियर  व  दो  सहायक  इंजीनियरों  को  नोकरी  से  हटाने  का  दंड  दिया
 गया  है  ।  तीन  कनिष्ठ  इंजीरियरों  के  मामले  में  अनुशासन  प्राधिकारी  द्वारा  उनके  टाईम  स्केल  को

 तीन  वर्ष  के  लिए  घटाकर  न्यूनतम  कर  दिए  जाने  के  आदेश  दिए  गए  हैं  ।

 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  जरूरी  ओऔपचारिकताओं  का  पालन
 करने  के  बाद  इन  फ्लेटों  को  गिराने/पुनः  बनाने  का  है  ।

 दिल्‍ली  सें  शशाव  को  दुकानें

 *443.  श्री  मोहन  शावले  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  भारत  निर्मित  विदेशी  ब्रांड  की  शराब  की  उस  समय  कितनी  खुदरा  दुकानें
 थीं  जब  सरकार  ने  मदिरा  व्यापार  निजी  क्षेत्र  से  अपने  हाथों  में  लिया

 इस  समय  दिल्ली  में  ऐसी  दुकानें  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  ऐसी  कितनी  दुकानें  खोली

 वर्ष  1992-93  में  ऐसी  कितनी  नई  दुकानें  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 इस  संबंध  भें  सरकार  की  नीति  क्‍या  है  ?

 गह  मंत्री  एस०  बो०  :  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष

 1979-80  में  जब  निजी  हाथों  से  फूटकर  व्यापार  को  इ्स्तगत  किया  गया  था  तब

 दिलहलो  में  भारत  निर्मित  विदेशी  शराब  की  फूटकर  दुकानों  की  संख्या  26  थी  ।

 इस  समय  दिल्‍ली  में  फूटकर  दुकानों  की  संख्या  145  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  खोली  गई  फ़ुटकर  दुकानों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :
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 वित्तीय  वर्ष  1989-90  06  दुकानें

 1990-91  10  दुकानें

 1991-92  12  दुकानें

 द्वारा  ऐसा  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहों  किया  गया  है  ।

 नई  फूटकर  दुकानों  का  खोला  इसकी  आवश्यकता  पर  निर्भर  करता  है  ।

 खारे  पानी  में  मछलो  पालन

 +444.  श्री  सहेश  कनोड़िया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खारे  पानी  में  मत्स्य  पालन  उद्योग  शुरू  करने  की  अनुमति  तियी  क्षेत्

 को  दे  दो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रों  बलराम
 :

 गेर-सरकारो  क्षेत्र  में  खारे  पानी  में  मछली

 करने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  है  बशर्ते  यह  राज्य  सरकारों  की  भू-उपयोग  नीति  और  पर्यावरणीय

 मुद्दों  के  अनुरूप  हो  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 स्वायस  शासी  जिला  परिथरदें

 #445,  सेयद  शाहाब॒द्ोन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  सरकार  ने  करवी  एंगलांग  तथा  उत्तरी  कछार  पबंतीय  जिलों  में  स्वायतत

 शासी  जिला  परिषदों  को  और  अधिक  प्रशासनिक  तथा  वित्तीय  शक्तियां  देने  का  निर्णय

 किया

 यदि  तो  कया  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वायत्त  शासी  जिलों  की  जिला  परिषदों  को

 ऐसी  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  किये  जाने  हेतु  केन्द्रंय  सरकार  की  स्वीकृति  अथवा  संबंधानिक
 संशोधन  की  आवश्यकता  होती  और

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  असम  सरकार  द्वारा  आवश्यक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गुह  संत्रो  एस०  बो०  :  से  मामला  जांचाघीन

 नारियल  विकास  थोई

 +446,  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  क्या  कृषि  मंश्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नारियल  विकास  बोड  से  संबंधित  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना के  प्रस्ताबों
 को  स्वीकृति  दे  दी

 29



 लिखित  उत्तर  6  1992

 यदि  तो  योजनागत  तथा  गैर-पोजनागत  कार्यक्रमों  के लिए  कुल  कितना-कितना

 परिव्यय  रखा  गया

 क्‍या  कुछ  नई  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  ओर

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  शुरू  की  जायेंगी  ?

 कवि  मंत्री  बलराम  :  नारियल  विकास  बोडं  द्वारा  यथा  प्रस्तावित  आठवीं

 योजना  के  लिए  100  करोड़  रुपए  का  परिथ्यय  स्वीकृत  किया  गया

 समस्त  परिव्यय  योजना  कायंत्रमों  के  लिए  है  ।

 ओर  आठवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  (1992-93)  के  लिए  9  करोड़  रुपए  का

 परिश्यय  स्वीकृत  किया  गया  है  ओर  कार्यक्रम  शुरू  कर  दिए  गए  हैं  ।  कोई  नई  योजना  स्वीक्षत  नहीं

 की  गई

 तेल  खोल  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति

 *447.  श्री  श्रवण  कुमार  पटल  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  की  खोज  करने  णोर  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इसका  आयात  कम  करने

 से  संबंधित  मसलों  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  तेल  की  खोज  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  इस  समिति  द्वारा  क्या  सिफारिशें  की  गई  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्रो  थो०  :  ऐसे  किसी

 का  पंनलਂ  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  ।

 भोर  प्रश्न  नहीं

 कृषि  विपणन  संबंधी  समिति

 *448.  क्रो  एम०  बी०  मृति  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  क्रषि  विपणन  संबंधी  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह
 सिफारिश्न  की  है  कि  वह  बाजारों  के  विकास  संबंधी  केन्द्रीय  मोजनाओं  को  राज्यों  को  स्थानांतरित

 करने  संबंधी  अपने  निर्णय  पर  पुनाविचार

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  |वचार  इस  निर्णय  पर  पुनविचार  करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क्थि  मंत्रों  बलराम  :  कवि  विपणन  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  ने

 अषमी  अंतरिम  रिपोर्ट  में  सिफारिश  को  है  कि  मंडियों  के  विकास  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 राज्यों  को  हस्तांतरित  करने  के  सरकार  के  निर्णय  की  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।
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 ओर  चूंकि  यह  योजना  राज्य  क्षेत्र  को  हस्तांतरित  करने  का  निर्णय  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद  की  एक  समिति  द्वारा  इस  आशय  के  एक  सुझाव  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  विकार

 परिषद  द्वारा  लिया  गया  उपर्युक्त  निर्णय  की  समीक्षा  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 कवि  क्षेत्र  को  घाटा

 +  449.  क्री  थोल्ला  बहलो  रामस्था  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  व्यापार  की  प्रतिकूल  परिस्थितियों  के  कारण  कृषि  क्षेत्र  को

 अनुमानतः  कितना  घाटा  हुआ

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  व्यापार  असंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कदम

 छठाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क॒थि  मंत्री  बलराम  :  से  कृषि  क्षेत्र  द्वारा  प्राप्त  किये  गये  मूल्यों  और

 भगतान  किये  गये  मूल्यों  का  सूचकांक  व्यापार  की  शर्तों  के  एक  उपाय  के  रूप  में  व्यापक  रूप  से
 प्रयोग  किया  जाता  है  ।  व्यापार  को  शर्तों  के  सूचकांक  में  वृद्धि  हुई  है  वर्ष  1979-80

 100)  जो  1989-90  के  96.0  से  बढ़कर  1990-91  में  98.2  और  1991-92  में  102.8

 हो  गया  है  जिससे  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  व्यापार  की  शर्तों  में  सुधार  प्रकट  होता  कृषि  लागत

 ओर  मूल्य  आयोग  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  को  सिफारिश  करते  समय  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कृषि
 ओर  गेर  कृषि  क्षेत्रों  क ेबीच  व्यापार  को  शर्तों  में  होने  वाले  परिवतंनों  को  ध्यान  में  रखता

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गंस  आयोग  विभाग  में  आग  लगना

 4455.  श्रो  एन०जे०  राठवा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  नस  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बडोदरा  के  निकट  मकरपुरा  में  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  के  निर्माण  और

 रखाव  विभाग  में  1992  के  दोरान  आग  लगने  के  कारण  सस्कार  को  कितनी  संपत्ति  का

 नुकसान

 क्‍या  इस  दु्धंटना  की  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी  और

 यदि  तो  इसमें  क्या  कमियां  पायी  गयीं  तथा  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या

 बाही  की  है

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :  अनुमान  है  कि  आग  की

 दुर्घटना  भें  पांच  से सात  लाख  रुपए  मूल्य  की  संपत्ति  नष्ट  हो  गई  थी  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 ee  me  ee  -  |  अनगफरनगएतगए  तीन  ५9.»  ऑन  अत  अनभतरिफभग>रनीननतो. ओ  ललन  कक+  ऑव  ननजल  आज  अंडा

 भारतोय  गंस  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  विभिम्न  संगठनों  का  स्थानान्तरण

 4456.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खन्‍्डरी  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गंस  प्षंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  लाभ  अजित  करने  वाले  विभिन्‍न  ग्रे

 संगठनों  को  भारतीय  गंस  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  अन्तरित  करने  हेतु  कोई  कायंवाही  की

 यदि  तो  इसका  क्या  ओचित्य  है  और  अभी  तक  ऐसे  कितने  गंस  संगठनों  को

 उनकी  चल  ओर  अचल  संपत्तियों  सहित  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  अंतरित  किया  गया

 क्‍या  इस  कार्यबाही  से  आयोग  के  कमंचारियों  में  भारी  रोष  है  और  उन्होंने  इस

 अंतरण  का  विरोध  किया  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  बी०  :  ओर  प्राकृतिक

 गैस  के  परिवहन  और  विपणन  के  लिए  एक  अलग  एजेंसी  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  1984  म  लिये  गये  एक  नीतिगत  निर्णय  के  अनुसरण  में  गस  के  विपणन  कार्यों  भोर  संबंधित

 पहलुओं  को  गंस  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  को  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  ।

 ओर  निर्णय  को  क्रियान्वित  करने  के  पूर्व  समय-समय  पर  प्राप्त  विभिन्‍न

 बेदनों  को  ध्यान  में  रखा  गया

 '  के  साथ  सांठ-गांठ

 ,  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जवाह  रलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  एक  शोघधकर्ता  के  कब्जे  से  अत्यधिक  विदेशी

 मुद्दा  ओर  कुछ  आपत्तिजनक  दस्तावेज  पाये  गसे  जिसमें  पाकिस्तान  ओर  अंतर्राष्ट्रीय  मानवाधिकार

 संगठन  के  प्रकाशन  के  साथ  उसकी  सांठ-गांठ  होने  का  पता  चला

 यदि  शो  इस  मामले  के  तथ्य  क्या

 कया  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  निष्कर्ष  निकले  ओर

 (Ss)  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 संसदोय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य  भन्नो  एम०एम०
 :  से  (5)  मंत्रालय  में  प्राप्त  सूचना  के  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में

 एम०  फिल०  के  एक  छात्र  शहाबुद्दीन  गोरी  को  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  1991  में  कुछ
 पाकिस्तानी  मुद्रा  के  साथ  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  उपरोक्त  व्यक्ति  को  के  साथ
 संबंधित  नहीं  पाया  गया  ।  जांच-पड़ताल  से  यह  पता  चला  कि  उसने  दिल्ली  में  कुछ  विदेशी  मुद्रा
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 को  भारतीय  रुपयों  में  परिवर्तित  भी  कराया  था
 ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरोद्वारा  मामले  की  पूरी  तरह

 जांच  की  गई  और  उसके  थिलाफ  तथा  इस  मामले  में  एक  अन्य  आरोपी  के  खिलाफ  23
 1992  को  दिल्‍ली  के  एक  निर्दिष्ट  न्यायालय  मे  भारोप  पत्र  दाखिल  किया  गया  ।

 जम्म  ओर  कश्मोर  को  जेलों  में  उग्रवादो

 4458.  थभ्री  गृुददास  कामत  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  में  कितनी  जेलें

 इनमें  से  प्रत्येक  जेल  की  क्षमता  कितनी  और

 इस  समय  राज्य  की  प्रत्येक  जेल  में  कितने  उग्रवादी  बंद  किये  गये  हैं  ?

 संसदीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०एस०
 :  से

 '
 राज्य  का  विषय  होने  के  प्रत्येक  जेल  में  बंद  कंदियों  के

 संबंध  में  आंकड़ों  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  रखा  तथा  उनका  प्रबोधन  नहीं  किया  जम्मू  व
 कश्मीर  सरकार  से  सूचना  अभी  आनी  है  तथा  उसको  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  में  आत्मनिर्भरता

 4459.  श्री  बापू  हरि  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  देश  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  धास्तविक  मांग  की  तुलना
 में  इनका  कुल  कितना  उत्पादन  होने  को  संभावना  और

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  उत्पादनों  में  भारत  द्वारा  कब  तक  आत्मनिरभंरता  प्राप्त  कर

 लिए  जाने  की  संभावना  है  !

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 दौरान  देश  में  कुल  50.8  एमएमटी  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  जबकि
 इसकी  तुलना  में  61.5  एमएमटी  की  मांग  होने  का  अनुमान  है  ।

 |  (a).  यद्यपि  शोधन  क्षमता  में  वद्धि  करने  की  योजनाएं  निकट  भविय्य  में  देशी  उत्पादन

 संभावित  मांग  की  तुलना  में  कम  होगा  ।

 कस  का  निर्माण

 4460.  भ्री  चन्द्र  श  पढठेल  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  कुछ  कंपनियां  पेट्रोल  का  स्थानापन्‍्न  स्वदेशी
 पेट्रो-उत्पाद  यानि

 ”  का  निर्माण  तथा  विपणन  कर  रही

 यदि  तो  उन  कंपनियों  तथा  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऐसी  पेद्रोलियम  ने  उक्त  प्रयोजन  हेतु  200000  मिलियन  टन
 वर्ष  नेप्या  देने  के  लिए  निवेदन  किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (६)  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  तथा  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  और  एक  कंपनी
 मैससे  बम्बईਂ  के  के  विषणन  किये  जाने  की  रिपोर्ट  है  ।  इंडियन

 आयल  कारपोरेशन  एवं  विकास  ने  इस  उत्पाद  का  प्ररीक्षण  कर  ब्रिब्रा  है और

 किए  गए  परीक्षणों  से  इस  उत्पाद  के  संबंध  में  इस  पार्टी  द्वारा  किए  गए  दाबे  प्रमाणित  नहीं  होते  ।

 हां  ।

 और  उपर्युक्त  ओर  में  निर्दिष्ट  स्थिति  को  देखते  हुए  अनुरोध  को

 मात्र  नहीं  गया  है  ।

 झठ  का  पता  लगाने  वाली  सशोन  का  प्रयोग

 श्रोमतो  प्रतिभा  देवी  सिंह  पाटोल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  देशों  में  अपराधियों  से  पूछताछ  करने  के  लिए  झूठ  का  पता  लगाने  वाली
 मशीन  का  सफलतापृवक  प्रयोग  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  ने  भारतोय  पुलिस  द्वारा  प्रयोग  के  लिए  उन्हें  इस  प्रकार  की  मशीन
 उपसब्ध  कराने  का  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (5)  कया  हमारे  देश  में  किसी  मामले  का  पता  खगाने  के  लिए  इस  प्रकार  की  मशीन  का
 प्रयोग  किया  गया  और

 यबि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  जौर  वह  कहां  तक  सफल  रही  है  ?

 खंप्दोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  से  चूंकि  राज्य  का  विषय  अतः  पूछताछ  के  दौरान  संदेहास्पद

 लोगों  से  पूछताछ  करते  समय  प्रयोग  में  लाये  जाने  के  लिए  उपयुक्त  तकनीकों  की  खोज  करना  और
 लाई  डिटेक्टर  मशीनों  जंसे  उपयुक्त  उपकरणों  को  प्राप्त  राज्य  सरकार  का
 दायित्व  है  ।

 आस के बाग लगाना 4462. श्री जायनल अवेदिन : क्‍या कृषि संत्रो यह बताने कौ कृपा करेंगे कि : देश राज्य-बार कितमे क्षेत्र में आम के बाय पिछले तोन वर्षों के प्रत्येक देश कितनी मात्रा में आम का उत्पादन 33
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 आम के
 प्रत्येक  पेड़  से  प्रतिवर्ष  औसतन  कितने  आम  प्राप्त

 क्या  अधिक  क्षेत्र  में  ब्यझ्य  के  पेड़  लगाने  तथा  पेड़ों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  और  आम
 में  गुणात्मक  सुष्नार  करने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  म्रंज़ालय  में  सस्य  मंत्री  मूल्कबल्लो  :  से  आम  के  क्षेत्र

 एबं  उत्पादन  के  आंकड़े  एकत्र  नहीं  किये  जाते  क्योंकि  यह  एक  ऐसी  फसल  है  जिसके  बारे  में

 पूर्वानुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।  तथापि  1986-87,  1987-88  एबं  1988-89  के  क्षेत्र  एवं
 उल्पादन  के  बारे  में  म्रगेटे  अनुमान  विवरण  क्रे  रूप  में  संलग्न  प्रति  वृक्ष  आस  को  औसत  वाषिक

 उच्चज  के  संबंध  में  राज्यवार  कोई  आंकड़ा  नहीं  है  !

 से  आम  से  संबंधित  कोई  विशेष  केन्द्रीब  क्षेत्र  की  योज्छा  नहीं  है  ।  देश
 में  आम  के  क्षेत्र  एवं  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निम्नांकित  योजनाएं  क्रियान्बित  की  जाती

 i
 (1)  हृष्ण  कटिबंधीय  एवं  शुख्क  क्षेत्र  वाले  फलों  का  समेकित  किकाश्न  जिसमें  द्यम  के

 फलोद्यानों  का  नदीनकरण  एवं  अल्फांसो  आम  को  कलमों  की  आपूर्ति  शामिल

 (2)  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंपोषण  बाग़ानों  की  स्थापना  ।

 इसके  राज्य  सरकारें  क्षेत्र  बिस्तार  एवं  आम  के  बृक्षों  |की  उत्पादकता  बढ़ाने  के
 लिए  विभिन्‍न  कायंक्रम  कार्यान्वित  कर  रही  हैं  ।
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 १६

 1986-87,  1987-88  एवं  1988-89  के  लिए  आम  का  राज्यवार  क्षेत्र  एवं  उत्पादन

 विवरण

 क्रम  राज्य  का  नाम  1986-87
 संख्या  उत्पादन

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  157320  1887880

 2.  बिहार  143600  1436000

 3.  गोवा  3200  25000

 4.  गुजरात  30000  390000

 5.  हरियाणा  6665  23325

 6.  कर्नाटक  59164  567974

 7.  केरल  61999  200561

 8.  मध्य  प्रदेश  21032  189288

 9.  महा  राष्ट्र  13997  90000

 10.  मणिपुर  100  400

 11.  मिजोरम  109  307

 12.  उड़ीसा  89253  821127

 13.  पंजाब  9345  58400

 14.  राजस्थान  7689  49440

 1987-88  8  1988-89

 क्षेत्र  उत्पादन  क्षत्र  उत्पादन

 164705  1976460  178946  2147352

 149110  1391010  144204  4  1542040

 3285  29500  3359  30166

 30500  305000  31000  310000

 6876  38368  7204  40212

 61471  590122  65597  604171

 67532  226105  67532  226105

 20886  ता  21579  194000

 13997  90000  35400  145140

 100  400  1380  1400

 123  399  18  599

 90500  850680  92198  875881

 9896  61852  10537  65858

 7689  49440  7689  49440

 DAB

 ४2३४

 ८661

 (21४
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 लिखित  उंसंरे  &  1992.

 आगरा  का  विकास

 4463,  श्री भगवान शंकर  रावत  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो यह  बतांने  कौ  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  आगरा  के  विकास  की  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार

 की  मंजूरी  के  लिए  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 कया  इस  बीच  इस  मंजूरी  ओर  राज्य  को  इसके  लिए  वित्तीत  सहायता  दे  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  अरुणाचलम  )  नहीं  ।

 से  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दक्षिण  और  उत्तर  बिल्‍लो  में  विल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  खाली  फंड  फ्लैंट

 4464.  श्री  हरपाल  पंवार  :  क्‍या  शहरो  विक्लास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  और  उत्तर  दिल्ली  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  स्ववित्त  पींषित  योजना

 तथा  जनता  फ्लेट  योजना के  क्षेत्रवधार  और  श्रेणीवार  ऐसे  कितने  फ्लेट  ख्कॉली  पड़े  जिल्हें  अभी

 लक  आबंटित  नहीं  किया  गया  और

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  1991  से  1992  तक  क्षेत्रवार  और

 श्रेणीवार  कितने  आवंटित  फ्लेटों  के  स्थान  पर  अम्यत्र  फ्लैट  दिए  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  दिल्लीं  विकास
 प्राधिकरण  की  सूचना  के  अनुसार  वापस  होने/निरसन  के  कारण  आवंटन  हेतु  उपलब्ध  फ्लेटों  का

 विवरण  इस  प्रकार  है  :-

 __  _  _  आआआ  आ  ढः  ---_  ४+++++-

 क्रम  सं  ०  क्षेत्र  श्रेणी  योग

 स्ववित्त  पोषित  योजना  जनता

 1...  दक्षिण  87  14  101

 2...  उत्तर  4  41  45

 —_——  हज
 योग  :  91  55  146

 1991  से  1992  के  जहां  क्षेत्र  बदेलों  की  अंनुमर्ति  दो  गेंयी
 आवंटित  फ्लटों  का  बिवरण  इस  प्रकार  है  :--
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 क्रम  सं०  क्षेत्र  क्षेत्र  बंदली  के  मामले
 न  जन  कद  तीनती  सिने  जनीनभ£भत2>त--गए2-.  "

 स्ववित्त  पोषित  योजना  जनता

 ]  दक्षिण  4  ज+

 2.  उत्तर  2  तन

 3.  पूर्व  1  2

 4.  पश्चिम  3  1

 योग  :  9  3

 ]

 कृषि  उत्पाव

 4465.  भ्री  प्रकाश  वी०  पांटिल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यंह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन

 वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष
 के  दौरान  मत्स्य  पालन  तथा  वानिकी  के  अलावा  प्रतिवर्ष  कुल  कितने

 मूल्य  का  कृषि  उत्पादन  हुआ

 कृषि  मंत्रालय  में  रॉज्य  मंत्री  सल्लाफ्ली  :  राष्ट्रीय  लेखा  सांख्यिकी

 1992 2  के  अनुसार  1988-89  से  1990-91  के  दोशस  क्त॑मन  मूल्यों  पर  कृषि

 उत्पाइत  का  वार्षिक  मूल्य  इस  प्रकार  है  :---

 Oe  ee oe  ee  ee  मनन नि  भअकअ

 बषं  कृषि  उत्पादन  पश्लपालन  उत्पादन  का  मूल्य  योग

 का  मूल्य  मूल्यों

 44479

 किशन  अल  न  अमन  ल्‍मनक-नीललेलामारहनम  नीम  नीनीक  नी  न+ी  मी  ननन-_--मममम++  आन

 अनन्तिम  *सोटे  अनुमान

 वबक्क  अधिनियम  में  ससोलन  ।

 4466.  जौ  थी०  भौरांत  :

 शो  एन०  ले०

 कया  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उत्तर

 घीन  है

 6  1992

 क्‍या  सरकार  का  वक्‍फ  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  विचार

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योहा  क्या  और

 वक्‍फ  अधिनियम  में  कब  तक  संशोधन  किए  जाने  की  संभावना

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 इस  संबंध  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  सक्रिय  रूप  से  सरकार  के

 विवरण

 मुस्लिम  समुदाय  के  विभिन्‍न  संवर्गों  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  क ेकारण  वक्‍फ
 अधिनियम  1984  को  लागू  नहीं  किया  जा  सका  ।

 संशोधित  अधिनियम  पर  मुख्य  आपतक्तियां  निम्न  हैं  :

 (1)  वक्‍फ़  कमिश्नर  को  अत्यधिक  अधिकार  दे  दिए  गए  उन्हें  वकफ  बोर्ड  के  अधीन

 (3)

 लाया  जाना  चाहिए  ।

 वक्‍फ  बो्डों  और  केन्द्रीय  वकफ  परिषद  को  पूर्ण  स्वायत्तशासी  निकाय  बनाया  जाना
 जहां  राजकोय  नियन्त्रण  न्यूनतम  वक्‍फ  बोर्डों  को  तो  पूर्णतया  या

 कांशतया  चुने  हुए  निकाय  बताया  जाना  चाहिए  ।

 वक्‍फ  वक्‍फ  गर  मुस्लिमों  द्वारा  दान  दी  गई  वक्‍फ
 निवल  वाषिक  आय  के  संबंध  में  वकफ  की  धमंनिरपेक्ष

 गतिविधियों  के  संबंध  में  बताए  गए  विशिष्ट  प्रावधानों  पर  भी  आपत्ति  की

 वक्‍फ  कानन  में  प्रस्तावित  संशोधनों  का  लक्ष्य  आम  सहमति  से  इन  आपत्तियों  को  दूर  करना

 पशु  पालन

 4467.  थरो  छोतृभाई  गामित  :  क्‍या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  पशुपालन  विकास  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कांवाही  की  गई  और

 गुजरात  में  पशुपालन  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  सी०  :  नहों  ।

 और  यह  प्रश्न  नहीं  होता  ।
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 कि  न  कस  सडक  _ सस€ससअस_ुुइ इनक  _  नननजनत+नन#तनककककककक७ है/क्रियान्ययन  +कऋक  कक

 अनेक  कार्यक्रमों  का  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  है/क्रियान्बयन  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 है  पशुधन  का  आनुवंशिक  बेहतर  स्वास्थ्य  चारे  का  संवधित  उत्पादन  और

 पशुधन  उत्पादों के  उत्पादन  और  विपणन  की  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करना  शामिल

 त्वरित  कार्य  बल  का  कार्यालय

 4468.  श्री  रामनारायण  बेरवा  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  में  त्वरित  कार्य  बल  का  कार्यालय  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संप्तदीय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०  एस०
 :  जी  श्रीमान्‌

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आम  के  पेड़  लगाना

 4469.  श्री  गोविन्द  राव  निकास  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  किसी  अनुसंघान  एकक  ने  आम  की  एक
 ऐसी  किस्म  विकसित  की  है  जो  वर्ष-भर  फल  दे  सकती

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 आम  की  इस  किस्म  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 गुजरात  के  शहरों  का  विकास

 4470.  शी  काशोरास  राजा  :

 करी  महेश

 क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  गुजरात  में  शहरी  अनिवायं  सेवा  योजना

 के  अंतर्गत  कितने  शहरों  का  विकास  किया

 अब  तक  किए  गए  विकास  कायं  का  जिले-वार  प्रतिशत  क्‍या  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  पिछले  दो  वर्षों  के  प्रतिवर्ष  कितनी  घनराशि  आबंटित

 की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  शहरी  मूल  सेवाएं
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 बी०  योजना  1990  में  संशेधित  की  मई  थी  लब्म  निधनों  क ेलिए  शहरी  मूश्र  सेवाएं

 बी०  एस०  नामक  बोज़दा  1990-91  में  प्रारम्भ  की  गई  था  ।  यू  बी  एस  पी  योजना

 के  अंतगंत  राज्य  सरकार  द्वारा  चुने  गए  28  शहर  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  अहमदाबाद  15.  फ्रेरबंदर

 2.  सूरत  16.  करेसोद

 3.  ज़ाम्रनगर  17.  बरडोली

 4.  भावनगर  18.  पालमपुर

 5.  मैहसाना  19.  अ्प्रनम्व

 $.  कुब्ोल  20,  बिश्लनगर

 7.  नादिया  डी  21.  अंकलेश्वर

 8.  अंजर  22.  जामबुशर

 9.  जूनागढ़  23.  सुरेन्द्रानगर

 10.  भादच  ,  24,  वध्वां

 11,  राजपीपिला  25.  विरावल

 12.  डेलसा  26.  ऊना

 13.  घममंगड़ेरा  27.  मंजराल

 14.  लिम्दी  28.  विसारा

 और  राज्य  में  विभिन्‍न  शहरों  को  केन्द्रीय  निधियों  का  आवंटन  राज्य  सरकार

 द्वारा  किया  जाता  है  ।  यू.बी  एस/ग्रू  बी  एस  फी  स्क्रीमों  का  कार्यान्ययन  स्‍लम  वासियों  की  जरूरी

 क्रावश्यकताओं  के  अनुरूप  किया  जाता  है  इसलिए  कार्य  का  स्वरूप  व  माजा  भिन्‍न-भिन्‍्त्र  कस्यों  में

 अलग-अलग  होती  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  गुजरात  में  यू  बी  एस/यू  बी  एस  पी

 सस्‍्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्रमशः  106.15  लाख  और  103.36  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय

 निधियां  रिलीज  की  गई  थीं  ।

 नए  थोटलिग  संयंत्र

 4471.  क्री  पूर्ण  चस्द्र  मलिक  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राक्ृतिक्र  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिस  बंगाल  में  प्रत्येक  बोटलिग  संयंत्र  की  क्षमता  कितनी

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में
 नए  बोटलिंग  संयंत्र  स्थापित  करने ओर  मौजूदा  संयंत्रों  की

 क्षमता  बढ़ाने  की  कोई  योजना  भौर

 यद्धि  तो  तत्संस्रंधी  ब्योरा  कसा  है  ओर  क्रदि  तो  हसके  कप  कारण  हैं  ?
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 ओर  प्राकृतिक  गंश्ष  मंत्रों  बी०  :  पश्चिम  बंगाल  में  एल०
 पी०  जी०  भराई  संयंत्रों  की  मौजूदा  क्षमता  निम्नवत्‌  है  :--

 स्थान  क्षमता

 एम  टी  पी
 ए

 कल्याणी  44

 दुर्गापुर  64

 हल्दिया  हि  22

 पहाड़पुर  26

 ओर  कलकत्ता  में  44  टी  एम  टी  पी  ए  एल०  पी०  जो०  भराई  संयंत्रों  को

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  परन्तु
 यह  तकनोकी-आध्िक  उत्पाद  उपलब्धता  भ्रादि

 पर  निभर  करता

 समुद्र  कषि

 4472.  थी  पौ०  शो०  यामस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :,
 देश  में  समुद्र  कृषि  क्षेत्र  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 इसके  विकास  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 क्या  देश  इस  क्षेत्र  में  प्रोद्योगिकी  की  दृष्टि  से  आत्मनिरभंर  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुललापल्लो  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  भोर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  आवास  एजेंसो  हारा  हम्को  से  ऋण  प्राप्त  न  कर  सकना

 4473.  श्री  अर्जुन  सिंह  यावव  :

 झो  हरिकेवल  प्रसाद  :

 कया  शहरी  विकास  ऊंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  की  आवास  एजेंमियां  1990-91  में  राज्य  में  मकानों  का  निर्माण

 करने  तथा  मूल  शहरी  नागरिक  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  हुडकों  से  ऋण  लेने  में  असमर्थ

 रही

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  की  आवास  एजेंसियों  द्वारा  भेजे  गए  विभिन्‍न  प्रस्तावों  का
 ब्योरा  क्‍या  ओर

 इस  संबंध  में  क्या  वारंवाई  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  |  वष

 1990-91  से  ओर  20-6-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  हुड़को  ने  3.67  लाख  आवासीय  एककों

 और  1.34  लाख  कम  लागत  के  स्वच्छता  एककों  के  निर्माणा्थ  651.02  करोड़  रुपए
 संरचना  के  निमित्त  93.33  करोड़  रुपए  की  ऋण  धनराशि  वाली  उत्तर  प्रदेश  की  विभिन्‍न

 एजेंसियों  की  386  स्कीमें  अनुमोदित  की  हैं  ।

 और  8-7-92  की  स्थिति  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  की  विभिन्‍न  -

 परियोजनाओं  के  ब्यौरों  की  जानकारी  इस  प्रकार

 ऋ"०सं०  स्कीम  का  स्कीमों  की  हुडको  ऋण  धनराशि  स्थिति

 प्रकार  संख्या  रुपए

 ्  शहरी  आवास  89  163.57  मूल्यांकन  मुद्दों  के

 योजनाएं  पालन  के  लिए
 सियों  के  पास

 धीन
 .

 2.  शहरी  आवास  14  14.46  क्षेत्रीय  तकनीकी

 स्कीमें
 समिति  की  मंजूरी  की
 प्रतीक्षा

 3.  भूमि  अधिग्रहण  14  78.94  मूल्यांकन  मुद्दों  के
 स्कीमें  पालन  के  लिए  उधार

 लेने  वाली  एजेंसियों  के
 पास  विचाराधीन

 4...  शहरी  अधसंरचना  23  105.08  तकनीकी  अपेक्षाओं  के

 स्कीमें  अनुपालन  के  लिए
 उधार  लेने  वाली
 सियों  के  पार

 घान

 5.  2  13.20  हुडको के  मुख्यालय  में

 मूल्यांकनाधीन

 6.  वाणिज्यिक  2  5.93  मूल्यांकन  मुद्दों  के
 स्कीमें  पालन  के  लिए  उधार

 लेने  वाली  एजेंसियों  के
 पास  विचाराघीन

 )

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  उस्नत  किस्म  के  बीजों  का  वितरण

 4474.  श्री  परसराम  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  कृषकों  को  उन्नत  किस्म  के  बीजों  का  वितरण  करने  की

 कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  प्रतिवर्ष  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  कृषकों  को  उन्नत
 किस्म  के  बीजों  की  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  हां  ।  दलहनों
 रेशे  और  सब्जियों  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  प्रमाणीकृत  बीजों  का

 वितरण  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  पंजीकृत  बिक्री  काउंटरों  और  राज्य  सरकारों  की  एजेन्सियों
 जेसे  राज्य  बीज  कृषि  उद्योग  निगमों  और  सहकारी  सम्तियों  के  नेटवर्क  के  जरिए  निगम

 द्वारा  प्राप्त  मांग  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  ।

 1989-90  से  1991-92  तक  के  वर्षों  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  किसानों  को

 सप्लाई  की  गई  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  की  मात्रा  प्रदर्शत  करने  वाला  बिवरण
 संलग्न

 विवरण

 क्विटल
 __ ृ्ृ््््ऑ्फ््ृ््उ्उ्उएउएउ॒उउऑ

 ऋण०सं०  फसल  का  नाम  1989-90  1990-91  199  1-9  2
 1.

 गेहूं  3817.00  11164.00  5049.00

 2.  घान  1009.00  7289.00  12894.00

 3.  मक्का  15.00  1250.00  2227.00

 4  सोरघम  5902.00  1181.00  334.00

 5.  दलहन  290.00  3514.00  4768.00

 6.  तिलहन  35.00  2557.00  1449.00

 7.  चारा  95.00  90.00  322.00

 8.  सब्जियां  135.45  238.00  239.55

 9.  बांजरा  पा  १98.00  574.00
 _  ७  ७फऊफ  फफफऊ  ृ  ृ  ऑु

 सावन  पाक  के  शुग्गी  झोपड़ी  निवासी

 4475.  श्री  शशि  प्रकाश  :

 थ्रो  सु्य  नारायण  यादव  :  $

 शहरो  विकास  मंत्री  29  1992  के  अंतारांकित  प्रश्न  सं०  8365  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 सावन  पाक  के  921  शुग्गी-झोंपड़ी  निवासियों  में  से  उन  आवंटितियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 है  जिन्होंने  डी०  डी०  ए०  द्वारा  32  वर्गंमीटर  के  भूखंडों  के आवंटन  के  लिए  1988  में  जारी  किए

 गए  पदों  के  अनुसार  अपनी  समूची  राशि  की  किस्तों  का  भुगतान  कर  दिया  ओर
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 उन्हें  उक्त  भूखडों  का  आवंटन  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 शहरी  बिकाप्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  के  अनुस्तार  921  निवासियों  में  से  सावन  पाक  के  उन  झुग्गी-झोंपड़ी  जिन्होंने

 भुगतान  कर  दिया  के  ब्यौर  इस  प्रकार  हैं  :--

 1...  एक  किस्त  जमा  करने  वाले  निवासियों  की  संख्या  134

 2.  दो  किस्तें  जमा  करने  वाले  निवासिथों  को  संख्या  128

 3.  तीन  किस्तें  जमा  करने  वाले  निवासियों  की  संख्या  135

 4.  चार  क़िस्तें  जमा  करने  वाले  निवाभियों  की  संख्या  200

 5.  निवासियों  की  संख्या  जिन्होंने  पूरी  किस्तें  जमा  की  260

 6.  निवासियों  की  संख्या  जन्होंने  एक  किस्त  भी  जमा  नहीं  की  है  64

 (a)  जांच  के  पश्चात्‌  आवंटन  के  लिए  482  व्यक्ति  पात्र  पाए  गए  थे  और  इनके  लिए
 25-11-1991  को  ड्रा  निकाले  गए  परन्तु  उच्च  न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  के  कारण  इनको

 अभी  तक  कब्जा  नहीं  दिया  जा  सका  स्थगन  आदेश  को  रह  कराने  के  लिए  दिल्ली  विकास

 प्राप्निकरण  द्वारा  मामले  में  कारंवाई  को  जा  रही  482  आवेदकों  को  इसके  पश्चात्‌  ही  कब्जा

 सौंपा  जा  सकेगा  ।

 डो०  डो०  ए०  हारा  भूसि  का  आवंटन

 4476.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  डी०  डी०  ए०  द्वारा  भूमि
 का  आवंटन  के  बारे  में  9  1991  के  अतारांक्ति  प्रश्त  सं०  6326  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस  बीच  सूचना  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  से  नहीं  ।

 यह  महसूस  किया  गया  है  कि  इसमें  भूमि  आवंटन  के  मामलों  से  संबंधित  बड़ी  मात्रा  में

 रिकार्डों  की  जांच  करनी  होगी  और  परिणाम  प्रयासों  क ेअनुकूल  न  हो  ।  सरकार  के  ध्यान

 में  लाए  गए  अनियमितताओं  के  विधिव्ट  मामक्षों  को  ऊंच्र  को  जा  सकती

 आन्प्र  प्रदेश  को  विद्युत  परियोजना  के  शििए्‌  गेश

 4477.  श्री  जे०  चोक्का  राम
 शो  जो  ०  एम०  सी०  थालयोगो  :

 क्या  पेढ्"ो  लिपम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  आंध्र  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  राजाभुन्दरों  के  निकट  का

 किनाडा  और  जागुरपाड  में  400  मेगावाट  परियोजमाओं  के  लिए  गेरू  की  सप्लाई  करते  पर  सहमत

 हो  गई  और

 4९
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 यदि  तो  कितनी  गस  की  आवश्यकता  होगी  और  कितनी  सप्लाई  किये  जाने  का

 प्रस्ताव  है  तथा  उक्त  परियोजना  को  कौन-सी  एजेंसी  कार्यान्वित  करेगी  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :  हां  ।

 प्रत्येक  को  1.5  एम०  एम०  एस०  सी०  एम०  डी०  गेस  का  आबंटन  किया  गया  था  ।

 गेस  की  उपलब्धता  की  संशोधित  संभावनाओं  को  देखते  हुए  ये  अभी  समीक्षाधीन  हैं  ।

 राष्ट्रीय  समुद्र  मात्स्य  की  विफास  बोड

 4478.  श्री  गोपी  नाय  गजपति  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  समुद्र  मात्स्यिकी  बोर्ड  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बोर्ड  के  कब  तक  गठित  हो  जाने  की  संभावना  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुह्लापललो  से  देश  में  समुद्री
 मात्स्यिक्री  के  समग्र  विक्रास  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  खाद्य  प्रध्ुस्करण

 उद्योग  मंत्रालय  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  समुद्री  मात्स्यिकी  विकास  बोड़ं  स्थापित  करने  का  है  ।

 सध्य  प्रवेश  में  रसोई  गंस  के  बूसरे  सिलेण्डर

 4479.  श्रो  सूरज  भानु्‌  सोलंको  :  कया  पेढ़ोलियप्  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1991-92  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  रसोई  गेंस  उपभोक्ताओं  को  रखोई  घेस

 का  धूसरा  सिलेण्डर  उपलब्ध  कराया  गया

 यदि  तो  इनकी  संख्या  कितनी  और
 हु

 बर्ष  1992-93  2-93  में  कितने  लोगों  को  उक्त  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  बो०  :  हां  ।

 52700

 वर्ष  199  2-93  के  दोरान  समूचे  देश  में  पांच  लाख  डी०  बी०  सी०  कनेक्शन  उपलब्ध
 कराए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मुहम्मद  तुगलक  किले  को  परिधि  में  भूमि  पर  अतिक्रमण

 4480.  थी  रतिलाल  वर्मा  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  तुगलक्ाबाद  किले  की  भूमि  पर
 ऋरमण  के  बारे  में  29  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  8382  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 को  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  तत्संबंधी  सूचना  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 4
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  हां  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुमार  उक्त  अतिक्रमण  को  हटाने  के  लिए
 गिराने  की  कारंवाई  की  गई  थी  जिसमें  चहारदिवारियों  सहित  20  ढ़ांचे  गिराये  गए  थे  ।

 उपर्यूक्त  तथा  के  उत्तर  को  वेखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भवन  निर्माताओं  से  बकाया  राशि  वसूलना

 4481.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  उन  भवन  निर्माताओं  से  अभी  भी  बकाया  राशि

 वसूल  करनी  है  जिन्होंने  कई  वाणिज्यिक  भूखंड  खरीदे

 यदि  तो  उन  पर  कितनी  राशि  बकाया  है  तथा  इस  पर  कितना  ब्याज  देय

 ओर

 बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 ह  |

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  हां  ।

 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  बाणिज्यिक

 प्लाटों  के नीलामी  खरीददारों  की  ओर  बकाया  राशि  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए  झंडेवालान  और  भीकाजी-कामा  जिला  केन्द्र  के  प्लाट  सं०  के  वाणिज्यिक  प्लाट  से

 संबंधित  मामले  में  नीलामी  खरीददारों  ने  न्यायालय  में  मामला  दायर  किया  है  तथा  विच्ाराधीन

 स्यायिक  मामलों  में  अन्तिम  निर्णय  के  अनुसार  बकाया  देयों  को  वसूल  करने  की  आगे  की  कार्यवाही
 की  जायेगी  ।  लक्ष्मीनगर  जिला  केन्द्र  में  प्लाट  सं०  8,  9,  18,  19  और  सिनेमा  प्लाट  के  मामले  में

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नीलामी  खरीददारों  को  यदिवे  प्लाट  लेने  के  इच्छुक  हैं  18

 प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  अद्यतन  ब्याज  सहित  शेष  प्रीमियस  का  भुगतान  करने  या  भुगतान  वापिस

 लेने  के  लिए  अन्तिम  पेशकश  की  गई  है  ।  नीलामी  खरीददारों  से  उत्तर  प्राप्त  होने  पर  आगे  की

 कारंवाई  की

 १6

 ।
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 न  नमक  कन-नमकानननननानगाणएए।ण  |  लव  मम  कप

 राजधानो  में  रसोई  गंस  के  कनेक्शन

 4482.  श्रो  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे

 क्‍या  जिन  उपभोक्ताओं  ने  राजघानी  में  1984  में  रसोई  गेस  के  कनेक्शन  हेतु  भारत

 गेंस  और  इंडियन  आयल  के  पास  अपने  नाम  पंजीकृत  कराये  थे  उन  सभी  को  रसोई  गंस  के  कनेबंशन

 दे  दिए  गए  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  थो०  :  नहीं  ।

 यद्यपि  इस  बात  के  प्रयास  निरन्तर  किए  जा  रहे  हैं  कि यथासंभव  अधिक  से  अधिक

 एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  दिए  प्रतीक्षा  सूची  को  पूरा  करना  विभिन्त  जंसे

 उत्पाद  प्रतीक्षा  सूची  पर  व्यक्षितयों  की  संख्या  आदि  पर  निर्भर  करता  है  ।

 विल्‍लो  प्रशासन  हारा  लाइसेंस  जारो  करना

 4483.  श्रो  जोबन  शर्मा  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  लाइसेंस  जारी  करने  के

 बारे  में  30  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8641  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  में  उचित  दर  की  मिट्टी  के  तेल  का  खाद्य  तेलों  में

 शिप  सहित  किसी  भी  प्रकार  का  व्यवसाय  चलाने  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  लाइसेंस  की

 स्वीक्ृति  देने  से  पूवं  दिल्‍ली  के  नगर  निकायों  से  लाइसेंस  लेना  अनिवायं

 यदि  तो  नगर  निकायों  के  द्वारा  उन  क्षेत्रों  के  लिए  जारी  किए  गए  लाइसेंसों

 जहां  उन्हें  लाइसेंस  जारी  नहीं  करने  चाहिए  के  बिना  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  बड़ों  मात्रा
 में  खाद्य  तेलों  हेतु  लाइसेंस  जारी  करने  के  क्या  कारण

 इसके  कारण  नगर  निकायों  को  हुई  राजस्व  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मत्रात्रय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०
 :  से  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  विनिदिष्ट  वस्तुएं

 का  1981  तथा  दिल्‍ली  मिट्टी  का  तेल  और  मूल्य  )  नियंत्रण  आदेश

 1962  के  द्वारा  क्रमशः  उचित  दर  दुकान  और  मिट्टी  के  तेल  के  डिपो  प्रदान  करने  की  मंजूरी  देना
 शासित  किया  जाता  इसी  तरह  दिल्‍ली  खाद्य  तेल  देना  और

 1977  के  अधीन  खाद्य  तेल  के  डीलरों  को  लाइसेंस  जारी  किए  जाते  इत  आदेशों  में  नागरिक
 निकायों  से  लाइसेंस  प्राप्त  करना  विनिदिष्ट  नहीं  यदि  ऐसा  कोई  लाइसेंस  निर्धारित  किया
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 जाता  है  तो  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  व्यक्ति  को  सिविल  कानूनों  की  अपेक्षाओं  को  व्यक्तिगत
 रूप  से  प्रा  करना  होगा  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  क्षेत्र  में  मिट्टी  के  तेल  और  खाद्य  तेल  का  व्यापार  करने  के  लिए
 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  से  एक  लाइसेंस  लेने  की  आवश्यकता  होती  है  ।  यदि  मिट्टी  के  खाद्य

 इत्यादि  का  व्यापार  बिना  लाइसेंस  होता  हुआ  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  की  बानकारी  में
 आता  है  तो  पंजाब  नगर  निगम  अधिनियम  और  खाद्यान्न  मिलावट  अधिनियम  निवारण  अधिनियम
 के  अधीन  कानूनी  कारंबाई  की  जाती  है  |

 दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  में  विनिदिष्ट  व्यवसायों  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  निगम
 लाइसेंस  देता  है  तथा  बिना  लाइसेंस  व्यवसाय  करने  पर  मुकदमा  चलाया  जाता  है  ।

 डो०  डो०  ए०  द्वारा  फ्लंटों  का  आवंटन

 4484.  भी  मंगलशाम  प्रेमी  :  क्या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  डी०  डी०  ए०  द्वारा  फ्लेटों  के  आवंटन  के  बारे में  ।8

 1992  के  जनसत्ता  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  की  जानकारी  में  ऐसे  कितने  मामले  आए  हैं  जिनमें  डी०  डी०

 ए०  फ्लैटों  का  पूरा  भुगतान  किए  जाने  के  बावजूद  आवंटिती  को  फ्लेट  का  कब्जा  नहीं  दिया

 गया

 इसके  क्‍या  कारण  ओर

 ऐसे  आवंटितियों  को  फ्लेटों  का  कब्जा  दिलाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 है  जिस्होंने  फ्लैट  का  परा  भुगतान  कर  दिया  है  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  हां  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रहा  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिल्ली  दुर्ध  योजना  के  पास  सक्‍खन  का  संचित  भंडार

 4485.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 श्री  अभिल  बसु  :

 क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  दुरध  योजना  के  पास  इस  समय  भारी  मात्रा  में  मक्खन  इकट्ठा  हो
 गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 दिल्‍ली  दुग्ख  योजना  ने  इस  संचित  भंडार  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  और  दिल्ली  दुग्ध  योजना
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 1.  रर  ्  फ::भभ:पन- पभपपप"पफपपननिनतप»पफमि/त+तनतन।त9तततत।ण /»॥”/ऊ।"भजहफहफ  हा  हल  _ए॒एफखण/_य
 वतंम  स्किम्ड क्या

 के  पास  श्वेत  मक्खन  का  वतंमान  स्टाक  675  मीटरी  टन  है  जो  स्किम्ड  दुग्ध  चूर्ण  अथवा  ह्किम्ड

 सरल  दूध  के  साथ  दूध  के  पुनर्भिश्रण  में  उपयोग  हेतु  तैयार  किया  गया  था  ताकि  मई  से

 1992  तक  के  बतंमान  कमी  वाले  मौसम  में  ताजे  द्ध्च  की  कोई  कमी  आने  पर  सप्लाई  स्तर  की

 बरकरार  रखा  जा  सक्रे  ।  वतेमान  कमी  वाले  मौसम  के  दौरान  ताले  दूध  की  पर्याप्त  मात्रा

 उपलब्ध  होने  के  कारण  श्वेत  मक्खन  का  उकयोग  नहीं  किया  जा  जंसी  कि  परिकल्पना  की

 श्वेत  मकद्बन  से  संचित  भण्डार  का  उपयोग  करने  के  लिए  दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा

 उठाए  गए  विभिन्‍न  कदम  इस  प्रकार  हैं  :  (1)  ताजे  दूध  की  प्राप्ति  सीमित  करना  जिससे  ताजी

 वसा  की  उपलब्धता  कम  की  जा  (2)  श्वेत  मक्खन  की  बिक्री  के  लिए  घी  में  परिवर्तित

 ओर  (3)  पुनभिश्चित  दूध  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  आदि  ।

 किसानों  को  प्रोश्साहम

 4486.  भरी  अभ्ता  जोशो  :  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  किसानों  को  अपने  कृषि  उत्पादों  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिए  ओर

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  अब  तक  प्रत्येक  राज्य  को  क्तिनी  कृषि  राजसहायता  दी
 दी  गई

 कवि  परंत्रालप  में  राज्य  मंत्री  मल्लापलली  :  मद्दाराष्ट्र  सहित  देश
 के  किसानों  को  उनके  काम  उत्पाद  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  हेतु  कृषि  ओर  सहकारिता

 भारत  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  कुछ  महत्वफ्ण  बोजनाएं  निम्न  प्रकार
 से

 (1)  मक्का  और  कदन्न  के  लिए  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  ।

 (2)  समेकित  चावल  विकास  कायंक्रस  ।

 (3)  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कार्यक्रम  ।

 (4)  गहन  कपास  विकास  कार्येक्रम  ।

 (5)  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  ।

 (6)  विशेष  खाद्यास्न  उत्पादन  गेहूं  ।

 (7)  चना  तथा  अरहर  के  लिए  पौध  संरक्षण  आवरण  ।

 इसके  अलावा  सरकार  अधिक  निवेश  और  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य
 से  उत्पादकों/किसानों

 को  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रमुख  कृषि  जिसों  के  लिए

 न्यूबतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करती

 विभिन्‍न  योजनाओ  के  बारे
 मे  19५2-93  के  दोसान  प्रत्येक  रास्य  को  मिर्मृकत  की

 गई  राज-सहायता/अनुदान  विवरण  ]  से  9  में  संलग्न  है  ।
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 199  2.93  के  विशेष  खाद्यान्न  उत्पावन  कार्यक्रम  तथा

 के  अन्तर्गत  अब  तक  निर्म क्‍्त  को  गई  निधियां

 रुपये

 राज्य का  1992-93  के  दोरान  निमुक्‍्त
 संख्या  नाम  निधियां

 माकपा  प्रदेश  58.60

 2  बिहार

 3...  गुजरात  275.00

 4  हरियाणा

 5.  हिमाचल  प्रदेश

 6  जम्मू  और  कश्मीर

 |  कर्नाटक  52.20

 8  मध्य  प्रदेश  85.80

 9...  महाराष्ट्र

 उड़ीसा
 0.05

 राजस्थान

 तमिलनाड॒

 ।3..  उत्तर  प्रदेश

 कुल

 समेकित  चावल  विकास  कायक्रम  के  अन्तगंत  तक  राज्य  सरकारों  के

 पास  अप्रयुक्त  बची  हुई  शे्  राशि  ओर  के  दोरान  अश्

 तक  निर्म क्त  घनराशि  को  द्नि  वाला  विवरण

 रुपये

 हा  खः
 को  को  अब  तक  निमुक्त क्र्म  राज्य  का

 नाम  अप्रयुक्त  शेष  शशि  हे
 छनराशि

 पा  2  3  4

 कर्म  राज्य  £  का ल्‍ट्िीयपापाहहपफपिण//प/न्‍त राशि  =

 गि  आन्प्र  प्रदेश  20.40  772.84

 fT
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 3  असम  87.69

 4  बिहार  117.13

 5.  गोवा  31.06  6.85

 6.  गुजरात  33.39

 7  हरियाणा

 8  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  1.74  0.40

 10...  कर्नाटक  218.70

 11  केरल  13.29

 12...  मध्य  प्रदेश
 श्न्य  153.62

 13
 महाराष्ट्र  342.20

 14  मणिपुर

 15  मेघालय

 16...  सिजोरम

 17...  नागालेंड  2.32

 18...  उड़ीसा  122.20

 19...  पंजाब  43.54  239.30

 20.  तमिलनाडु  0.463  273.02

 21.  त्रिपुरा  14.29

 22.  उत्तर  प्रदेश  339.37  318.78

 23.  पश्चिम  बंगाल  219.64

 24...  पाण्डिच्रेरी  2.21

 न  डककन्‍न्ए्क्‍कसकझकडसअननन्‍  इ  स  इइ5फकनबकन  ्न

 कुल  2937.86
 —_—_——  सलललबस  &ससककसफफइइकक्‍ऊ-फकाा:सससफ

 कफ%$.:स कफ फफकेफ्पफपअपननतनत-तनतनववह।..२.२..| 83
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 1992-93  2-93  के  शोरान  गहन  कपास  कार्यक्रस  के  अंतर्गत  मिमु क्त  निधियां

 रुपये

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  निमु'क्त  निश्चियां

 1.  आम्प्न  प्रदेश  196.55

 2...  गुजरात  101.95

 3.  हरियाणा  100.88

 4.  कर्नाटक  44.130

 5.  मध्य  प्रदेश  55.12

 6.  महाराष्ट्र  174.47

 7.  उड़ीसा  2.05

 8.  पंजाब  108.59

 9.  राजस्थान  89.78

 10.  तमिलनाडु  39.34

 11  उत्तर  प्रदेश  7.71

 कुल  921.478

 विवरण-ए

 1992-93  के  दोरान  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  अभी

 तक  लिमु क्त  को  गई  राशि

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम

 क्र  2  3

 आपध्र  प्रदेश  114.50

 2  असम  26.60

 5  बिहार  26.50

 4  गरुज  रात  112.50

 5  हरियाणा  36.00
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 6.  हिमाचद्य  प्रदेश  5.00

 १.  अस्‍्मू  ओर  कश्मीर  10.50

 8.  कर्नाटक  102.50

 9...  अध्य  प्रदेश  194.00

 10.  मणिपुर  2.50

 11...  भहाराष्ट्र  90.50

 12.  छड़ीसा  52.00

 13.  पंजाब  32.00

 14.  शजस्थान  34.80

 15.  सिक्किम  7.00

 16.  तमिलनाड  91.50

 17.  त्रिपुरा  2.60

 18...  उत्तर  प्रदेश  78.00

 19.  पश्चिम  बंगाल  33.00

 कुल  1020.00

 विवरण-५

 पु

 1992-93  2-93  के  दोरान  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अम्तगंत
 अब  तक  निमुक्त  को  यई  राशि

 __

 क्रम  राज्य  का  1992-93  के  दोरान
 नाम  निमु क्त  की  गई  राशि

 1...  बिहार  152.00

 2...  हरियाणा  425.00

 3.  मध्य  प्रदेश  १2.00

 4...  पंजाब  475.00

 5.  राजस्थान  126.00

 6.  उत्तर  प्रदेश  1250.00

 कुल  2500.00
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 4487.  श्री  शिवराज  सिह  चोहान  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  अरहर  तथा  चने  के  उत्पादन  के  अनुरूप  दलहन  मिलें  स्थापित  की

 गई

 क्या  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  योजना  के  अन्तगंत  पर्याप्त  प्रावधान  किये  गये

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रयास  किये  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  गिरिधर  :

 अरहर  और  चने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  दाल  मिलें  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 और  मध्य  प्रदेश  और  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  और  गोवा  सहित  26  राज्यों

 में  राष्ट्रीय  दाल  विकास  परियोक्षना  कार्यान्वित  की  जा  रही  इस  योजना  के  किसान

 4,000  रुपये  की  अधिकतम  सीमा  तक  दाल  प्रोसेसस  की  खरीद  के  लिए  50  प्रतिशत  स्रब्सिडी

 पाने  के  हकदार  होंगे  ।  1992-93  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तगंत  53.33  लाख  रुपये  की

 व्यवस्था  कों  गई  है  जिसमें  से  भारत  सरकार  का  हिस्सा  40  लाख  रुपये  इस  संबंध  में  अभी

 तक  कोई  ब्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  छुआ  इसलिए  इस  घनराशि  की  पर्याप्तता  के  बारे  में  कोई  टिप्पणी

 नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 नेहरू  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  राज्यों  को  घतावंटन

 4488.  श्री  सत्यगोपाल  भिथ्र  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेहरू  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  1991-92

 के  दौरान  कितनी  धनराशि  रखी  गई  और

 उक्त  योजना  के  त्रिए  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  वास्क्तक  में  कुल  कितना  छनावंटन
 किया  गया  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  और
 1991-92  के  लिए  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  तय  की  गई  एवं

 वितरित  कीं  गई  राशि  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 नेहरू  रोजगार  योलना

 1991-92 2  के  दोरान  आवंटित/वितरत  की  गई  निध्ियां

 Ce  रुपए

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  राज्य  के  नाम  आवंटित  वितरित

 2  ्  4

 आंध्र  प्रदेश  851.98  794.80

 बिहार  878.65  670.05

 गुजरात  408.12  291.15

 हरियाणा  155.53  163.70

 कर्नाटक  842.74  2.74  793.50

 केरल  345.27  318.80

 मध्य  प्रदेश  864.9  5  797.80

 महा  राष्ट्र  1034.27  1018.10

 उड़ीसा  294.43  281.70

 पंजाब  287.37  270.80

 राजस्थान  568.18  561.10

 तमिलनाडु  938.64  892.90

 उत्तर  प्रदेश  2257.26  2092.90

 पश्चिमी  बंगाल  747.12  561.10

 गोवा  29.31  3१.90

 अरुणाचल  प्रदेश  34.25  31.50

 असम  174.22  187.50

 हिमाचल  प्रदेश  66.52  70.90

 जम्मू  और  कश्मीर  93.95  91.10

 मणिपुर  42.81  49.50

 मेघालय  39.90  47.20
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 22.  मिजोरम  26.12  34.60

 25...  तागालेंड  41.47  38.20

 24...  सिक्किम  ३0.20  .  27.90

 25.  त्रिपुरा  25.83  34.50

 26.  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  12.53  11.90

 27...  चंडीगढ़  23.65  21.70

 28.  दादर  तथा  नगर  हवेली  11.45  10.80

 29.  दमन  एंड  दीव  20.03  18.70

 30.  पांडिचेरी  29.75  17.70

 31...  दिल्‍ली  43.50  40.00

 11240.00.

 10280.00...

 हैदरायाद  को  जल  आपूर्ति  तथा  सफाई  परियोजनाएं

 4489.  श्री  घमभिक्षम  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हैदराबाद  जल  आपूर्ति  तथा  सफाई  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  ब्रेक  सहायता
 प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 हैदराबाद  जल  आरप्ति  और  सफाई  परियोजना  हैदराबाद  महानगर  जल  आपूर्ति  और

 सीवरेज  बोडं  द्व!रा  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  |  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  257.06  करोड़

 रुपए  है|  विश्व  बेंक  सहायता  राशि  89.9  मिलियन  अमरीकी  डालर  है  ।  परियोजना में  जल  आपूर्ति
 में  वृद्धि  मोजूदा  जल  आपूर्ति  तथा  सीवरेज  सिस्टम  को  मजबूत  कम  लागत  वाली

 सिगुर  बांध  से  प्रभावित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  और  स्थापना  सांस्थानिक  सुदृढ़ीक  रण  और  प्रशिक्षण

 का  विचार;है  ।

 हिन्दी

 यूरिया  तथा  फास्फेट  उबरक

 4490.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  बिहार  में  लघु  ःथा  सीमान्त  किसानों  को  कितनी  मात्रा  में

 भ्रूरिया  तथा  फास्फेट  उबेरक  वितरित  किए
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 इससे  बिहार  में  कितने  किसान  लाभान्वित

 क्‍या  सरकार  को  बिहार  में  उबंरकों  के  वितरण  में  अनियमितताओं  के  संबंध  में  कई

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  म॒ुल्लापल्ली  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 छोटे  और  मारजिनल  किसानों  के  लिए  उवरक  राजसहायता  योजना  के  अन्तगंत

 1991-92  के  दोरान  70.9  लाख  किसानों  को  लाभ  पहुंचा  है  ।

 और  बिहार  राज्य  सरकार  को  1991-92  के  दोरान  उवरक  के  वितरण  में  हुई
 अनिबनितसाओं  से  संबंधित  षांच  शिकायतें  प्राप्त  हुई  संबंधित  जिलाश्रीशों  से  कहा  गया  है  कि
 वे  शिकायतों  की  जांच  साथ  ही  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  का  भगी  गठन

 किया  गया  है  ।

 विवरण

 पिछले  तोन  बर्जो  के  दोर।न  बिहार  में  छोटे  ओर  सालिनल  किसानों  को  वितरित  किए  ग

 पूरिया  ओर  फास्फेट  उवश्क  को  सात्रा  को  प्रदशत  करने  वाला  विवरण

 वर्ष  छोटे  और  मालिचल  किसानों  को  वितरित  किए  गए
 उबरक

 यूरिया  कास्केटुक्ल  उस

 1989-90  5,43,938  2,01,154

 1990-91  5,76,628  628  2,30,000

 1991-92  5,53,942  2,56,077

 सनक  ीड
 ड  ओडटअजडसअकफककककंक्‍-+  --+  कार्यक्रम

 ऊन  का  विकास

 श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि

 : क्‍या सरकार ने कुछ राज्यों में उनके विकास तथा भेड़ पालन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया क्‍या ऐसा कोई कार्यक्रम राजस्थान राज्य के लिये भी बनाया गया यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और उक्त प्रयोजनाथे राजस्थान को कितनी राशि आबंटित को गई
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 कथि  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  सो०  :  भोर  बेड़  लक्क  ऊन  के
 बिकास  के  लिए  राजस्थान  राज्य  सहित  देश  में  केन्द्र  तथा  केन्द्रीय  विभिन्‍न  पोचनाएं
 तेयार  की  गई  हैं  ।

 इन  योजनाओं  स्वदेशी  भेड़ों  का  आनुवंशिक  रूप  से  सुधार  ऊन  उत्पावकों

 को  लाभकारी  मूल्य  दिलाकर  सहायता  प्रदान  भेड़  पालकों  के  बीच  तकनीकी  जानकारी  का

 प्रसार  करना  शामिल  है  ।

 )  विगत  पांच  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  राज्य  को  1.29  करोड़  रुपए  निर्मुक्त
 गए  हैं  ।

 सरकारी  भूमि  पर  अतिक्रमण

 4492.  श्री  रास  नगौना  मिश्र  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  सरकारी  भूमि  पर  अतिक्रमण  के

 बारे  में  18  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  4433  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 हुका  करेंगे  कि  :

 कया  उसमें  उल्लिखित  सरकारी  भूमि  पर  अतिक्रमण  को  हटाने  के  संबध  में  कोई

 कारवाई  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  अनधिकृत  कब्जा  हटाया  गया  है  अथवा  आवंटन/पट्टे  को  रह  किया  गया

 ओऔर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  प्रस्तावित  कारंवाई  कब  तक  किए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  जी  हां  ।

 से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  सूचित  किया  है  कि  आवंटितियों  को  दिए

 गए  कारण  बताओ  नोटिसों  के  उत्तर  में  आवंटितियों  से  दावा  किया  है  कि  अतिक्रमणों  को  हटा  कया

 गया  है  पके  नये  सिरे  से  सर्वेक्षण  के  आदेश  दिए  गए  और  जहां  कहीं  अभी  भी  अतिक्रमण

 होता  पाया  गया  के  मामलों  में  आबंटन  को  निरस्त्र  करने
 के

 लिए  अन्तिम  कारण
 बताओ  नोटिस

 जारी  किए  गए  थे  ।

 कषि  विज्ञान  केन्द्र

 4493.  श्री  चाइल  जॉन  अंजलोल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि

 केरल  में  कितने  कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 क्‍या  के
 रल  में  और  अधिक  क्ृषि-विज्ञान  केन्द्र  खोलने  संबंधी  अस्ताव  स्वीकृति  हेतु

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पढ़ें  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 उन  पर  क्या  कायंवाही  को  गयो  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  सो ०  :  (१)  केरल  राज्य  में  सात  कृषि
 विज्ञान  केन्द्र  हैं  ।

 हां

 केरल  में  निभ्न  स्थानों  पर  नौ  क्रषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  लम्बित

 तवनूर
 केलप्पाजी  कन्‍नौर  और  वाइनेड  जिले  ।

 अतिरिक्त  धन-राशि  उपलब्ध  होने  पर  ही  भा०  कृु०  अ०  परिषद  द्वारा  इन

 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 दिल्‍लो  नगर  निगम  ओर  नई  दिल्‍लो  नगर  पालिका  द्वारा  शहर  को
 स्वज्छ  रखा  जाना

 4494.  श्री  ताराचम्द  श्ंडेलथाल  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  ओर  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  हाल  हो  में  शहर  को  स्वच्छ
 रखने  का  कोई  विशेष  अभियान  चलाया  ओर

 यदि  तो  उन  विशिष्ट  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें  दिल्ली  नगर  निगम/नई
 दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  सफाई  अभियान  चलाया  जाएगा  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  दिल्ली

 नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  इसके  अधिकार-क्षेत्र  में  आने  वाले  सभी  क्षेत्रों  में  20  1992  2

 से  15  1992  तक  एक  अभियानਂ  चलाया  जा  रहा  है  |  इस  अभियान  के

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  गहन  सफाई  करने  की  आयोजना  की  गई  है  ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  भी  सूचित  किया  है  कि  उच्च-स्तरीय  समन्वय  समिति  के

 पर्यवेक्षण  में  20  1992  से  3  1992  तक  एक  अभियानਂ  आरम्भ  किया  गया

 सम्पृण्  क्षेत्र  को  पांच  जोनों  में  बांदा  गया  है  जिन्हें  एक  उच्च-स्तरीय  अधिकारी के  प्रत्यक्ष  परयंवेक्षण

 में  रखा  गया  जिसकी  सहायतार्थ  स्वच्छता  अधिकारी  ओर  कमंचारी  हैं  ।  इसका  उद्देश्य
 *  ओर  अन्य  अन्धे-मोड़ों  सहित  सभी  स्थलों  से  कू ड़ा-करकट  हटाना  है  ।  सभी

 नालों  की  गांद  साफ  कर  दी  गई  है  और  बड़े  नालों  तथा  बरसाती  पानी  के  नालों  की  सफाई  भी  की

 गई  बरसाती  पानी  के  निर्वाद  बहाव  को  बनाए  रखने  के  लिए  सभी  पुलियों  के  अन्दर की  सफाई

 कर  दी  गई  है  ।

 वजिधरण

 करोल  आग  क्षेत्र

 1.  शंकर  रोड

 2.  डा०  कृष्णन  रोड

 3.  अपर  रिंग  रोड
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 »  सर  गंगाराम  होस्पिटल  भागे

 .  सी०  पी०  वासन  भागे

 जखीरा  फ्लाईओवर  से  ईस्ट  पार्क  रोड  चोराहे  तक  न्यू  रोहतक  रोड

 .  रोड  नं०  6  री  सिनेमा

 पटेल  रोड

 .  रोड  नं०  22

 .  रोड  नं०  7

 बलराज  खन्‍ना  मार्ग

 .  टी०  सोहन  लाल  मार्ग

 -  प्रसाद  नगर  रोड

 «»  रणजीत  नगर

 .  रोड  नं०  11

 -  पूसा  रोड

 .  न्यू  पूसा  रोड

 गंगा  मन्दिर  मार्ग

 -  विष्णु  मन्दिर  मार्ग

 .  टैंक  रोड

 फेज  डी०  बी०  गुप्ता  रोड  से  रानी  झांसी  रोड  तक

 -  कबर  रोड

 .  ईस्ट  पाक  रोड  रोहतक  रोड  से  देशबन्धु  गुप्ता

 .  रामा  रोड

 .  ई०  ई०  स्टोर  गोल  चक्‍कर  से  नजफगढ़  रोड  तक

 .  नरायणा  रोड  नगर  पुलिस  स्टेशन  से  खेड़ा  हास्पिटल

 60  फुट  नाथ  एवेन्यु  रोड

 .  80  फुट  चौड़ा  रोड  रोड  से  एच  नराथणा  विहार

 ,  मैन  हस्प्राषुरी

 देशबन्धु  गुप्ता  रोड

 .  पदम  सिंह  रोड

 .  आये  समाज  रोड
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 35.  मिल्ट्री  रोड

 शहरो  जोन

 1.  मथूरा  दिल्ली  पब्लिक  सकल  से  तिलक  ब्रिज  तक

 2.  बहादुर  शाह  जफर  मागं

 3.

 4.

 सुभाष  मार्ग

 न्यू  दरियागंज  रोड

 5.  श्रद्धानन्द  मार्ग

 6.  एस०  पी»  मुखर्जी  रोड

 है  चांदनी  चोक  रोड

 8.  जवाहर  लाल  नेहरू  मार्ग

 9.  आशफ  अली  रोड

 10.  रणजीत  सिंह  मा

 मिन्‍्टो  रोड

 आई०  पी०  मार्ग

 पूर्वो  जोत

 रानी  झांसी  पंचकुईयां  रोड  से  बर्फ  खाना
 ५  रन  वि  नह  दर

 पंचकुईयां  रानी  झांसी  रोड  से  बसंत  रोड  तक

 3.  देशबन्धु  गुप्ता  रानी  झांसी  रोड  से  अजमेरी  गेट  तक

 4.

 5.

 6.

 4.

 चित्र  गुप्ता  रोड  रोड  से  देशबन्धु  गुप्ता  रोड

 कुतुब  आजाद  मार्किट  से  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  तक

 ओल्ड  रोहतक  आजाद  माकिट  से  सराय  रोहिल्ला  तक

 कालं१दास  संजय  नगर  रोड  से  सराय  रोहिल्ला  ब्रिज  तक

 8.  आजाद  माकिट  रोड

 दक्षिणी  जोन

 जी

 के

 ७०

 2

 तमिल  संगम  मार्ग
 ।

 युसुफ  सराय  से
 आई०  आई०  टी०  चौराहे  तक  अरबिन्दो  मार्ग

 चौधरी  झंड  सिंह  मा

 कालका  देवी  मंदिर  मार्ग

 .  लाला  लाजपत  राय  मार्ग

 -  रोड  नं  ।3

 .  कुतुब  से  महरोली  रोड  तक ये

 Ww

 6  1992
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 9० 3 9 ७ + ४ (० =  अंधेरी  मोड़

 .  बस  रूट  मालवीय  नगर

 .  आई०  आई०  टी०  चौराहे  से  कुतुब  तक  अरबिन्दो  मार्गं

 भीष्म  पितामह  मार्ग

 :  श्री  श्रीकृष्ण  मार्ग

 .  गुरुद्वारा  रोड

 .  फिरोज  गांधी  रोड

 .  वीर  सावरकर  मार्ग

 -  शिव  मंदिर  मार्ग

 »  गिडवानी  मार्ग

 .  सन्द्रल  रोड  डबल  स्टोरी

 12.

 .  मेन  रोड  सादिक
 नग्

 .  80  आर०/डब्लू०  रोड

 .  राजा  धीर  सेन  मार्ग

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 हो  चीन  भिन्‍्ह  रोड

 प्रेटर  में  80  आर  ०/डब्लू  ०  रोड  बोस्को  स्कूल  के

 हंसराज  सेठी  कालकाजी

 एस-बंण्ड  रोड  मालवीय  नगर

 खिड़की  गांव  रोड  नगर  से  खिड़की

 शाहवरा  :

 1.
 a Pa

 राजा  राम  कोहली  मागे

 पटपड़गंज  रोड

 लिखित  उत्तर
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 3.  मेन  गांधी  नगर  रोड

 4.  झील  रोड

 5.  प्रीत  विहार  रोड
 6.  माजिनल  बंड  से  तिलकपुरी  रोड

 7.  विश्वास  रोड

 8.  शाहदरा  रोड

 शाहवरा
 :

 1.  जी»  टी०  रोड

 2.  लोनी  रोड
 3.  रोड  नं०  66  से  घोंढडा  चौक  तक

 4.  करावल  नगर  रोड  रोड  से  जोहरीपुर  गांव

 »  गुम्नेहरा  खरखरी  नाहर  तक

 »  नजफगढ़  फिरनी  रोड

 »  नजफगढ़  घूंसा  रोड

 -  रावतां  रोड

 .  गुमनहेड़ा  रोड

 -  झतीकरा  रोड

 -  कंगनहेरी  रोड

 13.  नजफगढ़  बिजवासन  रोड

 14.  पालम  डाबरी  रोड

 15.  महरोली  महिपालपुर  रोड

 16.  बिजवासन  रोड

 रोहिणी  लोग  :

 1.  जखीरा  से  रिग  रोड  तक  न्यू  रोहतक  रोड

 2.  ईस्ट  एवेन्यू  रोड

 का  4  हि

 आर
 नी

 (on

 ब्-+
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 .  नाथ  नाथ  बेस्ट  और  वेस्ट  एवेन्यू  पंजाबी  बाग

 जखीरा  से  मोतीनगर  क्रासिंग  तक  नजफगढ़  रोड

 सराय  रोहिल्ला  से  जखीरा  तक  पुराना  रोहतक  रोड

 -  80  फुट  चौड़ा  लारेन्‍्स  रोड

 ट्रांसपोर्ट  नगर  से  प्रहलादपुर  तक  ओचन्द्री  रोड

 कैनाल  रोड  और  स्वामी  नारायण  अशोक  विहार

 «  पुरानी  रोहतक  रोड

 -  80  फुट  आर०  सी०  डब्ल्यू०  रोड  भोर  100  फुट  आर०  सी०  डब्श्यू०  रोड  का

 बस  रूट

 .  जैन  स्थानक  का  बस  रूट

 .  शास्त्री  नगर  रोड

 «  सिघौरा  कलां  रोड

 .  केशवपुर  क्षेत्र  में  पाकेट

 .  जय  माता  बाजार  का  मंन  रोड

 .  हाण्डापुरी  मन  रोड

 .  ओचन्दी  रोड

 .  शालीमार  बाग  रोड

 .  अशोक  बिहार  रोड

 .  कैनाल  से  आर०  सी०  डब्ल्यु०  तक  स्वामी  नारायण  मार्ग  100  स्वामी  परमानंद

 मार्ग

 .  माधव  रोड

 .  ब्रतानिया  रोड

 .  रोहतक  रोड

 .  ईस्ट  एवेन्यू  रोड

 »  नजफगढ़  रोड

 .  रोड  नं०  34

 .  रानीबाग  मेन  रोड

 वश्चिमों  जोन  :

 1.

 2.

 3.

 जेल  रोड  से  शुरू  होकर  पंखा  रोड  तक  जनकपुरी  मार्ग

 जैल  रोड

 घंटाघर  से  जाने  वाली  मायापुरी  रोड  से  शुरू  होकर  रोड  नं०  32  तक  रोड
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 4.  24  ब्लाक  तिलक  नगर  और  गणेश  नगर  से  गुजरने  वाली  नजफगढ़  रोड  एवं  बाहरी
 रिंग  रोड  जोड़ने  वाली  रोड

 5.  नजफगढ़  से  पी०  डब्ल्यू०  डी०  तक  रघुबीर  नगर  रोड

 6.  क्लाक  टावर  से  जेल  रोड  तक  रोड

 7.  राजोरी  गाड्डन  से  (80  फुट  चोड़ी  रिग  रोड  नजफगढ़  से

 8.  नजफगढ़  रोड  से  बसई  दारापुर  तक  तनवर  मार्ग

 9.  मानसरोवर  गाड़ेन  में  80  फुट  चौड़ा  रोड

 10.  लोकनाथ  कीति  नगर

 11.  बलबीर  सिंह  रोड

 12.  विकासपुरी  में  सोनिया  रोड

 सिजिल  लाइस्स  रोड

 1.  राजन  बाबू  रोड

 2.  मजलिस  पार्क  और  केवल  पार्क  रोड

 3.  बुराड़ी रोड
 4.  परेड़  रोड  कालोबी

 5.  बोलार्ड  रोड

 6.  मोरी  गेट  रोड

 1.  जी०  टी०  रोड

 8.  राज  निवास  मार्ग

 9.  यमुना  मार्ग

 10.  कोर्ट  रोड

 11.  अलीपुर  रोड

 12.  राजपुर  रोड

 13.  लोथियन  रोड

 14.  केलाचाट  रोड

 15.  बड़ा  बाजार

 16.  फ्लेग  स्टाफ  रोड

 17.  अण्डर हिल  रोड

 18.  सत्यवती  रोड

 19.  छतरा  मार्ग
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 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 -  भाभा  शाह  रोड

 »  विजय  नगर  रोड

 -  मडालिया  रोड

 .  बंगला  रोड

 .  अग्रसैन  रोड

 -  कोल्हापुर  रोड

 -  मल्कागंज  रोड

 .  रोशनआरा  रोड

 .  नेहरू  कुटिया  और  कबीर  बस्ती  का  मेन  रोड

 »  कालिदास  मार्ग

 .  सत्यवती  मार्ग

 .  जी०  टी०  रोड

 .  अनाज  गोदाम  रोड

 जी०  टी०  रोड

 जी०  टी०  रोड  से  माल  रोड  तक  जोनल  रोड

 माडल  रोड

 रोड  नं०  2  और  3,  माडल  टाउन

 छत्रसाल  स्टेडियम  के  साथ  रोड

 छत्रसाल  स्टेडियम  से
 पुलिस  लाइन  तक  रोड

 पोलो  रोड

 लिखित  उत्तर
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 नरेला  जोन  :

 1.  नरेला  रोड

 2.  अलीपुर  नरेला  रोड

 3.  नरेला  बवाना  रोड

 4.  घेवरा  बवाना  रोड

 5.  ओचन्दी  रोड

 6.  रोड  नं०  3

 7.  बरुतावरपुर  रोड

 8.  मुखमेलपुर  रोड

 9.  बुराड़ी  रोड

 10.  नरेला  लामपुर  रोड

 11.  आये  समाज  रोड

 12.  चौधरी  रामदेव  मार्गं

 13.  खेड़ा  खुद  रोड

 रोहिशो  में  बालकोनियों  का  बिस्तार

 4495.  श्री  केशरो  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रोहिणी  में  संक्टर  3,  4,  5,  6,  7,  8  आदि  में  26,  32  और  48  वर्गमीटर  के
 प्लाटों  के  आवंटियों  को  पहले  अपनी  बालकोनिथों  का  विस्तार  करने  की  अनुमति  दी  गई

 किन्तु  1992  से  32  और  48  वर्गमीटर  के  प्लाटों  के  मामले  में  यह  सुविधा  समाप्त  कर  दी

 गई

 यदि  तो  केवल  32  और  48  वर्गंमीटर  के  प्लाटों  के  मामले  में  ही
 यह  सुविधा

 समाप्त  करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन्हें  यह  सुविधा  बहाल  करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  बिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  जानकारी  दी  है  कि  डी  ढी  ए  की  रोहिणो  भावासीय  स्कीम  में  26,  32
 तथा  48  वर्गमीटर  भूखंडों  के  संबंध  में  सावंजनिक  भूमि  पर  बालकोनियों  के  विस्तार  की

 अनुमति  कभी  नहीं  दी  गई  थी  ओर  इसलिए  इस  सुविधा  को  वापस  लेने  का  कोई  प्रश्न

 नहीं

 उपर्युक्त  और  को  देखते  हुए  सावंजनिक  भूमि  पर  बालकोनियों  की  अनुमति
 देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  यह  उल्लेख  किया  जाता  है  कि  सावंजनिक  खले  स्थान  में  प्लाट  की  सीमा

 रेखा  के  बाहर  द्वार  पर  मात्र  45
 सेंटीमीटर  सन्‌-शेड  की  अनुमति  है  क्‍योंकि  टे  भूखंड  बीच  में

 जनिक  खुले  स्थान  वाले  समूहों  के  रूप  में  हैं  ।
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 कल  वन  >++  न

 रोहिणी  में  सावंजनिक  भूमि  पर  26,  32  और  48  वर्गमीटर  के  भूखंडों  पर
 कोनियों  की  अनुमति  देने  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भवन

 उप-नियमों  1983  के  अनुसार  सार्वजनिक  भूमि/सड़क  नगर  बालकोनी  बनाने  की  अनुमति
 नहीं  है  ।

 फच्छ  सोसा  पर  हवाई  सर्वक्षण

 4496.  श्री  हन्नान  सोल्लाह  :

 श्री  रूपचम्द

 भरो  हर्रिसिह  चावड़ा  :

 डा०  असृतलाल  कालिदास  पटेल  :

 डा०  डो०  बेंकदेश्वर  राव  :

 श्री  आर०  शुरेख  रेडडो  :

 क्री  बिलीप  भाई  सिधालो  :

 को  सोहन  शाबले  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  कच्छ  सीमा  पर  हवाई  सर्वेक्षण  शुरू  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  कच्छ  की  खाड़ी  से  कुछ  लोगों  के  शव  बरामद  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  लोगों  की  मृत्यु  के  क्या  कारण

 मृतक  व्यक्ति  किन-किन  देशों  के

 (=)  कया  केन्द्र  सरकार  ने  उन  देशों  को  इस  वृघंटना  की  सूचना  दी  और

 यवि  तो  इस  संबंध्र  में  उन  देशों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०
 :  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  1992  में  कच्छ  के  मेदान  में  हवाई  सर्वेक्षण  किया

 गया  ।

 इस  हवाई  सर्वेक्षण  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  था  कि  क्‍या  वहां  और

 शव  पड़े  हैं  या  उस  क्षेत्र  में  ब्यक्तियों  की  गतिविधियों  के  बारे  में  यदि  कोई  का  पता  लगाना

 से  (8)  14/15  मई  ओर  27/28  1992  को  गसस्‍्त  के  दौरान  40  शव  पाए

 गए  ।  ये  शव  बंगलादेश  राष्ट्रिकों  के  जिन्हें  पाकिस्तानी  रेंजरों  द्वारा  भारतीय  क्षेत्र  में  धकेला

 गया  उनकी  मृत्यु  पानी  की  कमी  के  कारण  इन  40  शब्रों  के  ब्योरे  निम्न  प्रकार  से

 पुरुष  ः  1  55

 पुरुष  : 10  18  से  35

 महिला  :  8  18  से  35

 बच्चे  :  21  4  से  13
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 ओर  पाकिस्तानी  अधिकारियों  के  साथ  मामला  उठाया  गया  है  ।

 पेट्रोलियम  क्षेत्र  में  लक्ष्यों  को  प्राप्ति

 4497.  श्री  सुशांत  चक्नवर्ती  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  उत्पादन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  कमी  होने  के कारण

 व्यवस्था  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  ओर

 इस  संबंध  में  सरकार  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  कर  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  पंत्री  बो०  ओर  वर्ष

 1991-92  के  दोरान  50.9  मिलियन  टन  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  लगभग  51.4  मिलियन  टन  क्ड
 को  रिफाइनरियों  में  संसाधित  किया  गया  जो  101  प्रतिशत  उपलब्धि  को  दर्शाता

 बन्धकों  को  छोड़ने  के  लिए  आतंकवादियों  को  मांगें

 4499.  श्री  आर०  सरेन्त्र  रेडडो  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्र॒पा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  के  आतंकवादियों  ने  बन्धकों  को  अपने  कब्जे  से  छोड़ने  के  लिए
 कया  मांगें  रखी  मौर

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  हुई  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  और  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  आतंकवादियों  द्वारा  अपहरण  की

 लूट-खसोट/फिरौती  राशि  की  मांग  करने  के  लिए  विशिष्ट  ग्रूपों  को  उत्पीड़ित  करने  और  गिरोहों

 इत्यादि  के  गिरफ्तार  किए  गए  आतंकवादियों  को  रिहा  करवाने  के  लिए  किया  जाता  सरकार

 ने  आतंकवातियों  के  खिलाफ  सख्त  कदम  उठाए  हैं  ओर  सवेदनशील  क्षेत्रों  में  गस्त  गहन  की  हैं  ।

 आमतौर  पर  मांगें  स्वीकार  नहीं  की  गयी  हैं  ।

 प्राकृतिक  गंस  का  उपयोग  करने  के  ब्योरे  का  भ्रध्ययन  करने  हेतु
 कतिक  बल

 4500.  श्रीमती  शीला  गोतभ  :

 क्रो  राजेश  कुमार  :

 श्री  तेजनारायण  सिह  :

 क्या  पेट्रोलियस  और  प्राकृतिक  गेस  संत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  प्राकृतिक  गंस  का  उपयोग  करने  के  ब्यौरे  का

 अध्ययन  करने  हेतु  कोई  कृतिक  बल  गठित  किया

 यदि  तो  उसके  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  काय॑  वाही  की  और

 क्‍या  कुशलतापूर्वंक  ड्रिलिग  कार्य  सम्पन्न  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  बिहार

 १0
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 और  उत्तर  प्रदेश  में  तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  का  अलग  से  कोई  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने

 का

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी

 ]
 दिल्ली  में  कुबंत  के  राजनयिकों  पर  हमला

 4501.  डा«  डो०  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  एन०  जे०  राठवा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  में  दिल्ली  में  कुवैत  दूतावास  की  कार  पर  जिसमें  दो  राजनयिक  हमले  की

 घटना  की  जांच  हेतु  एक  विशेष  दल  गठित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  दल  ते  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  में  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई
 उस  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  भौर

 विदेशी  राजनयिकों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?
 संसदोय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 दिनांक  5-5-92  को  कुबवती  दृतावास  की  जिसमें  दो  राजनयिक  सवार  पर

 हुए  हमले  की  घटना  की  जांच  कर  ने  के  लिए  एक  सहायक  पुलिस  दिल्‍ली  पुलिस  के

 प्रचालन  कक्ष  के  दो  निरीक्षकों  और  एक  उपनिरीक्षक  वाला  एक  विशेष  दल  प्रतिनियुक्त  किया

 गया  है
 ।

 ह
 जी  श्रीमान  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 दिल्‍ली  पुलिस  ने  बताया  है  कि  उसका  विशेष  कार्य  बल  विदेशी  मिशनों  के

 आवास  के  आसपास  लगातार  निगरानी  रखता  है  ।

 बिल्ली  में  सुरा  कांड

 4502.  भो  नोतोश  कुमार  :

 डा०  सहादोपक  सिह  शाक्य  :

 क्या  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १1



 लिखित  उत्तर  6  1992

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  24  1992  के  में  डिपार्टमेंद्स
 इनवाल्ब्ड  इन  सुरा  ट्रेजडीਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  म!मले  के  तथ्य  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एथ०  एम०
 :  जी  ट्रिब्यूनਂ  ने  अपने  24  1992  के  अंक  में

 डिपाटेमेंट  इन्वाल्ठ्ड  इन  सुरा  ट्रेडडीਂ  शीषंक  से  एक  खबर  प्रकाशित  की  है  ।

 ओर  दु्घंटना  के  कारणों  की  जांच  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  और  सुधार
 के  उपायों  को  सुझाने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  सेवा-निवृत्त  न्यायाधीश

 न्यायमूर्ति  श्री  जगदीश  चन्द्र  की  अध्यक्षता  में  एक  जांच  आयोग  का  गठन  किया  गया  है  ।

 ]
 सुन्दुर  ह॒त्याकांड

 4503.  श्री  वत्ताश्रेय  बंडारू  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  सुन्दर  हत्याकांड  की  घटनाओं  की  जांच  के  लिए  नियुक्त  एक
 सदस्यीय  आयोग  ने  अपनी  रिपोटं  दे  दी

 यदि  तो  इसमें  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई  और

 इस  संबंध  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है/की  जा  रही  है  ?

 कल्याण  संत्री  सोताराम  :  से  सूचना  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  से

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]
 दिहलोी  में  लाटरो  व्यवसाय  में  कथित  अनियमितताएं

 4504.  श्री  साईमन  मरान्‍्डी  :  क्‍या  गृह  संत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  ।6  1992  के  जनसत्ता  में  फंड  से  जुड़े  लोग

 23  लाख  डकार  गएਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  :

 यदि  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई

 यवि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  और

 ($)  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  पल्च०

 सेकथ  )  :  समाचार  देखा  गया  है  ।

 से  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  दो  अधिकारियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  है  और  उनके  खिलाफ  न्यायालय  में  आपराधिक  मुकदमा  शुरू  किया  गया  है  |  दूसरे  अधिकारी

 की  सेवाएं  बर्खास्त  की  गई  हैं  और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  उसके  खिलाफ  जांच  शुरू  की  गई  है  ।

 72
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 ——  ्गवनगम6कऊई:ख:-  ायका  पका  पनपानान  पान  तक

 ]

 पाकिस्तानी  घुसपेठियों  को  गतिविधियां

 4505.  श्रो  जसबन्त  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  19  1991  को  राजस्थान  के  जैसलमेर  जिले  के  बीडन  गांव  के  पास

 कुछ  पाकिस्तानी  घुस  आये  थे  तथा  उन्होंने  तीन  भारतीय  नागरिकों  को  मार  डाला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 चालू  वर्ष  के  दोरान  मंत्रालय  को  हस  सम्बन्ध  में  कितने  पत्र  प्राप्त  हुए  और

 (q)  इस  संबंध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०
 :  ओर  जी  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  तीन

 सशस्त्र  पाकिस्तानी  अपराधी  दो  ऊंटों  पर  सवार  होकर  17  1991  की  शाम  को  जिसा

 जंसलमेर  में  गुमन  सिंह  देवरा  गांव  वीड़ा  में  आए  और  तीन  व्यक्तियों  की  हत्या  की  ।  उसके  बाद
 वे  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पार  करके  पाकिस्तान  में  भाग  गए  ।

 और  इस  संबंध  में  1992  के  दोरान  तीन  पत्र  प्राप्त  हुए  और  उनके  उत्तर

 14-7-1992  को  भेज  दिए  गए  ।

 रसोई  गंस  के  जालो  प्राथमिकता  वाउचर

 4506.  श्रो  गोविन्द  चन्द्र  मुण्डा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  स्थित  भारतीय  तेल  निगम  लिमिटेड  के  विपणन  प्रभाग  के  कार्यालय

 से  वर्ष  1991-92  के  दोशान  रसोई  गस  के  जाली  प्राथमिकता  वाउचर  बड़ी  संख्या  में  पकड़ें  गए

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  शंकरानन्द  )  :  से  इस  मामले  की

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 ई०  सी  एल०  को  तेल  टेंकरों  का  ठंका  विया  जाना

 4507.  श्री  चन्द्रजोत  यादव  :

 थो  राम  विलास  पासवान  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  समन्वय  समिति  ने  ई०सी०एल०  द्वारा  तेल  टेंकर  खरीदे  जाने  से  पहले  इसे
 पाँच  वर्ष  के  लिए  तेल  टेंकरों  का  ठेका  दिया

 ब
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 ननमिा++-ैम++  नजि+

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  और

 सरकार  ह्वारः  इस  संबंध  में  क्या  कायंबाही  की  मई  है  ?

 पेह्रोलिवम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  बो०  :  से  हां  ।  तेल

 समन्वय  समिति  ने  सूचित  किया  है  कि  यह  एक  सामान्य  प्रक्रिया  है  कि  प्रदाय  के  पूर्व  नये  जहाजों
 को  काम  पर  लगाया  जाता  है  |

 कश्सोर  घाटों  से  सरकारों  कर्मचारियों  का  प्रवासन

 4508.  डा०  अमृतलाल  कालिवास  पटेल  :  क्‍या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  राज्य/केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  कश्मीर  घाटी  छोड़
 गये  हैं  और  इस  समय  उधमपुर  में  रह  रहे

 क्‍या  सी  तथा  डी  वर्ग  के  अधिकांश  प्रवासी  कमंचारियों  को  उधमपुर  से  ही  अपना
 बेवन  प्राप्त  करते  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इन  प्रवासी  क्ंचारियों  को  हो  रही  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस्हें  उधमपुर
 से  ही  अपना  वेतन  प्राप्त  करने  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एम०

 :  से  उधमपुर  सहित  जम्मू  क्षेत्र  में  सरकारी  कमंचारियों  के  13,700  परिवार
 पंजीकृत  हैं  ।  प्रशासनिक  व्यवहारिकता  के  अनुसार  उधमपुर  समेत  संबंधित  प्रतिष्ठानों  पात्र
 सरकारी  कमंचारियों  को  वेतन  का  भुगतान  करने  को  व्यवस्था  कर  ली  गई

 दिहली  पुलिस  द्वारा  यमुनापार  क्षेत्र  के  किरायेदारों  पर  किए  गए  कथित  अत्याचार

 4509.  श्रो  कड़िया  मुण्डा  :  क्‍या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  पुलिस  विशेषकर  विवेक
 आनन्द  विहार  और  गांधीनगर  थानों  के  पुलिस  कर्मियों  द्वारा  दिल्ली  के  यमुनापार  क्षेत्र  में

 भारी  संख्या  में  किरायेदारों  को  लूटा  जा  रहा  है  तथा  उन्हें  उनके  मकानों  से  निकाला  जा  रहा

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  क्‍या  कंदम  उठाए  जा  रहे  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  मामले  कौ  जांच  करेगी  ?

 संसदोय  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एस०
 जेकथ  :  दिल्‍ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  1-1-1992  से  15-7-1992  तक  की  अवधि

 के  दौरान  यमुना  पार  क्षेत्र  के  क्षेत्राधिकार  विवेक  आनन्द  बिहार  और  गांधीनगर  पुलिस
 स्टेशनों  के  क्षेत्र  में इस  प्रकार  की  कोई  घटना  घटित/सूचित  नहीं  की  गयी  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 जब  कभी  इस  प्रकार  की  कोई  घटना  ध्यान  में  आती  तो  जांच  की  जाती  है  और

 ं
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 इस  प्रकार  के  कार्यों  में  अन्तग्रंसत  पाए  जाने  वाले  पुलिस  अधिकारियों/कार्मिकों  के  खिलाफ  सख्त

 अनुशासनात्भक  कारंवाई  की  जाती  है
 ।

 आतंकवादी  गतिविधियों  के  आरोप  में  जम्म  ओर  कश्मोर  में  कर्मचारियों  को  गिरफ्तारो

 4510.  डा०  रमेश  चन्द

 श्री  देवी  बकस  सिह  :

 क्या  ग॒ह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  और  में  आतंकवादी
 विधियों  के  आरोप  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  कितने  कमंचारियों  की  गिरफ्तारी

 की  गई  ओर

 इनमें  से  कितने  कमंचारी  गृह  और  रक्षा  सेवाओं  के  कार्यरत  थे  तथा  वे  किन-किन

 पदों  पर  नियुक्त  थे  ?

 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  यह  मंत्रालय  में  राब्य  मंत्रो  एम०  एम०
 :  और  (  क

 ५
 सूचना  की  प्रतीक्षा :  ओर  जम्मू  ओर  कश्मीर  सरकार  से  अपेक्षित  सूचना  की  प्रतीक्षा  है  और  सूचना

 प्राप्त  होने  पर  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 ]

 संथलो  भाषी  लोगों  को  संख्या

 4511.  थ्रौ  भोगस्त्र  कया  गह  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंथिली  भाषी  लोगों  की  संख्या  1921,  1931,  1951  तथा  1961  की
 जनगणनाओं  में  प्रकाशित  की  गई

 यदि  तो  कध्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  1971  तथा  1981  की  जनमणनाओं  में  मेथिली  भाषी  लोगों  का  ब्यौरा  अलग

 से  प्रकाशित  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  संविधान  की  आठवी  अनुसूची  से  बाहर  को  भाषाओं  में  मंथिली  भाषा  को

 साहित्य  अकादमी  ने  सबसे  पहले  मान्यता  दी  भौर

 यदि  तो  इसे  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०
 :  भारत  की  वर्ष  1921  ओर  1931  में  हुई  जनगणनाओं  की  जनगणना  रिपोर्टों  में

 मैथिली  बोलने  वाले  लोगों  की  संख्या  प्रकाशित  नहीं  की  गई  थी  ।  देश  में  सन्‌  1951  ओर  1961

 की  जनगणनाओं  में  जित  लोगों  ने  मेथिलो  को  अपनी  मातृभाषा  लिखा  उनकी  संड्या  इन  बर्षो

 को  जनगणना  रिपोर्टों  में  प्रकाशित  की  गई  है  ।

 5
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 सन्‌  1951  और  1961  की  जनगणनाओं  में  जिन  लोगों  ने  मेथिली  भाषा  को  अपनी

 मातृभाषा  क्शयया  था  उनकी  वास्तविक  संख्या  97,757  और  49,84,811

 जी  श्रीमान्‌  ।

 सन्‌  1971  और  1981  की  जनगणनाओं  में  उपलब्ध  भाषीय  सूचना  और  किये  गये
 अध्ययन  के  आधार  पर  मंथिली  बोलने  वाले  लोगों  को  हिन्दी  भाषा  समुदाय  के  अंतर्गत  रखा  गया

 जी  श्रीमान्‌  ।

 ओर  अधिक  भाषाओं  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  के  प्रश्न  पर

 सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 देश  में  सादक  पदार्थों  के  नशे  को  लत  छड़ाने  वाले  केन्द्र

 4512.  श्री  ओ०  माड़े

 भरी  गंगाघरा  सानोपहलोी  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य/संघ-राज्य  क्षेत्र-वार  मादक  पदार्थों  क ेनशे  की  लत  छुड़ाने  वाले  केन्द्र

 कहां-कहां  पर  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  इस  संबंध  में  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  दी  गयी

 केम्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रो  सीतारास  :  और  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 विवरण

 पिछले  तोन  वर्षों  अर्थात  1989-90,  1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान  देश

 में  राज्य/संघ  राफ्य  क्षेत्र-वार  निव्यसंन  केम्त्रों  को  संख्या  और  इस  संबंध  सें

 निर्मुक्त  को  गई  विशेष  केम्द्रीय  सहायता  बशनि  थाला  विधरण

 लाखों
 िननननिनिननिनकरीनक  नि

 ऋम  सं०  राज्य/संघ  राज्य  1989-90  1990-91  1991-92

 क्षेत्र  कम  पाई  झा  न  पा  पाया  या  डे 3  नल  के

 केन्द्र  राशि  केन्द्र  राशि  केन्द्र  राशि

 ॥  की  की  की

 संख्या  संब्या  संख्या

 मिल  अमकि  नवमी  बक  अकेली  स  सकलक  लक  मिमी  कक  का  एएएछएढता

 2 3 4.5 6 7 8 जससजकफफ सक।सलननन-++यघयघययघघययघयतययतयतवततघतघयघ त त्ी्ीा््ा»णथ»4//आण»णथ/णपणइअ पन्‍स्‍ण००पएअअक्‍इ5कन्‍क४४ राज्य बिहार 2 8.74 3 76
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 1  2  3  4  5  6  7  है

 2...  गुजरात  3  11.05  4  12.52  4  17.02

 3...  हरियाणा  3  11.04  4  21.76  7  2902

 4.  जम्मू  और  कश्मीर  -  का  +ञ  -  1  3.80

 5.  कर्नाटक  1  2.76 1  2.79  1  गा

 6.  केरल  2  3.86  2  1080  4  8.54

 7.  मष्य  प्रदेश  2  5.70  2  13.83  2  12.36

 8.  महाराष्ट्र  3  10.30  4  20.07  4  1241

 9.  मणिपुर  1  2.63  2  8.32  8  23.49

 10  मिजोरम  2  8.85  2  9.53  3  10.28

 गा  नागालंण्ड  1  2.40  1  4.88  1  10.85

 12  उड़ीसा  1.73  1  5.90  3  7.37

 13.  पंजाब  शा
 न्-+  डे  5.43  2  च+

 14.  राजस्थान  1  7.71  1  9.85  3  18.77

 15...  तमिलनाडु  2  4.83  2  9.57  3  11.57

 16.  त्रिपुरा  जा  वन  ना  1.51

 17  उत्तर  प्रदेश  3  14.65  4  15.31  11  18.25

 18...  पश्चिमी  बंगाल  3  8.57  3  21.37  3  20.34

 योग  29  99.29  37  180.67  66  225.21

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 19.  7  38.38  7  41.67  6  38.11

 कुल  योग  और  36  137.67  44  222.34  72  263.33

 दिल्‍ली  में  बच्चों  को  गिरफ्तारो

 4513.  भरी  गया  प्रसाद  कोरो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  3  1992  को  बोट  क्लब
 पर

 प्रदर्शन  करते  समय  कुछ  बच्चे  गिरफ्तार

 किये  गये  और

 (a)  यदि  तौ  इसके  क्‍या  कारण  थे  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  प्रें  राभ्य  मंत्री  एम  एसं०
 :  जी  श्रीमात्‌  ।

 bb ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इंजीनियस  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  ठेके  लेना

 4514.  4.  डा०  परशुराम  गंगवार  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  स्थानों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जहां  पर  इंजीनियसं  इंडिया  लिमिटेड  आजकल

 ष्ट्रीव ठेकों
 का  कार्य  कर  रहा  और

 इस  संस्था  का  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  हुए  लाभ  ओर  हानि  का  ब्योरा

 क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  फिलहाल  इंजीनियसे

 इण्डिया  लिमिटेड  आबू  धाबी  और  यू०  के०  के  करारों  को

 क्रियान्वित  कर  रहा  है  ।

 विगत के  प्रत्येक  तीन  क्यों  के  दोरान  लाभ  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 2  20.679  करोड़  रुपए

 9.334  करोड़  रुपए

 3.307  करोड़  रुपए

 पंजाब  में  केन्द्रीय  सुरक्षा  बलों  की  तनाती

 श्री  सुधीर  गिरि  :  क्‍या  गह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  के  विधान  सभा  ओर  लोक  सभा  चुनावों  के  दोरान  पंजाब  में  तैनात  गए
 केन्द्रीय  सुरक्षा  बलों  का  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  में
 इस

 समय  तेनात  किए  गए  इन  सुरक्षा  बलों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 शंसदोय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एसम०
 :  ओर  सूचना  को  सदन  के  पटल  पर  रखना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 ।

 दिल्‍लो  पुलिस  कमियों  को  न्यायालय  को  अवसानना  को  सूचनायें

 4516.  श्री  छेदी  पासवान  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरात  न्यायालय  की  अवमामना  करने  की  सूचना  दिल्‍ली  पुलिस  के
 कितने  कर्मियों  को  दी गई  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  कमंचारियों  के  विरुद्ध  क्या  काय्येवाही  की  जा  रही  है  ?

 18
 ६४  >
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 संसदोय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  दिल्ली  पुलिस  ने  बताया  है  कि  01  1991  से  30  1992  के  दौरान

 न्यायालय  की  अवमानना  करने  के  लिए  16  मामलों  में  19  पुलिस  अधिकारियों  को  नौटिस  दिए  गए

 हा
 हे

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण/उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  9  मामलों  का  निपटान/रह  किया
 गया  एक  पुलिस  अधिकारी  के  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रस्तुत  न  होने  के  कारण  एक  मामला  स्थवित

 दिल्ली  पुलिस  ने  बताया  है  कि  6  मामलों  में  विशेष  अवकाश  याचिका  दायर  की  गई पं

 मध्य  प्रदेश  को  पेय  जल  योजनाएं

 4517.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  में  राजगढ़  जिले  के  पिथी  सारंगपुर  और
 पाचोरा  की  पेय  जल  योजनाएं  स्वीकृति  हेतु  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  यह  योजनाएं  कब  प्राप्त  हुई  भौर

 केन्द्र  सरकार  ने  इन  पर  कया  कारंवाई  की  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  हां  ।

 और  अपेक्षिक  सूचना  इस  प्रकार  है  :--

 ऋ०  सं०  योजना  का  नाम  प्राप्ति  की  तारीख  की  गई  कारंवाई

 1.  बिओरा  जलापूति  वि  1991  1991  में  राज्य

 योजना
 कार  से  परियोजना  प्रस्ताव

 संशोधित  करने  के  लिए
 रोघध  किया  गया  है  ।

 2  सारंवपुर  जश्षापृत्ति  1988  1991  में  तकनीकी

 परियोजना  दृष्टि  से  अनुमोदित

 3.  पचोर  जलापूर्ति  1987  सरकार  20,000  से  कम

 आबादी  वाले  को  त्वरित
 ग्रामीण  जलापूति  कायंत्रम  में
 शामिल  करने  के  निर्णय  को

 देखते  राज्य  सरकार  से

 1988  में  परियोजना
 प्रस्ताव  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय
 को  विचाराथ॑  प्रस्तुत  करने  का
 परामर्श  दिया  गया  था  ।
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 बांग्लादेश  से  होकर  त्रिपुरा  से  पश्चिस  बंगाल  तक  गंस  ले  जाना

 4518.  भ्रौ  रूप  चम्द  पाल  :

 भी  अमल  दत्ता  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाहप  लाइन के  द्वारा  बांगलादेश  से  होकर  त्रिपुरा  से  पश्चिम  बंगाल  तक

 तिक  ग्रेस  ले  जाने  के  मामले  पर  बांग्लादेश  सरकार  के  साथ  विचार-बिमर्श  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्री  बो०  ओर  कोई  ठोस

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सात्स्यिको  का  विकास

 4519.  क्री  राम  टहल  चोधरी  :

 मोहम्भव  अली  अशरफ  फातभी  :

 थ्रो  भूपेता  सिह  हुड्डा  :

 क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्प/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितना  अनुम'नित  क्षेत्र  मात्स्यिकी  के  विकास  के
 लिए  उपयुक्त

 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राण्य/संघ  राज्य  क्षोत्र  में  कुल  कितना  क्षत्र  मात्स्यिकी
 के  अंतगंत  लाया  गया

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  मात्स्यिकी  का  विकास  करने  के  लिए  सरकार  ने  अब
 तक  कया  कदम  उठाए  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  हस  प्रयोजनाथं  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए
 कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया  है  ?

 पं
 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लोी  (  ओर  )  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  के  तहत  तालाबों  और  पोखरों  के  22.12  लाख  हैक्टेयर  अनुमानित  उपयोगी
 क्षेत्रों  और  खारापानी  वाले  14.12  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  से तालाबों  और  पोखरों  के  2.83  लाख
 हैक्टेयर  क्ष  त्र  का  और  खारा  पानी  के  7,966  हैक्टेयर  क्षत्र  का  विकास  किया  गया  राज्यवार
 ब्योरा  में  दिया  गया

 मत्स्य  पालकों  को  तकनीकी  और  विस्तार  समथंन  मुहैय्या  कराने  के  लिए
 365  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियों  और  31  खारी  पानी  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियों  को  -

 स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियों  ओर  खारा  पानी  मत्स्य  पालक  विकास
 एजेंसियों  के  राज्यवार  आवंटन  को  में  दिया  गया  है  :--
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 ताजा  पानी  मत्स्य  पालन  और  समेकित  खारा  पानी  विकास  कार्यक्षमों  के  लिए  प्रदान
 को  गई  केन्द्रीय  सहायता  निम्न  प्रकार

 ___...  -

 वर्ष  निर्म॒ुक्त  की  गई  धनराशि

 1989-90  736.84

 1990-91  897.45

 1991-92 2  888.23

 राज्य/संघ  राज्यवार  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।

 सात्स्यिको  विकास  के  अंतर्गत  लाया  गया  क्षेत्र

 एक०  एफ»  डी०  ए०  और  बी०  एफ०  डी०  ए०  के  द्वारा  मत्स्य  पालन  के  अंतगंत  लाया

 गया  क्षेत्र

 क्र०  |  राज्य/संघ  कुल  क्षमता  1989-90...  1990-91  1991-92

 राज्यक्षेत्र

 2
 3

 3  4  5  6

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  5,81,000  5,537  6,375  6,375

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1,000  8  22  22

 3.  असम  20,000  1,402  1,644  1,644

 4...  बिहार  45,000  18,097  19,358  19,358

 5.  ग्रोवा  12,000  4  4  2

 6...  गुजरात  1,66,000  7,627  9,527  9,527

 7...  हरियाणा  10,000  6,412  8,778  8,778

 8...  हिमाचल  प्रदेश  1,000  284  180  180

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  11,000  600  600  600

 10...  कर्नाटक  3,60,000  8,890.  10,450  10,450

 ।  ऋ  ;  2,46,000  2,358  (2,845.  2,845
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 2  3  4  5  6

 12.  मध्य  प्रदेश  69,000  36,828  38,732  38,732

 13.  महा  राष्ट्र  69,000  3,740  4,769  4,769

 14...  मणिपुर  3,000  1,287  1,319  1,319

 15.  मेघालय  2,000  न  न  ण्ा

 16.  मिजोरम  2,000  19  39  39

 17...  नागालेंड  50,000  700  700  700

 18.  उड़ीसा  6,54,000  36,490  38,476  38,476

 19...  पंजाब  7,000  3,030  6,779  6,779

 20...  राजस्थान  1,80,000  2,717  2,750  2,750

 21.  सिक्किम  न  न  न

 22.  2,80,000  4,515  4,875  4,875

 23.  त्रिपुरा  7,000  2,988  3,058  3,058

 24...  उत्तर  प्रदेश  1,6 2,000  40,318  49,855  49,855

 25.  पश्चिम  बंगाल  4,86,000  74,025  80,177  80,167

 26.  अण्डमान  और  1,45,000  --  न  _
 निकोबार  द्वोपसमृह

 27...  चण्डीगढ़  _  _
 न

 28.  नगर  और  --  न  न  --

 हवेली

 29.  दमन  और  दीव  न
 गा

 न

 30.  दिल्‍ली  न
 चा  ना

 न

 31.  लक्षद्वीप  न
 ना

 न  नर

 32...  पाण्डिचरी  4,00  24  24  24

 ७७७७७/७४७४॥४४"""न्‍नशशशशशशशननाणणणणशानानाननानननशशशाा  es:  36,24,400 2,53,997 2,91,326  लम  कई

 36,24,400

 2,53,997 न कितनी 82
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 ae  ee नल  लन+  |»  अअल्‍नमन न  ने  अनीननगत::व६ेमनान-  पलक  अकनक+--कमकनकक  जनम»

 मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियों  तथा  खारा  पानी  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसियां

 )

 क्र०  |=  राज्य/पंषर  राज्य  क्षेत्र  एफ०  एफ०  डी०  ए०  बी०  एफ०  डो०  ए०

 1  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  22  है  $

 2  अरुणाचल  प्रदेश  1

 3  असम  15

 4  बिहार  39

 5  गोवा  ]

 6  गुजरात  17  3

 7  हरियाणा  16

 8  हिमाचल  प्रदेश  2

 9  जम्मू  और  कश्मीर  2

 10  कर्नाटक  18

 |  केरल  14  6

 12  मध्य  प्रदेश  45

 13.  महाराष्ट्र  29  4

 14  मणिपुर
 7

 15  मेघालय
 1

 16  मिजोरम

 17...  नागालैंड
 2

 18  उड़ीसा
 13  4

 19  पंजाब
 12

 20  राजस्थान
 13

 21  सिक्किम
 1

 22  तमिलनाडु
 17  4

 83
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 1  2  3  4

 23.  त्रिपुरा  3

 24...  उत्तर  प्रदेश  56

 25...  पश्चिम  बंगाल  17  3

 26.  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह
 --

 27.  चण्डीगढ़
 न  _

 28.  नगर  और  हवेली
 न  ना

 29.  दमन  और  दीव  न  न

 30...  दिल्‍ली  णाः
 पा

 31.  लक्षद्वीप  ना
 गा

 32.  पाण्डिचेरी  व  जा

 365  31

 ताजे  पामी  तथा  खारा  पानो  में  मत्स्य  पालन  विकास  के  लिए  लिभु  क्ते  की  गई  धनराशि

 की  _  कपए
 क्र०  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  1989-90  1990-91  1991-92

 1  2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  63.28...  “31.89  53.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.00  1.00  1.00

 3  असम  15.00  12.00  9.00

 हू  बिहार  36.00  ३1.00  36.00

 5  गोवा  13.00  4.90  50.75

 6...  गुजरात  18.90  16.70  25.26

 हरियाणा  11.00  28.35  31.50

 8  हिमाचल  प्रदेश  2.00  1.00  1.00

 9  जम्मू  ओर  कश्मीर  2.00  2.00  2.00

 84
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 ध  2  3  4  5

 10.  कर्नाटक  36.09  13.90  18.63

 ll.  केरल  20.18  34.07  61.07

 12...  मध्य  प्रदेश  38.00  45.00  88.31

 13.  महा  राष्ट्र  38.90  16.00  2.30

 14...  मणिपुर  11.00  3.00  5.19

 15.  मेघालय  ना  1.00  न

 16.  मिजोरम  1.00  1.00  1.00

 17...  नागालेंड  4.60  ना  1.00

 18.  उड़ीसा  81.17  131.31  96.44

 19...  पंजाब  21.02  6.00  32.00

 20...  राजस्थान  13.00  11.00  --

 21.  सिक्किम  1.00  गे

 22.  _  तमिलनाडु  13.00  36.56  32.50

 23.  बत्िपुरा  16.83  3.00  8.00

 24...  उत्तर  प्रदेश  106.00  179.00  124.00

 25...  पश्चिम  बंगाल  166.87  276.17  204.28

 26.  अण्डमान  और  निकोबार  —
 न

 द्वीप  समूह

 27...  चण्डोगढ़  न्‍-+  —  _

 28  दाइश  ओर  नगर  हवेली  न+
 _

 29...  दमण  और  दो  ~
 न  —

 30.  दिल्‍ली  न+
 न

 31.  लक्षद्वीप  न
 या

 व

 32.  पाण्डिचे  री  6.00  1,00  4.00

 736.84  897.45  888.23
 न्‍सरमइमकमललन»भमममभााााााााकन नमਂ



 लिखित  उत्तर  &  1992
 न त  ++-

 आतंकवादी  संगठनों  के  साथ  बातचीत

 4520.  श्री  किरिप  चालिहा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  एन०  एस०  सी०  आई०  बी०  आर०  एफ०  और  पी०  एल०
 ए०  संगठनों  के  साथ  बातचीत  की  कोई  पहल  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मम्भालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जो  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अपहरण  को  घटनाएं  रोफने  के  लिए  कानून
 4521.  थ्रो  जो०  एम०  सो०  बालयोगो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अपहरण  को  घटनाएं  रोकने  के  लिए  कोई  कानून  बनाने  का

 है;|मर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गुह  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  एम०  एस०
 :  जो  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फलों  का  निर्यात

 4522.  श्री  जितेख  नाथ  दास  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 फरेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  अनन्नास  और  संतरों  का  कितना  उत्पादन

 क्‍या  इन  फलों  का  निर्यात  किया  जाता

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  इनका  कितना  निर्यात  किया  और

 (a)  इससे  प्रति  वर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  गिरिधर  :  कृषि  मंत्रालय

 से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1989-90  से  1991-92  के  इन  फलों  के  उत्पादन  के  अनुमान
 निम्नलिखित  हैं  :

 प्  1989-90  1990-91  1991-92

 88785  उपलब्ध  नहीं  हैं  उपलब्ध  नहीं  हैं

 सम्तरा  631775  620775  उपलब्ध  नहीं  हैं
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 हां  ।

 और  ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 कीमत  :  लाख  रुपयों  में

 मात्रा  :  टनों  में

 1991-92**  2**

 कीमत  कीमत

 अनन्नास  197  13.83.
 16  1.31

 सन्तरा  7,002  252.40  871  15.25

 *  ज्लरोत  :  डी०  जी०  सी०  आई०  एस०  **  प्नोत  :  पार्टी  ध्यौरे  ।

 भूसि  का  अतिक्रमण

 4523.  श्री  भुमताज  अंसारो  :  क्‍या  शहर  विकाप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भूमि  पर  कब्जा  करने  वाले  कोंडली  तथा  दल्लुपुरा  जंसे  क्षेत्रों  में
 प्रस्तावित  19  सुविधा  केन्द्रों  क ेविकास  कार्यों  को  विफल  कर  रहे  हैं  जेसाकि  17  1992  के

 टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 कब्जा  करने  वालों  के  विरुद्ध  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 भूमि  को  कब  तक  पूर्णतया  विकसित  कर  दिया  जाएगा  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  से  दिल्‍ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  जानकारी  दी  है  कि  तीन  मामलों  भूमि  का  एक  भाग  अतिक्रमणाधीन  है
 जिसके  लिए  बेदखलो  की  कारंवाई  चल  रही  है  ।  कोंडली  और  दल्लुपुरा  में  अतिक्रमण
 नहीं

 सुविधा  केन्द्र  सन्‌  2001  तक  संदर्श  वाली  दिल्ली  मास्टर  प्लान  के  भाग  हैं  ।
 राजस्थान  में  प्राकृतिक  गंस  का  उपयोग

 4524.  धोमती  क्ष्णेन्द्र  कोर  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  राजस्थान  में  कोई  गेस  आधारित  परियोजना  लगाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  ऐसी  प्राकृतिक  गैस  का  उपयोग  किस  प्रकार  से  करने  का  प्रस्ताव  है  ज्ञो
 राजस्थान  में  पाई  गई  है  किन्तु  जिसको  निकालने  का  प्रस्ताव  छोड़  दिया  गया

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०
 :  से  राजस्थान  में

 रामगढ़  के  नजदीक  मनहेरा  टिब्बा  गैस  क्षेत्रों  से  उपल  i  गे  राज्य  विद्युत  बोर्ड
 $

 द्वारा  रामगढ़  में  स्थापित  की  जाने  वाली  विद्यूत  संयंत्र  के  लिए  आवंटित  कर  दी  गयी

 7
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 TE  स़ामाानमन++  अभनन  ““
 खाद्यास्नों  का  उत्पादन

 4525.  प्रो०  उम्मा  रेड्डो  वेकटेस्व॒रलू  :  क्‍या  कृषि  मंत्नी  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  1991-92  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  कम  हुआ

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  का  वास्तविक  लक्ष्य  और  उत्पादन  का  वार्षिक

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  चालू  वर्ष  के  दोरान  खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  कर

 रही  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मल्‍्लापलली  हां  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  खाद्यान्नों  के  लक्ष्य  और  उत्पादन  को  नीचे
 दर्शाया  गया  है  :

 —  मीटरी

 लक्ष्य  उत्पादन

 लक्ष्य

 63.00

 और  जी  हां  ।  के  दोरान  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  देश

 मिलियन  मीटरी  टन  निर्धारित  किया  गया  विपणन  और  मूल्य  समर्थन  के  अतिरिक्त  देश  भें

 खाद्यान्नों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  विशेष  अभिवद्धि  उत्पादन  जो  कृषि का विकास  के

 दौरान  क्ियान्वयनाघीन  को  नीचे  दिया  गया  है  :

 समेकित  चावल  विकास  कार्यक्रम

 विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  मक्का  एवं  कदन्‍न  और  दलहन

 राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कार्यक्रम

 कृषि  का  विकास

 4526.  श्री  के०  बो०  तंग्काबाल  :

 शी  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 क्‍या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  कृषि  के  विकास

 हेतु कोई नयी योजना शुरू करने का औौर यदि तो तत्संबंधी ब्योरा क्‍या है ? 88
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्ली  :  और  हां  ।  कृषि

 के  विकास  के  लिए  मात्स्थिकी  के  उववरकों  के  संतुलित  ओर  समेकित  उपयोग

 आदि  को  कई  नई  योजनाएं  शुरू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 आध्िक  रूप  से  कमजोर  व्यों  ओर  निम्न  आयु  वर्ग  के लिए  आवासों  का  मिर्माण

 4527.  थ्री  के०  वी०  तंग्कायाल्‌  :  क्‍या  शहरी  धिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार्यक्रम  के  अन्तमंत  प्रत्येक  राज्य  में  आथिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  और  निम्न

 आयु  वर्ग  के  लिए  कितने  आवासों  का  निर्माण  किया

 क्या  इन  आवासों  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए  राज्य  श्रकार  की  गारंटी  पर

 बल  देता  और

 उन  राज्यों  का  ब्योरा  क्या  है  जो  द्वारा  गारंटी  मांगने  से  सहमत  हो  गये  ;

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  राज्य  सरकारों  द्वारा

 दी  गई  सूचना  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों  में  20  सूृत्री  कायंक्रम  के  अन्तगंत  आधिक  रूप  से  कमजोर
 वर्गों  तथा  निम्न  आय  वर्गों  क ेलिए  बनाए  गए  मकानों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 हुडको  के  मार्ग  निर्देशों  के  हुडको  की  सहायता  का  इच्छुक  आवास  अभिकरण
 राज्य  सरकार  की  बेंक  गारण्टी  अथवा  सम्पत्तियों  के  रेहन  रखने  पर  हुडकों  से  ऋण  प्राप्त
 कर  सकता

 लगभग  सभी  राज्य  सरकारें  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  मकानों  का  निर्माण  कर

 रहे  राज्य  अभिकरणों  को  इसके  स्वीकृत  ऋणों  के  लिए  हुडको  को  राज्य  गारन्दी  मुहैया  करा  रही

 विवरण

 कार्यक्रम  के  प्रारम्भ  से  तथा  30-04-92  तक  आध्थिक  रूप  से  कमजोर
 वर्गं/निम्न  आय  वर्ग  के  खिए  बनाए  गए  मकानों  की  संख्या  ।

 हर  एएणणणणणणणभणाणाणामणणाााआाआआआआआछााणााा  ~  न  फ:फउसफफससस स  तन  न----+-न

 है  बनाए  बए  मकान

 क्रम्सं&»..._  राज्य/संघशासित  राज्य  **  आधिक  रूप  से  निम्न  आय  वर्ग
 कमजोर  वर्ग

 1  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  3,29,650  4,576...
 2.  असम  20,98  548
 3.  बिहार  83,794  2,887
 4.  गोआ  1,279  378
 5...  गुजरात  62,468  14,760
 6  हरियाणा  14,663  3,887
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 2  3  4

 हिमाचल  प्रदेश  1,059  936

 जम्मू  और  कश्मीर  7,753  122

 9...  कर्नाटक  90,644  10,426

 10.  केरल  2,51,112  14,058

 11...  मध्य  प्रदेश  70,635  14,444

 12.  महाराष्ट्र  1,50,881  34,688

 13.  मणिपुर  847  285

 14...  मेघालय  716  567

 15.  मिजोरम  1,360  872

 16.  नागालेंड  41  —

 17.  उड़ीसा  44,8  12  14,518

 18...  राजस्थान  69,745  20,387

 19.  सिक्किम  332  30

 20...  पंजाब  3,271  2,210

 21. _  तमिलनाडु  2,44,290  40,338

 22.  त्रिपुरा  1,548  400

 23.  उत्तर  प्रदेश  2,29,472  44,356

 24...  पश्चिम  बंगाल  8,670  580

 संघशासित  राज्य

 1.  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीपसमृह  232  820

 2...  चण्डीगढ़  9,140  250

 3...  दिल्‍ली  8,051  1,481

 4...  दमन  एवं  द्वीप  605  3

 5.  पांडिचेरी  5,749  54
 ag

 कुल  17,14,800  2,78,455
 जज

 श्रोत  :  राज्य  सरकार/संघशासित  राज्य  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट  पर  आधारित  ।

 नोट  :  इस  योजना  की  निगरानी  1-4-87  से  इस  मंत्रालय  द्वारा  की  गई  ।

 **  :  यह  योजना  1982  में  संशोधित  कार्यक्रम  का  एक  भाग  बनी  तथा

 वर्ष  1982-83  के  दोरान  आरम्भ  की  गयी  ।
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 मध्य  प्रदेश  पुलिस  बल  को  ध्रसम  में  तंनात  करना

 4528.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :  कया  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  निदेश  पर  मध्य  प्रदेश  पुलिस  बल  को  असम  में  तनात  किया

 गया

 इसे  असम  में  कब  से  तेनात  किया  गया

 असम  में  की  गई  उक्त  पुलिस  बल  तैनाती  के  कारण  हुए  खर्च  की  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में

 राज्य  सरकार  को  कितनी  घनराशि  दी

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  अपने  पुलिस  बल  के  वापस  भेजने  का  अनुरोध  किया

 ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 संसदीय  का  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 1-4-1985  से  एम०  पी०  एस०  ए०  एफ०  की  चार  कम्पनियों  को  असम  में  तैनात

 किया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  दिनांक

 31-3-1991  असम  में  एम०  पी०  एस०  ए०  एफ०  की  तंनाती  के  लिए  22,15,65,093.40
 रुपये  की  राशि  वसूल  की  जानी

 और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  असम  में  तनात  कम्पनियों  को  वापस  हटाने  का

 अनुरोध  किया  यह  कम्पनियां  भारतीय  रिजवें  बटालियनों  से  हैं  तथा  उनका  प्रयोग  करने की
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  का  पहला  अधिकार  है  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  छात्रावासों  का  निर्माण

 4529.  श्रीमतो  सुमित्रा  महाजन  :

 श्री  सत्य  मारायण  जटिया  :

 डा०  लक्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 छात्राओं  के  लिए  पृथक-पृथक  छात्रावासों  की  वतंमान  अनुमानित  लागत  में  जो  वास्तविक  ब्यय  से

 कम  संशोधन  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  लागत  और  वास्तविक  व्यय  का  ब्यौरा  क्या

 और

 इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए  कया  उपाय  करने  का  विचार  है  ?
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 कल्याण  मंत्रों  सीताराम  :  नहीं  ।

 भोर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पूर्वी  क्षेत्रीय  व्यापारिक  केस

 4530.  श्री  रवि  राय
 :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्री  यह  बताने  की  क्ृपा

 करेंगे  कि  :

 वया  शिवसागर  जिले  के  नजीरा  में  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग के  पूर्वी  क्षेत्रीय

 पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  बो०  शंक  :  श्लोर  असम  में

 केल  एवं  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  के  अधिकारियों  के  अपहरण  हत्या  और  उसके  बाद  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गेंस  आयोग  में  हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  0.581  मिलियन  टन  की  उत्पादन  हानि

 हुई  थी  ।

 अतिरिक्त  सुरक्षा  बलों  की  कार्य-प्रणाली  और  भ्रधिकारियों  की  तेनाती

 आदि  में  उपयुक्त  समायोजन  करने  आदि  कुछ  कदम  हैं  जो  स्थिति  को  संभालने  के  लिए  उठाए

 गए  हैं  ।

 कच्छ  सोसा  पार  से  तस्करी

 4531.  श्री  दिलीबष  भाई  संधानो  :  क्या  गह  मंत्रों  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारीः  है  कि  आतंकवादी  गुजरात में  क्छ  सीमा

 पार  से  हथियारों  की  तस्करी  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या
 है

 और  कया  इसमें  पाकिस्तान  के  संलिप्त  होने
 का  कोई  सुराग  मिला

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  और

 सर  क्रोक  और  कोटेश्वर  के  पश्चिम  में  आई  क्रोक  के  विस्तार  के  लिए  धरे  को
 कु  ०

 सुदृढ़  बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
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 गुजरात  में  एशोसिएटेडਂ  गंस  का  उत्पादन

 4532.  श्रो  शंकर  सिह  बाघेला  :  क्‍या  पेट्रो  लिप  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 क्षपा  करेंगे

 हु

 पश्चिमी  तट से  दूर  क्षेत्र  तथा  तटीय  क्षेत्र  में  गैस  का

 कितना  उत्पादन  और

 इस  गंस  का  वितरण  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  वर्ष  1991-92  में

 पश्चिमी  अपतटीय  क्षेत्र  और  पश्चिमी  तटवर्ती  क्षेत्रों  में क्रशः  लगभग  5225  एम०  एम०  एस०
 सी०  एम०  ओर  805  एम०  एम०  एस०  सी०  एम०  असम्बद्ध  गैस  का  उत्पादन  हुआ

 जबकि  पश्चिमी  अपटतोय  क्षेत्र  से  उत्पादित  असंबद्ध  गैस  हाजिरा  लाई  जाती  है  और

 यह  हाजिरा  के  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  को  एच०  बी०  जे०  और  पाइपलाइन  के  आसपास के  क्षेत्रों

 में  वितरित  की  जाती  पश्चिमी  तटवर्ती  क्षेत्र  में  उत्पादित  असंबद्ध  गेस  का  वितरण  गुश्नरात  में

 ही  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  को  किया  जाता  है  ।

 राष्ट्रपति  को  मंजरी  हेतु  लम्बित  विधेयक

 4533.  श्रो  अर्जन  चरण  सेठो  :

 श्री  रामेश्वर  पाटोवार  :

 श्री  स्रेन्त्र  पाल  पाठक  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  राज्य  विधान  मंडलों  द्वारा  पारित  कौन-कौन  से  विधेयक  राष्ट्रपति  की  मंजूरी  के  लिए

 लम्बित  पड़े

 ये  विधेयक  कब  से  लम्बित  पड़े

 इन  विधेयकों  के  शीघ्र  मंजूरी  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  एस०

 :  और  विधेयकों  के  ब्योरों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 भारत  सरकार  के  संबंधित  विभांगों/मंत्रालयों  द्वारा  राज्य  विधायनों  को  विचार

 करने  के  लिए  मंगाया  जाता  है  और  यदि  आवश्यक  समझा  जाता  है  तो  राज्य  सरकारों  के  साथ

 भी  विचार-विमश्शं  किया  जाता  है  |

 संबंधित  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  मंत्रियों/विभागों  को  मामले  में  अपने  विचार  जल्दी

 बताने  के  लिए  उन्हें  बार-बार  याद  दिलाया  जाता  घिघेयकों  को  जल्दी  निपटोने  के लिए  जब

 आवश्यक  होता  विचार-विमर्श  भी  किए  णाते  हैं  ।
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 लिबश्वित  उत्तर  हि  6  1992

 कृषि  बोर्ड

 4534.  भ्री  बजभूषण  शरण  सिंह  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आठत्रीं  पचत्र्षीय  योजनावधि  के  दोरान  कृषि  संसाधनों  के

 बिकास  हेतु  कृषि
 डे  स्थापित  करने  का

 क्‍या  इस  धंबंध्र  में  किन्‍्हीं  राज्यों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्ली  :  से  इस  समय  भारत

 सरकार  कृषि  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  एक  कृषि  बोर्ड  स्थापित  करने  के  किसी  प्रस्ताव  प्र
 बिचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 गुजरात  में  तेल-कूपों  को  खुदाई  का  कार्य  विदेशी  कंपत्ियों  को  सोंकना

 4535.  श्रीमतो  भावना  चिखलिया  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  संश्ष  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गुजरात  के  कुछ  नए  क्षेत्रों  में  तेल  कूपों  की  खुब्यई
 का  कार्य  विदेशी  कंपनियों  को  सौंपने  का

 यदि  तो  तत्संबंघी  ब्योरा  क्या  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  घो०  :  से  ओली  के  चोथे
 दौर  में  भारतीय  ओर  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  अन्वेषण  किए  जाने  के  लिए  गुजरात  के  तीन  ब्लाक
 दिए  गये  थे  ।  इन  ब्लाकों  में

 से  दो
 के  लिए  विदेशी  कंपनियों  से  बोलियां  भी  प्राप्त  हो  चुकी  हैं  ।

 असम  को  बराक  घाटो  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गंस  को  खोज

 4536,  श्रो  द्वारका  नाथ  दास  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  की  छोज  के  लिख
 असम  को  पूरी  बराक  घाटो  में  परोक्षण  ओर  ड्रिलिग  काय॑  आरम्भ  कर  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  ओर  तेल  एवं
 प्राकृतिक  गंस  आयोग  ते  घाटीਂ  में  10  अन्वेषी  ड्रिलिंग  की  हैं  जिनमें  से  2  में  तेल  श्लौर  २
 में  गंस  मिली  है  ।
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 सछुआरों  का  कल्याण

 4537.  श्री  हुघोर  सावंत  :  क्‍या  क॒षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  मछआरों  के  कल्याण  हेतु  राज्य/संष  राज्य
 क्षेत्रवार  तथा  योजनावार  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  औ ओर

 देश  में  मछुआरों  के  कल्याण  हेतु  आरम्भ  की  गई  विभिन्‍न  योजनाओं  तथा  दी  गई
 सुविधाओं का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालण  में  राज्य  मंत्री  मलल्‍लापल्‍लो  :  इस  स्क्रीम  के  अन्तगंत

 मछआरा  कल्याण  योजना  के  लिए  विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  जारी  की  गई  केन्द्रीय  सहायता
 राशि  का  विवरण  नीचे  दिया  गया

 निर्गम्नित  केन्द्रीय  सहायता  का  घटक

 छषपये
 कवलवसदऊीन-नन्‍ी  न  द  दघणघ  थे  सन  3-8... सफआफआआआआफ.र :  न  न  ऋ_/ ौरनऔ जज  ,  ,  य  ्नन_ननब

 स्कीम  34.37  31.96  49.04

 सामूहिक  दुर्घटना  34.37  99.99  49.04

 मॉडल  मछुआरा  गांव  99.99  239.65

 बचत-सह-राहत  प्ग  न  ——

 हिननमनमक++++«++-++++नममन

 सराज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  प्रदान  को  गई  सहायता  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 सामूहिक  दुर्घटना  बीमा  घटक  के  अंतगंत  पारंपरिक  तथा  छोटे  यंत्रीकृत  क्षेत्र  में

 मछली  पकड़ने  वाले  सक्रिय  मछआरों  का  बीमा  किया  जाता  सक्रिय  मछआरों  का  मृत्यु/स्थायी
 विकलांगता  के  लिए  वर्षभर  का  बीमा  21,000  रुपये  का  और  आंशिक  विकलांगता  के  लिए  10,500

 रुपये  का  किया  जाता  10.84  रुपये  प्रति  मछआरे  को  दर  से  बीमा-प्रीमियम्र  का  अंशदन  केन्द्र

 तथा  राज्य  द्वारा  50  :  50  के  आघार  पर  किया  जाता  केन्द्र  द्वारा  छंघ्र  राष्य  क्षेत्रों  को
 प्रतिक्षतत  खझहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  मॉडल  मछुआमरा  गांव  घटक  के  स्कीम  के  क#ंतगंत

 सुरक्षित  स्वच्छता  सुविधाओं  आदि  से  युक्त  मछुआरा  गांबों  का  निर्माण  किया  जाता  है  ।

 5  एक  मामुदायिक  तथा  एक  सहकारी  साख  संस्था  से  युक्त  100  घरों  के  एक
 मॉडल  मछआरा  गांव  को  लागत  लगभग  37.50  लाख  रुपये  आती  है  जो  झेन्द्र  तथा  राज्य  प्रकार

 द्वारा  बराबर-बराबर  वहन  की  जाती  योजना  के  बचत-सह-राहृत  घटक  का  उद्देश्य  मंदी  के

 समय  समुद्रवर्ती  राज्यों  में  मछआरों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  मछुआरों  जो

 कारी  समिति  के  सदस्य  होते  मछलियां  पकड़ने  को  8  माह  की  अवधि  तक  45.00  रुपये

 माह  की  दर  से  एकत्र  किए  जाते  हैं  |  इस  प्रकार  जो  350  रुपये  एकत्र  होते  हैं  उसमें  राज्य  सरकार

 तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बराबर  का  अंशदान  दिया  जाता  जिससे  कुल  राशि  1080  रुपये  हो

 जाती है जिसे 270 स्पग्रे प्रतिमाह को दर से मदों के 4 महीनों में विद्धशिद्ध किग्रा जाता है ।
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 विषरण

 सछुआरा  कल्याण  योजणा  के  तहत  निर्गंसित  निधि

 रुपये

 ऋम  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1989-90  1990-91  1991-92

 2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  9.72  5.00  5.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न
 पं

 न

 3.  असम  9.19  5.58  नत-+

 4...  बिहार  7.34  9.42  4.99

 5.  गोवा  0.90  ना-+  0.25

 6...  गुजरात  1.22  1.35  8.63

 7.  हरियाणा  —  न

 8.  हिमाचल  प्रदेश  0.06  0.02  0.10

 9.  जम्मू  ओर  कश्मीर  0.18  ना  0.15

 10.  कर्नाटक  11.92  18.05  15.22

 11  केरल  6.45  25.69  241.24

 12.  मध्य  प्रदेश  22.98  1.00  2.38

 13.  महा  राष्ट्र
 न  0.81  2.56

 14...  मणिपुर  0.05  3.30

 15.  मेघालय
 न

 न्न+
 न

 16.  मिजो  रम
 न

 जा
 ता

 17.  नागालैण्ड  ना
 न  ््ा

 18.  उड़ीसा  2.09  2.70  4.80

 19.  पंजाब  ना  न

 20.  राजस्थान  —  न

 21.  सिक्किम
 न  न  न

 22.  तमिलनाडु  22.76  18.97  134.12

 23  शत्रिपुरा  5.65  0.45  1.00

 24.  उत्तर  प्रदेश  11.17  11.71  13.09

 25.  पश्चिम  बंगाल  12.82  26.49  4.85
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 1  2  3  4  5

 26.  अंडमान  और  निकोबार  5.91  0.09  8.65

 द्वीप  समूह

 27.  चण्डीगढ़
 न  --

 28...  दादरा  और  नगर  हवेली  न  --  --

 29.  दमण  ओर  दीव  —  न  --

 30  दिल्ली
 न

 —  —

 31.  लक्षद्वीप  0.03  0.03  0.03

 32.  पाण्डिचेरी  1.24  1.29  1.62

 131.68  131.95  451.68
 ओरजज+  Se  जत+्ेत

 दिल्‍लो  में  मदर  डेरी  के  फलों  और  सब्जियों  में  खुदरा  विक्रय  केन्र

 4538.  श्री  सरेख्र  पाल  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  मदर  डेरी  के  फल  और  सब्जियों  के  खुदरा  विक्रय  केन्द्रों  द्वारा  घडिया

 किस्म  के  फलों  और  सब्जियों  की  बिक्री  के  संबंध  में  अनेक  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 क॒षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापलली  रामचन्द्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 ]
 गोआ  में  पेट्रोल/डोजल  को  खपत

 4539.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोओ  में  प्रतिवर्ष  औसतन  कितनी  मात्रा  में  पेट्रोल  और  डीजल  की  खपत  होती

 इसकी  कितनी  मात्रा  की  आपूर्ति  मरमुगांव  पतन  के  माध्यम  से  की  जाती  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  वस्तुओं  की  आपूर्ति  से  मरमृगांव  पतन  को  प्रतिवर्ष

 कितनी  आय  हुई  ।

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  गोवा  में  पेट्रोल  और
 डीजल  की  वाधिक  औसत  बिक्री  क्रमशः  23,157  एम

 टी  और  1,01,283  एम  टी  है  ।

 पूरी  मात्रा  की  आपूर्ति  पोर्टਂ  के  जरिए  की  जाती  है  ।

 लगभग  37  लाख  रुपए  प्रति  वर्ष  ।
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 1991  को  जनगणना

 4540.  थ्री  भूपेन्न  सिह  हृड़डा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1991  की  जनगणना  के  दोरान  एकत्र  की  गई  विभिन्‍न  सूचनाओं  की  सारणीयन

 प्रक्रिया  पूरी  हो  गई

 यदि  तो  अन्तिम  आंकड़े  कब  तक  प्रकाशित  किए

 यदि  तो  सारणीय  प्रक्रिया  को  तेज  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे
 झओोर

 क्‍या  1991  की  जनगणना  देश  में  अगले  30  वर्ष  तक  होने  वाली  अन्तिम  जनगणना

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  गहु  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  एस०

 :  और  जी  श्रीमान्‌  ।  वर्ष  1991  की  जनगणना  में  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों
 को  सारणीगत  करने  को  प्रक्रिया  का  काम  जारी  सारणीगत  करने  की  योजना  के

 1991  की  जनगणना  की  विभिन्‍न  तालिकाएं  इस  वर्ष  के  अन्त  से  विभिन्‍न  चरणों  में  उपलब्ध  होने
 की  आशा  है  ।

 वर्ष  1991  की  जनगणना  के  आंकड़ों  को  सारणीबद्ध  करने  के  लिए  एक  मेन  फ्रेम

 कम्प्यूटर  अपना  चार  क्षेत्रीय  प्रक्रिया  केन्द्र  स्थापित  करके  तथा  मानव  व  मशीन  र  हित  आंकड़े
 ब्रवेश  करने  की  क्षमता  को  बढ़ाकर  पहले  ही  उपाय  किए  जा  चुके

 खाद्य  प्रसंस्करण  प्रोद्योगिकी

 4541.  श्रीमती  बासवा  राजश्वरी  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  हाल  हो  में  खाद्य  प्रसंस्करण  प्रौद्योगिकी  के  संबंध  में  बेठक  आयोजित  की  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधों  ब्यौरा  क्या  और

 बंठक  में  किन  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  तथा  क्‍या  निर्णय  लिये  गये  ?

 बाध  प्रसंस्करण  उधोग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रौ  गिरिध॑र  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्द  नहीं  उठते  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  रसोई  गंस  को  सप्लाई

 4542.  श्री  तरित  वरण  तोपवार  :

 श्री  पूर्ण  खन्द्र  मलिक  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  में  रसोई  गंस  की  कमी  होने  की  जानकारी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  रसोई  गैस  की  शीघ्र  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  सिए्‌
 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
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 पेट्रोलियम  ओर  प्रोक्षतिक  गेस  मंत्रों  बो०  :  से  यद्यपि  तेल

 कंपनियां  पश्चिमी  बंगाल  में  एल  पी  ज्वी  को  जरूरत  को  लगातार  पूरा  कर  रही  हैं  हड़ताल
 आदि  के  कारण  जब  कभी  आवधिक  कमी  होती  है  तो  शीघ्र  कारंवाई  की  जाती

 दालों  का  आयात

 4543  श्री  चेतन  पी०  एस०  चोह्मन  :  कया  क॒षि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दालों  को  कितनी  मात्रा  का  आयात  किया  गया  तथा  उनका

 मूल्य  कितना

 उत्तर  प्रदेश  को  इन  दालों  को  कितनी  मात्रा  में  सप्लाई  की

 राज्य  में  इस  समय  दालों  की  मांग  ब  पूर्ति  में  कितना  अन्तर  और

 इस  अन्दर  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  समुल्लापल्लो  पिछले  तोन  वर्षों  के

 दोरान  आयात  की  गई  दालों  की  मात्रा  एवं  मूझ्य  निम्न  प्रकार  से  है  ।

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 मीटरी

 1989-90  4.29  227.86

 1990-91  7.92  473.24

 1991-92  2  3.11  254.23

 चूंकि  दालों  का  श्रायात  खुलेआम  लाइसेंस  के  अधौन  किया  जाता  अतः  उत्तर  प्रदेश

 को  किसी  विशेष  आवंटन  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  उत्तर  फ्रदेश  कोई  कमी  वाला  राज्य  नहीं  दालों  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कार्यक्रम  एवं  केन्द्रीय  क्षेत्र
 का  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है|

 समेक्तित  मांत्स्यिकी  परियोजना

 4544.  प्रो०  के०  थी  ०  थामस  :  क्‍या  क॒षि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केरल  में
 समेकित  मात्स्यिकी  परियोजना  के  आधुनिकीकंरण  ओर  इसके  विस्तार  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये

 हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 क॒थि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मललापल्‍लो  समेकित  मात्स्यिकी  परियोजना

 को  आधुनिक  बनाने  तथा  इसका  बिस्तार  करने  के  लिए  उठाये  गये/उठाये  जाने  हेतु  प्रस्ताक्ति  कुछ
 कदमों  में  निम्नांकित  शामिल  हैँ  :

 स्वदेश  में  दो  नई  मत्स्यन  नौकाओं  का  निर्माण  एवं  दो  ओर  मत्स्यन  नौकाएं  प्राप्त

 करने  का  प्रस्ताव  ।

 कोचोन  में  प्लेट  फ्रोजसस  की  स्थापना  करके  परिसंस्करण  सुविध्ाभों  की  व्यवस्था  ।
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 विशाखापत्तनम  में  परियोजना  की  एक  नयी  इकाई  की  स्थापना  ।

 ताजे  पानी  की  मछलियों  के  परिसंस्क  रण  एवं  विपणन  की  सुविधाएं  तथा  इससे
 बान  उत्पादों  का  उत्पादन  ।

 कश्मो रो  प्रवासियों  की  समस्‍यायें

 4545.  श्री  जगतवीर  सिह  द्रोण  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कश्मीरी  प्रवासियों  अथवा  किसी  संस्था  से  इन  प्रवासियों  के  सामने
 है  दे

 आ  रहो  समस्याओं  के  संबंध  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जाएंगे  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  एस०
 :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 कश्मौरी  प्रवासियों  द्वारा  समय-समय  पर  मांगें  उठायी  गयी  प्रवासियों  का  धाटी

 से  बाहर  स्थायी/अध  स्थायी  तौर  पर  पुनर्वास  नगद  राहत  इत्यादि  में  बढ़ोत्तरी  करना
 सम्मिलित  कश्मी  री  प्रवासियों  को  घाटी  से  बाहर  बनाने  का  कोई  विचार  नहीं  लेकिन  उनकी

 मल  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  लिए  उन्हें  तब  तक  राहत  दी  जा  रहो  है  जब  तक  घाटी  में

 स्थिति  सामान्य  नहीं  हो  जाती  है  और  वे  अपने  घरों  को  वापस  नहीं  चले  जाते  हैं  :  प्रवासियों  की

 कठिनाइयों  को  कम  करने  और  उनकी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  सतत  प्रयास

 किए  जा  रहे

 पशु  चारा

 4546.  श्री  राम  सिह  कष्थां  :  क्या  क॒थि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  शोरे  जो  कि  मिश्वित  चारे  और  पशुचारे  में  सांद्र

 का  प्रमुख  घटक  राज्यों  को  आवंटित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आधुनिक  तकनोक  ओर  विशेषज्ञता  प्रदान  करके  मुर्गीदाने  के

 उत्पादन  में  लघ  एककों  को  बढ़ावा  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  ओर  केन्द्र  सरकार  पशु

 आहार  के  एक  घटक  के  में  प्रयोग  किये  जाने  के  लिये  राज्यों  को  शीरे  का  आवंटन  करती  आ  रही
 रसायन  तथा  उबंरक  मंत्रालय  कृषि  मंत्रालय  और  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  द्वारा  सूचित

 जरूरतों  के  आधार  पर  राज्यों  को  हर  वर्ष  शीरे  का  आवंटन  करता  है  ।

 इस  समय  कृषि  मंत्रालय  के  पास  कोई  ऐसी  अनुमोदित  योजना  नहीं  जिसके  अंतगंत

 कुक्कुट  आहार  विनिर्माण  की  छोटी  इकाइयों  को  सहायता  दी  जा  सके  ।
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 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जतजांतियों  के  छात्रों  क ेलिए  निभित

 होस्टलों  का  बन्द  होना

 4547.  श्री  भेरू  लाल  मीणा  :  क्या  कल्पाभ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  क ेलिए  निर्मित  कुछ  होस्टल
 बन्द  कर  दिए  गए

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वर्ष  बन्द  किए  गए  होस्टलों  का  ब्यौरा

 क्‍या

 इसके  क्‍या  काएण

 इस  प्रक्रिया  को  बन्द  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  कया  कार्यवाही  करने  जा  रही

 ओऔर

 )  पिछले  तीन  वर्षों  के  दो  रान  होस्टलों  की  मरम्मत  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी

 राशि  आवंटित  की  है  ?

 कह्याण  मंत्री  सोताराम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों
 का

 केवल  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जाति  छात्रों  के लिए  होस्टल  भवनों  के  निर्माण  हेतु  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  होस्टलों  के  चलाने

 ओर  रखरखाव  पर  होने  वाला  दैनिक  खर्च  राज्य  सरकारों/धंघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  अपनी

 निधियों  में  से  वहन  किया  जाता

 ]

 पुशानो  जल,पाइपला  इन  को  बदलना

 4548.  रो  ए०  बेंकेश  नायक  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  के  पास  पुरानी  जल  पाइप  लाइन  को  बदलने  हेतु  कर्नाटक  सरकार

 का  343.62  लाख  रुपए  की  ऋण  की  सहायता  का  प्रस्ताव  लम्बित

 यदि  तो  यह  कब  से  लम्बित  और

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  जाएगी  ?

 शए्रो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बुधारू  पशु

 शो  कम्तला  सिण  सघुकर  :  क्‍या  कुंधि  मंत्री  यह  बंतान  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  हमारे  देश  में  अन्य  देशों  की  तुलता  में  दुधारू  पशुओं  की  संख्या  अधिक  है  लेकिन

 प्रति  पशु  दुग्ध  प्राप्ति  कम  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  देश  में  विशेषत  बिहार  में  प्रति  पशु  दुग्घ  प्राष्ति  में  वृद्धि
 करने  हेतु कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  सो०  :  हां  ।

 दुघारू  पशुओों  को  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  बिहार  सहित  देश  अनेक  कार्यक्रम

 न्वित  किए  जा  रहे  इन  कायंक्रमों  में आनुवंधिक  बेहतर  पोषण  और
 पशुओं  के  स्वास्थ्य

 की  समुचित  देखभाल  करना  शामिल

 ]

 केरल  में  प्राकृतिक  आपदाएं

 4550.  श्री  बी०  एस०  विजयशाघवन  :  कया  क्‌षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  केरल  में  हाल  ही  की  प्राकृतिक  आप्रदाओं  से  उन्पन्न  स्थिति  का
 भ्रध्ययन  करने  ओर  उसका  विश्लेषण  करने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  दल  भेजा

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्योरा  क्‍या

 प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए  केरल  को  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  कुल
 कितनी  धनराशि  मंजूर  क्रो  गई

 क्‍या  पालघांट  जिले  में  कोषकेमचेरो  पंचायत  में  जमीन  धंसने  कौ  खबरें  मिली  ओर

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 क्षि  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लापल्लो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 1992-93  के  दोरान  केसर  सरकतर  ते  केसल  को  आपफ्दा  शंहत  निर्धि  के  क्रेस्द्रीय  हिस्से
 के  रूप  में  17.43  करोड़  रुपए  की  राशि  तिमुक्त  को  दे  जिसमें  5.81  करोड़  रुपए  की  तीसरी

 किश्त  शामिल  है  जो  अग्निम  रूप  से  निमु कत  कर  दी  गई

 और  राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकञ  को  जय  रही

 सीवर  कंमैशंदान

 4551.  श्री  थो०  एल०  शर्मा  प्रेभ  :  क्या  शहरों  थिकांस  संत्री  यह  बंताने  की  कुंपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सुदर्शन  मोती  नई  दिल्ली  में  सीवर

 लाइन  बिछाए  जाने  के  सीवर  कनेबशन  नहीं  दिए  जा  रहे

 )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  3.  छौर

 कब  तक  इनके  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  तथा  इसमें  विलस्‍्त  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 शहरी  विकास  संक्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  से  दिल्ली  जल

 प्रदाय  और  मल  निपटान  संस्थान  ने  बताया  है  कि  सिस्टम  अभी  तंम्रार  नहीं  है  क्योंकि  सीवेज  पम्पिग

 स्टेशन के  लिए  वंद्य,त़  भर  यांत्रिक  उपकरणों  की  आपूर्ति  तथा  उनको  लमाने  का  कार्य  चल  रहा
 काय  1992  में  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  त्तथा  सिस्टम  की  1992

 तक  चालू  होने  की  सम्भावना  है  ।  इसके  संस्थान  द्वारा  सोवर  कनेक्शन  दिए  जा  सकते

 पटसन  विकास  कार्यक्रम

 4552.  श्री  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फ़ातमो  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  पा  करेगे

 क्‍या  बिहार  में  एक  विशेष  पटसन  विफास  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  बिहार  की  दी  जा  रही  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  गत  दो  शर्षों  के  दौरान  निश्चित  किए  गए  लक्ष्यों  और  उनकी
 फ्राप्ति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुललापल्ली  :  और

 बिहार  सहित  पटसन/मेस्ता  क्वा  उत्पादन  करने  वाले  प्रमुख  राज्यों  विशेष  पटसन  विकास  कार्यक्रम

 पर  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  प्रारम्भ  की  गई  इस  योजना  के  तरह
 पौध  संरक्षण  रसायनों  ज॑ंसे  प्रमुख  आदानों  की  सप्लाई  तथा  प्रदर्शनों  के  आयोजन  और  किसानों  के

 प्रशिक्षण  एवं  सड़क  टेंकों  के  निर्माण  के  लिए  राज्यों  को  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  निश्चित  किए  मए  उत्पादन  लक्ष्य  तथा  प्राप्त  उपलब्धियां

 नीचे  दी  गई  हैं  :

 अर्ष  उत्पादन  लक्ष्य  उपलब्धि

 180  किग्रा  की  सअल्येक  180  किग्रा  को
 लाख  लाख

 न्‍ 1990-91 मम  13.2

 1991-92  13.0  13.6

 Grae

 सीन-बेक

 4553.  झी  चभ्यूलॉल  चंस्ताकर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 जीन-बैंकों  के  थिंकास  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए

 जीन-जेंक  किन-कित  स्थानों  पर  खोले  गए  हैँ  और  उनकी  जब  तक  की  उपलब्धियां

 क्या  रही  और
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 क्‍या  ये  जीन-बेंक  किसानों  को  उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायता  देने  की  स्थिति  में  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  जीन  बैंक  की

 शिला  29  1992  को  रखी  गई  थी  तथा  यह  1994  तक  का  ये  करना  आरम्भ  कर

 देगा  ।  यह  भारत  का  पहला  प्लान्ट  जीन-बेंक  है  ।

 अभी  हाल  ही  नई  दिल्‍ली  में  भारत  के  पहले  प्लान्ट  जीन-बंक  की  स्थापना  की  गई
 जब  यह  पूरी  तरह  से  काये  करने  लगेगा  तो  इसमें  पोघ  आनुवंशिक  प्रजातियों  के  आठ  लाख

 बीज  के  नमनों  को  भण्डारित  किया  जाएगा  ।

 जब  यह  जीन-बेंक  कार्य  शुरू  करेगा  तो  इसमें  कीट  तथा  रोगों  की  प्रतिरोधी  अधिक

 उत्पादन  वाली  संकर  प्रजातियों  के  विकास  के  लिए  व्यापक  क्षमता  होगी  और  इस  प्रकार  हससे

 किसानों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 स्टेट  फाम्स  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया

 4554.  श्री  सी०  श्रीनिवासन  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  के  तिरूवलामलाई  में  चेनग्राम  स्थित  स्टेट  फाम्सं  कारपोरेशन  ऑफ

 इण्डिया  का  विचार  चालू  वर्ष  के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  मिनी-किट  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  और
 अधिक  में  सब्जियों  के  बीज  और  पोध  सामग्री  जारी  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इनकी  खेती  के  ओर  विकास  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्लो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 )  फार्म  का  और  अधिक  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  यए  हैं  :---

 (1)  फाम्म  में  सिंचाई  सुविधाओं  में

 (2)  कार्यकलापों  का  विविधीक

 (3)  बागवानी/रोपण  फसलों  की  पौध  के  व्यापक  स्तर  पर  उत्पादन  एवं  आपूर्ति  के  लिए
 मिस्ट  चेम्बर  एवं  ग्रीन  हाउस  का

 (4)  बृहत्तर  क्षेत्र  में  संकर  बोजों  का  उत्पादन  ।

 )
 शाजस्थान  में  मेस  ऋफर

 4555.  औ  गिरधारो  लाल  भागंब  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्रांकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  संरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  हाजिरा-बिजयपुर-जगदौशपुर  गैस

 पाइप  लाइन  पर  आधारित  एक  गंस  क्रेकर  कम्प्लेक्स  स्थापित  करने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 ओर
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :  हां  ।

 पेट्रोरसायन  परियोजनाओं  की  मांग  और  फीड  स्टाक  की  उपलब्धता  और  अन्य

 तकनीकी  आ्थिक  पहलुओं  के  आधार  पर  पेट्रोरसायन  परिसरों  की  स्थापना  पर  विचार  किया  जाता

 है  ।  उपयु  कत  तथ्यों  को  देखते  हुए  प्रस्ताव  को  व्यवहायं  नहीं  पाया  गया  ।

 डो०  डो०  ए०  द्वारा  धुकानों  का  आवंटन

 4556.  शो  रास  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1991-92  के  दोरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  डी०  डी०  ए०  की

 विभिन्‍न  कालोनियों  में  आरक्षित  दुकानों  को  पट्ट  पर  आबंटित  करने  हेतु  उन  लोगों  से  आवेदन-पत्र

 मांगे  जिनकी  एक  एकड़  से  अधिक  भूमि  का  अधिग्रहण  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  किया  गया

 इस  संबंध  में  कुल  कितने  आवेदन-पन्र  प्राप्त  हुए  थे  ओर  उनमें  से  कितने  आवेदन-पत्र

 सही  पाये

 इस  योजंना  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  के लिए  कितनी  दुकानें  आरक्षित

 की  गई  थीं  और  यदि  इस  प्रकार  रा  कोई  आरक्षण  सहीं  था  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  योजना  के  अन्तगंत  कुल  कितने  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्तियों
 ने  अपने  आवेदन

 दिए  थे  और  अहूंता  मानदण्डों  को  पूरा  करते

 (४)  क्या  अब  हन  दुकानों  को  आवंटित  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इनको  कब  तक  आवंटित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  282  आवेदन  प्राप्त  जिनमें  से  प्रथम  दृष्टि  में
 248  सही  हैं  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  जिम  व्यक्षितयों  की  भूमि  अधिग्रहित  की  गई  है
 उन्हें  आवंटन  के  लिए  तय  की  गई  दुकानों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  कोई
 आरक्षण  नहीं  है  क्योंकि  इन  श्रेणियों  के लिए  पृथक  आरक्षण  उपलब्ध

 से  प्रश्न  नहीं  क्योंकि  जिन  व्यक्तियों  की  भूमि  अधिग्रहित  की  गई  है
 उनके  लिए  तय  की  गई  दुकानों  में  असुसूचित  जाति/जनजाति  के  लिए  कोई  आरक्षण  नहीं  किया  गया

 ]
 अप्रवासी  भाशतोयों  द्वारा  फलों  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  किया  काना

 4557.  श्री  एम०  जी  रेडडो  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  फलों  और  सब्णियों  पर  आधारित  उद्योग  लगाने  के  लिए  अंप्रवासी  भारतीयों  के

 प्रस्ताव  मिले  और

 यदि  तो  राज्यवार/केन्द्र  शासित  प्रदेशवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधार  :  और
 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  देश  में  फल  और  सब्जियों  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने

 के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  से  प्राप्त  दो  आवेदन-पत्नों  को  मंजूरी  दे  दी  गई  उसके  ब्योरे
 लिखित  हैं

 1.  श्री  रामनिक  ज़िटेन  :  गुजरात  राज्य  में  अचारों  ओर  खाद्य
 मसालों  के  घिनिर्माण  के  लिए  एक  यूनिट  स्थापित्तकरने  के  लिए  28-1-92  को  100%

 न्मुखी  उपक्रमों  के  अंतगंत  अनुमति-पत्र  प्रक्कन  किया

 2.  श्री  पदस  के०  अमेरिकी  :  1992  में  आंध्र  प्रदेश
 राज्य  में  खाद्य  प्रसंधकरण  एकक  को  स्थापना  करने  के  लिए  नई  औद्योगिक  1991  के  अनुसार
 विदेशी  सहयोग  के  लिए  अनुमति  प्रदान  कर  दी  गई

 एन०  सी०  डो०  शी०  फरियोजना  घनतरासि  का  आवंटन

 4558.  श्री  पांडरंग  पु  डलिक  फ्‌  डइकर  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990-91  और  1991-92  के  दौरान  भारतीय  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण/अध्ययन
 के  लिए  विदेश  यात्रा  हेतु  विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  एन०  सी०  डी०  सी०  तृतीय  परियोजना  के

 लिए  कितनी  घनराशि  आवंठित  की  और

 इस  अवधि  के  दोरान  इस  परियोजना  के  अंतर्गत  कितने  अधिकारियों  को  विदेश  भेजा
 गया  और  इस  पर  कितना  खर्च  हुआ  ?

 क॒षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्‍लो  :  विदेश  ने

 अध्ययन  दोरों  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  सरकारी  विकास  फरियोजना

 के  अंतर्गत  2  मिलियन  एस  डी  आर  एस  ड्राइंग  निधियां  बावंटित  की  गयीं  ।

 इस  परियोजना  के  अंतगंत  9  पदाधिकारियों  को  विदेश  भेज  गया  था  तथा  उपरोक्त

 अवधि  के  दौरान  लगभग  9,71,671.00  रुपये  का  कुल  व्यय  किया  गया

 असम  को  पेयजल  योजनाएं

 4560.  श्री  प्रबोन  डेका  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  चलायी  जा  रही  पेयजल  सप्लाई  योजनाओं  का

 ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  विश्व  बंक  की

 सहायता  से  वहां  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  चलाई  जा  रही
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 ह

 और  शश्न  नहीं  उठता  ।

 या

 सारे  की  कमो

 4561.  डा०  कृपासिन्ध  भोई  :

 थ्रोमती  बसुन्धरा  राधे  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  कई  राज्यों  में  चारे  की  कमी

 यदि  तो  राज्यवार  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  और

 चारे  की  कमी  को  दूर  करने  हेतु  तेयार  की  गई  केन्द्रीय  योजनाएं  कया  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  ओर  सूचना  एकत्र  को  जा

 रही  है  ओर  प्राप्त  होते  ही  सभा  फ्टल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 देश  में  पशु  आहार  ओर  चारे  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  भारत  सरकार  अनेक

 योजनाएं  प्रारंभ/प्रस्तावित  कर  रही  है  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाएं  :

 क्षेत्रीय  चारा  उत्पादन  तथा  प्रदर्शन  केन्द्र  एवं  केन्द्रीय  चारा  बीज  उत्पादन

 हैस्स  रघट्टा  के  माध्यम  से  क्वालिटी  चारा  बीजों  का  उत्पादन  ओर  चारा  उत्पादन

 प्रौद्योगिकी  का  और

 (2)  चारा  मिनीकिट  प्रदर्शन  कार्यक्रम  ।

 2.  केख  द्वारा  प्रायोजित  योजनाएं  :

 (1)  राज्यों  में  चारा  बीज  फार्मों  का

 (2)  पंजीकृत  उत्पादकों  के  माध्यम  से  चारा  बीज  म

 (3)  भूसे  तथा  सेल्यूलोजयुक्त  अवशिष्ट  की  गुणवत्ता  बढ़ाने  संबंधी

 (4)  बायोमास  उत्पादन  में  वृद्धि  के लिए  वनरोपण  प्रणाली  की  भौर

 (5)  चारे  के  लिए  सुरक्षित  क्षेत्रों  सहित  चारागाहों  के  विकास  के  लिए  सहायता  ।

 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  सकानों  का  आबंटन

 4562.  डा०  लाल  बहावुर  रावल  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 इन्दिरा  विकास  1985  के  अन्तर्गत  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  गंदी  बस्तियों

 में  रहने  वाले  कितने  लोगों  ने  पंजीकरण  कराया

 इस  योजना  के  अन्तगगंत  1992  तक  जिन  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  प्लाट/फ्लैट
 आबंटित  किए  गए  हैं  उनका  ब्योरा  क्‍या

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  पंजीकृत  «्यक्तियों  को
 फ्लेट  आबंटित  किए  गए  हैं  तथा  कितने  व्यक्त  प्रतीक्षा  सूची  में

 113



 लिखित  उसर  6  1992

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  को  प्ल  ट/फ्लेट  आबंटित  करने  में  विलम्ब  किये  जाने  के

 क्या  कारण  हैं  ओर  सभी  पंजीकृत  ब्यक्तियों  को  इनका  आबंटन  कब  तक  कर  दिया

 क्या  इस  योजना  के  अन्तगंत  बिना  बारी  आबंटन  भी  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  जानकारी  दो  है  कि  इसने  ।985  में  इन्दिरा  विकास  योजना  नामक  कोई
 स्कीम  आरम्भ  नहीं  की  है  ।

 ]

 नेशनल  मरोन  फिशरो  बोडे

 4563.  श्री  सवास  चन्द्र  नायक  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  नेशनल  मेरीन  फिशरी  बोड  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  इसके  मुख्य  उद्देश्य  क्या

 बोड़े  का  गठन  किस  प्रकार  किया  और

 इसे  कब  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  हां  ।

 एक  राष्ट्रीय  समुद्री  मात्स्यिकी  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  हेतु  यह  प्रस्तावित  है  ।

 बोड  के  उद्देश्य  संलग्ठ  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  एक  पंजीकृत  समिति  के  रूप  में  गठित

 फरने  हेतु  बोड़  प्रस्तावित  है  ।

 विषरण

 राष्ट्रीय  समुद्री  मात्स्यिकी  विकास  बोर्ड  निम्नलिखित  उद्देश्यों  हेतु  स्थापित  होगा  :

 समुद्री  मात्स्यिकी  सेक्टर  में  विकासात्मक  भूमिका  तेयार  करना/सहायता  देना  एवं
 वाणिज्यिक  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  परियोजना  जिसमें  प्रसंस्करण  और

 विपणन  श!मिल  के  कार्य  संभालना  ।  ऐसी  परियोजनाएं  पथप्रदर्शंक  होंगी  और
 मास्स्यिकी  उद्यमियों  के लिए  एक  आदर्श  का  कारें  करेंगी  ।

 2.  समुद्री  मात्स्थिकी  स्रोतों  के  कार्यों  में  लगे  सहकारी  और  निजी  संगठनों
 मध्यम  और  के  प्रयत्नों  का समन्वय  और  उन्हें  मजबूत  करना  ।

 3.  मात्स्थिकी  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  देना  और  सरकारी  सहायता  को

 सारणीबद्ध  करना  ।

 4.  घरेलू  मात्स्थिकी  विपणन  पद्धति  बनाने  में  सहायता  करना  और

 निर्यात  संवर्धन  एजेंप्तियों  को  सहयोग  देना  ।
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 a  +++ताफ3स में  सहायता

 5.  समुद्री  मात्स्यिकी  सेक्टर  में  बुनियादी  सुविधाओं  की  रचना  करने  में  सहायता  देना

 और  उन्हें  प्रचालित  करना  ।

 6.  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  सेक्टर  में  प्रशिक्षण  आवश्यकता  की  योजना  बनाना  और
 प्रशिक्षण  का  आयोजन  करने  में  सहायता  देना  ।

 7.  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  और  मात्स्यिकी  प्रसंस्करण  में  परामर्श  उपलब्ध  कराना  ।

 8.  भारतीय  विशिष्ट  आर्थिक  जोन-टेस्ट  मात्स्यिकी  में  मात्स्यिकी  स्लोतों  की आवश्यकता
 पर  आधारित  वाणिज्यिक  सर्वेक्षणों  का  संचालन  करना  ।

 9.  समुद्री  मात्स्यिकी  सेक्टर  के  विकास  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों/एजेन्सियो ंको सहयोग
 देना  ।

 खाद्यान्न  उत्पादन

 4564.  श्री  के«  प्रधानी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  राज्यों  में  खाद्यान्नों  का  फालतू  उत्पादन  होता  है  तथा  किन  राज्यों  में  खाद्यान्नों
 का  कम  उत्पादन  होता

 कया  कम  उत्पादन  वाले  इन  राज्यों  में  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  क्षमता  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  राज्यों  में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  योजनाएं
 बनाई  गई  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापललो  :  उत्तर
 आंध्र  मध्य  हिमाचल  जम्मू  एवं  उड़ीसा  एवं  राजस्थान  सामान्यतः

 खाद्यान्न  अतिरेक  वाले  राज्य  हैं  ।  अन्य  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  या  तो  खाद्यान्न  में  आत्मनिर्भर  हैं
 या  कमी  वाले

 हां  ।

 कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  के लिए  चलाये  जा  रहे  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  मे ंचावल  विकास

 के  लिए  समेकित  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  विशेष  खाद्यान्त  उत्पादन  कार्ये*

 क्रम  एवं  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कार्यक्रम  और  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम
 शामिल  हैं  ।

 देशांतर-गंमन  पास  जारो  करना

 4565.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  जम्मू  व  कश्मीर  में  भारत-पाक  सीमा  के  निक्रट  रहने  वाले  व्यक्तियों
 को  देशांतर-गमन  पास  जारी  करने  का  निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  से  लगने  वाले  अन्य  राज्यों  के  भारतीय  नागरिकों  को

 भी  देशांतर-गमन  पास  देने  पर  विचार  कर  रही
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  ऐसे  पास  जारी  करने  पर  कितना  व्यय  किए  जाने  की  संभावना  है

 और  ऐसे  पास  कितने  व्यक्तियों  करो  जारी  किए  जाएंगे  ?

 संसदीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जम्मू  और  कश्मीर  में  भारत-पाक  सीमा  के  पास  रह  रहै  लोगों  को  देशान्तर  गमन

 पास  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  भी  सीमा  के  आर-पार  आवागमन  को  रोकने  के

 लिए  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  सीमा  के  किनारे  रह  रहे  अधिकांश  वयस्क  लोगों  को  पहचान-पत्र  जारी

 किए  गए  हैं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 ट्राग्य  विद्युत  केन्द्र  को  तेल  शोघधक-कारखानों  से  हैकी  स्टॉक  आयबल

 4566.  श्रो  राम  नाईक  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  संञ्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वया  ट्राम्बे  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  तेल  शोघक  कारखानों  से  लो-सल्फर  हैबी  स्टॉक  आयल

 का  अधिक  मात्रा  में  आबंटन  हेतु  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लंबित  पड़ा

 यदि  तो  कब  से  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  में  सरकार  ने  क्या  कदम  हैं/ठठाने  का  बिचाश  किया

 पंट्रोलियण  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  थो०  से

 प्राकृत्षिक  गेस  की  आपूर्ति  में  कमी  को  पूरा  करमे  हेठु  एल:एस  एश्र  को  अतिरिक्त  माणा'को
 रिलीज  को  अनुमोदित  किया  गया

 उपेक्षित  बच्चों  का  पता  लगाना

 4567.  श्री  जाज  फर्मान्डोज  :  क्‍या  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  किशोर  न्याय  1986  के  ढांचे  के  अन्तगंत  उपेक्षित  बच्चों

 का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
 a

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  तथा  गर-सरकारी  संगठनों  को

 कोई  प्रोत्साहन  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कह्याण  मंत्रो  सीताराम  :  और  सरकार  उपेक्षित  बच्चों  के

 लिए  एक  सांविधिक  परिभाषा  अर्थात्‌  ऐसे  बच्चे  जिनका  अनेतिक  अथवा  गैर-कानूनी  प्रयोजनों  अथवा

 बदमानतीपूर्ण  लाभ  के  लिए  दुरुपयोग  अथवा  शोषण  किया  जा  है  अथवा  किए  जाने  की  संभावना

 के  रूप  में  परिभाषा  देकर  किशोर  न्याय  1986  के  ढांचे  के  अंदर  उपेक्षित  बच्चों  का
 पता  लगाने  के  प्रयास  किए  गए  अवारा  बेसहांरा  बच्चे  क्योंकि  उपेक्षाग्रस्त  बच्चों  में  एक  प्रमुख
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 श्रेणी  अतः  कल्याण  मंत्रालय  ने  यूनिसेफ  की  संहायता  के  अंतगगंत  ऐसे  बच्चों कौ  दरपेश  समस्याओं
 के  आयामों  तथा  उन्हें  उपलब्ध  सेवाओं  कौ  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिए

 हैदराबाद  तथा  मद्रास  के  आवा  रा-बेसहा रा  बच्चों  के  सर्वेक्षण  किए  हैं  ।

 से  कल्याण  मंत्रालय-यूनिसेफ  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  सरकार  का  6  महानगरों में
 से  प्रत्येक  में  यनिसेफ  सहायता  के  अंतगंत  आवारा-बेसहारा  बच्चों  के  लिए  नगर  स्तरीय  कारय॑क्रम  शुरू
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।  नगर  स्तरीय  कार्यक्रम  में  भावारा-बेसहारा  बच्चों  वो  गे र-औपचारिक

 शिक्षा  और  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  जेसी  कल्याण  सेखाएं  प्रदान  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 भारत  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतर्गत  आवारा-बेसहारा  बच्चों  के  कल्याण  हेतु एक
 नई  केन्द्रीय  योजना  शुरू  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 ये  दोनों  योजनाएं  गर-सरकारी  संगठनों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जाएंगौ  ।

 श्रम  न्यायालयों  में  लंबित  मामले

 4568.  श्री  मोहन  राबले  :  कया  पंद्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 3  1992  को  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  भारत  पैद्रोलियम  कार्पोरेंशन  लिभिटेड

 के  प्रबंधन  और  श्रमिकों  के  बीच  विवाद  के  लंबित  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या  है

 अब  तकं  कितने  मामले  प्रबंधन  के  पक्ष  में  और  कितमे  मामले  श्रमिकों  के  पक्ष  में  गए

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  इन  मामलों  पर  भारत  पंट्रोलियम  कारपोरेशन  ने

 कुल  कितना  घन  खर्च  किया

 क्‍या  इन  मामलों  को  न्यायालय  के  बाहर  सुलझाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  गया

 ओऔर

 यद्दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यो  है  ?

 पैड्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :  सेवा  संबंधी  मामलों  से

 संबधित  35  मामले  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के
 दोरान  7  मामले  प्रबंध  के  पक्ष  में  ओर  4  श्रमिक

 के
 पक्ष  में  ।

 1989-90  1,26,046  रुपये

 1990-91  92,180  रुपये

 1991-92  1,04,04 2  रुपये

 और  जहां  तक  संभव  होता  बातचीत  से  निपटान  करने  के  प्रयास  किये  जाते  हैं

 क्षौर  केवल  सभी  प्रयासों  के विफल  होने  पर  ही  मामला  न्यायालय  को  भेजा  जाता  है  ।

 आस  उत्पादकों  के  लिए  आधुनिक  प्रोद्योगिको

 4569.  भरी  जायनल  अबेदिन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  धताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आम  के  बाग  उसके  उस  क्री  पैदावार  के  बाद  के  प्रबन्धन  और

 प्रसंस्क रण  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  आम  उत्पादकों  को  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या

 उपाय  किए  गए  हैं/करने  क्रा  विचार  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  ओ  भारत  सरकार

 द्वारा  कोई  समेकित  सर्वेक्षण  नहीं  कराया  गया  है  ।

 उत्पादकों  को  प्रदर्शन  और  प्रशिक्षण  के  माध्यम  से  आम  के  उत्पादन  के  लिए  आधुनिक
 सस्य  तकनीकों  के  बारे  में  जानकारी  दी  जाती  है  ।  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  कटाई  पश्चात्‌  बुनियादी

 सुविधाओं  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  एक  योजना  चला  रहा  है  जिसके  तहत  सहकारी  समितियों

 और  उत्पादक  संघों  की  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 सर्गो  पालन

 4570.  श्री  प्रकाश  बो०  पाटोल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  में  मुर्गी  पालन  को  जिकास  की

 दृष्टि  से  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  रूप  में  चुना  और

 यदि  तो  मुर्गी  पालन  के  विकास  कायंत्रमों  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  सी०  :  और  जी  हां  ।  आठवीं

 योजना  में  कुक्कुट  विकास  कार्यक्रम  पर  बल  देने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रमुख  उपायों  को  परिकल्पना

 की  गई  है  :

 कुक्‍्कुट  पालकों  को  बेहतर  गुणवत्ता  वाले  चूजों  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करना  ।

 (2)  कुक्‍्कुट  आहार  के  लिए  विभिन्‍न  पदाथों  को  उचित  मूल्य  पर  उपलब्धता  कराना  ।

 (3)  कुक्क्ुट  के  चहुंमुखी  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  शीष॑स्थ  निकाय  का  गठन

 करना  ।

 (4)  छोटे  किसानों  के  लाभाष॑  पहकारिता  के  आधार  पर  कुक्कुट  इकाइयों  के  संगठन  को

 बढ़ावा  दिया  जायेगा  ।

 (5)  कुक्कुट
 उत्पादों  के  लिए  विपणन  परिसंस्क रण  और  भंडारण  सुविधाओं

 को  सुदृढ़  किया  जायेगा  ।

 (6)  प्रशिक्षण  सुविधाओं  को  सुदृढ़  किया  जायेगा  जिससे  श्रमिकों  और  किसानों  के  बीच

 व्यापक  पैमाने  पर  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  और  ज्ञान  का  प्रसार  हो  सके  ।

 (7)  अपेक्षित  प्रोत्साहन  और  वस्तुगत  समर्थन  देकर  कुक्कुट  उत्पादों  के  निर्यात  की  क्षमता

 का  पूरी  तरह  दोहन  किया  जायेगा  ।

 (8)  मण्डो  हस्तक्षेप  कार्यों  का
 विस्तार  किया
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 विशिष्ट  निवारक  नजरबर्दो  कानून

 4571.  श्री  सेयद  शाहाब॒द्वीन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 1  1992  को  लागू  किए  गए  केन्द्रीय  विशिष्ट  निवारक  नजरबंदी  कानूनों  के

 नाम  क्‍या  हैं  तथा  ये  किस-किस  तिथि  तक  प्रभावी  और

 राज्यों  द्वारा  इसी  प्रकार  की  यदि  कोई  विधियां  अधिनियमित  की  गई  हैं  तथा

 ]  1992  से  लागू  की  गई  हैं  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  ग॒हु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०
 :  1  1992  को  तीन  केम्द्रीय  निवारक  नजश्बन्री  कानून  लागू  थे  ।

 [.  राष्ट्रीय  सुरक्षा  सुरक्षा  1980

 विदेशी  अभिदाय  का  संरक्षण  और  तस्कर  गतिविधियां  निवारक  1974

 मादक  औषधि  और  मनोत्तेजक  पदार्थ  1988  के  अवध  व्यापार  का

 निवारण  ।

 यह  सभी  अधिनियम  अभी  भी  लागू

 सूचना  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 बाम्बे  हाई  में  तेल  के  कुओं  को  बन्द  करना

 4572.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 श्री  घमंण्णा  मोंड्स्या

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  10  1992  के  स्टैंडਂ  के  कलकत्ता  संस्करण

 में  प्रकाशित  एट  बाम्बे  हाई  स्प्रंड  पेनिक  इन  इंडस्ट्रीਂ  शीष॑क  समाचार  की  भर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  बाम्बे  हाई  क्षेत्र  में  कितने  तेल  कुओं  को  बन्द  किया  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यी०  :  हां  ।

 और  एक  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  अनुसरण  में  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गेंस  आयोग  द्वारा  सुधार  उपाय  के  एक  भाग  के  रूप  में  बम्त्ई  हाई  क्षेत्र  में  1992  में

 तेल  के  उच्च  अनुपातਂ  वाले  30  कूपों  को  वन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 रसोई  गंस  डीलरों  द्वारा  बेंक  गारण्टो  लेना

 4573.  श्री  सूरज  भानु  सोलंकी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  अपने  रसोई  गेस  डीलरों  को  सेंट्रल  बैंक

 ऑफ  इंडिया  की  बंक  गारण्टी  न  लेने  के  निर्देश  दिए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  बी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ञ्े

 आत्मघातो  दस्ते

 4574.  श्री  श्रवण  कुमार  पटल  :

 श्रीमती  बिभ  कुमारी  देवी  :

 क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 सरकार

 के  पास  आतंकवाद  पर  काबू  पाने  तथा  इससे  प्रभावी  ढंग्र  से  निपटने  हेतु
 आत्मघाती  दस्से  बनाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ? ध्श्अ

 संसदीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमान  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आपरेशन  कार्मक्रम

 4575.  भ्री  जे०  चोक्‍का  वबया  क॒षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  डेरी  विकास  के  लिए  आपरेशन  योजना  को

 कार्यान्वित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  अन्तगंत  किन-किन  क्षेत्रों  को  शामिल  किये  जाने  का

 प्रस्ताव  और

 इस  प्रयोजनाथं  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  सो०  :  आंध्र  प्रदेश  सरकार  नें  आपरेशन
 कार्यक्रम  के  तहत  डेरी  विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भेजा  आंध्र  प्रदेश

 डेरी  विकास  सहकारी  फेडरेशनत  और  इसके  घटक  दुग्ध  संघों  जो  राज्य  में  आपरेशन  फ्लड
 क्रम  की  कार्यान्‍्वयनकारी  एजेन्सियां  दुग्ध  प्रसंस्करण  एवं  संबंधित  अन्य  सुविधाओं  के  लिए  वित्तीय
 सहायता  देने  के  प्रस्ताव  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  को  प्रस्तुत  किये  थे  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  आपरेशन  फ्लड-॥॥  कार्यक्रम  |]  दुग्ध  संघों  के  माध्यम  से  कर्र्यान्वित
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 ग्म्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्णणशश  की  कक

 किया  जा  रहा  है  जिनमें  पूर्वी  पश्चिम  मेडक

 श्रीकाकुलम  तथा  विजयनगरम  जिले

 शामिल  हैं  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  भरांध्र  प्रदेश  में  आपरेशन  कार्यक्रम  के  तहत

 विभिन्‍न  सुविध  आओ  के  लिए  58.42  करोड़  रुपये  की  वित्तीय  राहयायता  की  मंजूरी  दी  जिसमें  से

 37.70  करोड़  की  राशि  1992  तक  वितरित  कर  दी  गई

 उत्तर  प्रदेश  में  शहरों  का  विकास

 4577.  श्री  हरिकेवल  प्रसाव  :

 भ्रो  अज  न  सिह  यादव  :

 क्या  शहरी  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  नागरिक  आवश्यक  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1990-91  भौर

 199  1-92  के  दौरान  किन-किन  शहरों  का  विकास  किया  गया

 प्रत्येक  शहर  में  कितने  प्रतिशत  विकास  कार्य  हुआ  और

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कुल  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलम  शहरी  मूल  सेवाएं ०  बी  ०
 योजना  1990  में  संशोधित  की  गयी  थी  ओर  शहरी  निधंनों  के  लिए  मूल  सेवाएं  वी०

 एस०  नामक  नई  योजना  1990-91  में  प्रारम्भ  की  गयी  थी  ।  यू०  वी०  एस०  बी०  योजना

 के  अन्तगंत  राज्य  सरकार  द्वारा  22  चुने  गये  शहर  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  लखनऊ  2.  कानपुर  3.  आगरा

 4.  इलाहाबाद  5.  वाराणसी  6.  मेरठ

 7.  बरेली  8.  गोरखपुर  9.  फंजाबाद

 10.  फतेहपुर  11.  फरुं  खाबाद  12.  दलिया

 13.  अलीगढ़  14.  मुरादाबाद  15.  मिर्जापुर

 16.  शाहजहांपुर  17.  गाजियाबाद  18.  हापुड़

 19.  फिरोजाबाद  20.  हरदोई  21.  गोंडा

 22.  मथुरा

 और  राज्य  में  विभिन्‍न  शहरों  को  केन्द्रीय  निधियों  का  आवंटन  राज्य  सरकार

 द्वारा  किया  जाता  यू०  वी०  एस०/यू०  वी०  एस०  पी०  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  स्‍लम  वासियों

 की  जरूरी  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  किया  जाता  है  इसलिए  काये  का  स्वरूप  व  मात्रा  भिन्‍न-भिन्‍न

 शहरों  में  अलग-अलग  होता  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  यू०  बी०

 यू०  बी०  एस०  पी०  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्रमशः  410.00  लाख  तथा  357.60

 लाख  रुपये  राशि  की  केन्द्रीय  निधियां  रिलीज  की  गयी  थीं  ।
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 चावल  का  उत्पादन

 4578.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  कि  संत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1991-92  के  लिए  चावल  उत्पादन  का  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 वर्ष  199  2-93  के  दोरान  चावल  उत्पादन  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 और

 चावल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापशली  :  ओर  !991-92  के
 चावल  उत्पादन  के  लक्ष्य  प्राप्त  होने  की  संभावना  नहीं  वर्षा  के  देर  से  तथा  अपर्याप्त  होने  के

 जिसका  चावल  की  फसलों  पर  असर  पड़ा  कुछ  राज्यों  में  चादल  के  उत्पादन  में  कमी
 थ्रायी  है Bese

 1992-93  2-93  के  लिए  चावल  उत्पादन  के  राज्यवार  लक्ष्य  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 चावल  के  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिए  24  बड़े  चावल  उत्पादक  राज्यों  में  एक  केंद्रीय

 प्रायोजित  समग्र  चावल  विकास  कायेक्रम  चलाया  जा  रहा  इस  योजना  के  माध्यम  से  किसानों
 को  प्रमाणीक्ृत  सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  खर-पतवार  पोध  संरक्षण  पोध  संरक्षण

 उन्नत  फार्म  उपस्करों  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  जिससे  कि  उन्हें  उन्‍नतत  चावल

 उत्पादन  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  के  लिए  प्रेरित  किया  जा  सके  ।

 विवरण

 1992-93  2-93  के  लिए  चाधल  उत्पादन  का  राज्यवार  लक्ष्य

 ऋ०  सं०  राज्य  का  नाम  खरोफ  चावल  रबी  चावल  योग

 के  लक्ष्य  के  लक्ष्य

 1  2  3  4  5

 निमकककीी  नननभभरुारााााााााणाााााााााााा  भा  ७ए८-८""८शभशशनशननशणशणशणशश/शशशशशशणणननणणणा  अत

 आंध्र प्रदेश 46.00 32.00 2 अरुभा चल प्रदेश न 3. असम 29.67 4 बिहार 64.75 66.00
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 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजो रम

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किस

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  व  निकोबार

 द्वीप  समूह

 दादर  नगर  हवेली

 दमन  व  दीव

 दिल्ली
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 1  2  3  4  5

 30.  पांडिचेरी  0.68  0.12  0.80

 31.  अखिल  भारत  687.50  85.02  772.52
 की जब  न  जफछ  भ  ——  —

 गुजरात  को  गेस  का  आवंटन

 4579.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  अनु  रोध  किया  है  कि  गुजरात  को  हजीरा  लेंडफाल  प्वाइंट  पर

 12  एम०  एम०  सी०  एम०  डी०  गेस  का  मात्रा  में  आबंटन  किया  जाये  ताकि  राज्य

 सरकार  ओद्योगिफ  और  घरेलू  क्षेत्र  में  गंस  की  अपनी  आवश्यकता  को  पूरी  कर  और

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  हां  ।

 गैस  की  उपलब्धता  ओर  पहले  ही  की  गई  वचनबद्धता  को  देखते  हुए  आगे  कोई  आबंटन

 नह्ठीं  किया  गया  है  ।

 डो०  डो०  ए०  के  कार्यकरण  को  सुव्यवस्थित  करना

 4580.  श्री  सदन  लाल  खुराना  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डी०  डी०  ए०  प्रशासनिक  कार्यकरण  को  सुब्यवस्थित  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 मौर

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  के  प्रशासनिक  कार्यकरण  को  सरल  और  कारगर  बनाने  के  लिए  कतिपय

 प्रस्ताव  कार्यान्वित  किए  गए  हैं  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 1.  भनधिक्तत-नियभित  कालोनियों  तथा  शहरी  गांवों  का  विकास  और  रख-रखाव  दिल्‍ली

 नगर  निगम  को  हस्तांतरित  किया  गया  है  ।

 2.  पुनर्वास  कालोनियों  का  रख-रखाव  दिल्ली  नगर  निगम  को  हस्तांतरित  किया

 गया  ।

 3.  मदनपुर  खादर  ओर  गाजीपुर  डेरी  कालोनियों  का  रख-रखाव  01-07-92  को  दिल्ली

 नगर  निगम  को  हस्तांतरित  किया  गया  है  |

 4.  लाटरी  विभाग  01-04-92  से  दिल्ली  प्रशासन  को  हस्तांतरित  किया  गया  है  ।

 5.  प्रधान  आयुक्त  का  एक  पद  सुजित  किया  गया  हैतथा  उसे  जब  शिकायतों  के  निवारण

 के  लिए  नोडल  अधिकारी  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  है  ।
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 LL ++धा.्आक मम  मयक  का  था

 6.  आवास  विभाग  में  कम्प्यूटरीकरण  आरम्भ  किया  गया  है  तथा  कमंचारियों  को

 कुशलता  को  बढ़ाने  के  विचार  से  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  प्रशिक्षण  ओर  प्रणाली

 विभाग  स्थापित  किया  गया  ।

 7.  उपभोक्ता  संतुष्टि  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  गए

 भवन  परमिटों  और  पूणंता  प्रमाण-पत्रों  क ेनिपटान  के  लिए  एक  अभियान  चलाया
 गया  है  ।

 निर्माण  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  के  विचार  से  सभी  जोनों  में  गुणवत्ता
 त्रण  कार्यशालाएं  स्थापित  की  जा  रही  जिनमें  स्थानीय  निवासी  भी  भाग

 ले  रहे

 मकानों  के  आबंटन  ओर  कब्जा  पत्रों  को  जारी  करने  संबंधी  कार्य  क्रो  तेज  किया

 गया

 स्टाफ  की  कार्य-कुशलता  में  सुधार  करने  के  लिए  दिल्ली  विक्रास  प्राधिकरण  की

 शाखाओं  का  निरीक्षण  जारी  है  ।

 बिहार  की  लम्बित  पढ़ी  विकास  परियोजनाएं

 4581.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  से  संबंधित  बिहार  की  उन  विक/स  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी

 ये  परियोजनाएं  कब  से  लम्बित  पड़ी  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  छोटे  तथा

 मध्यम  दर्ज  के  कस्बों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अंतर्गत  बिहार  सरकार  संलग्तक  विमाग  के

 अनुसार  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  38  कस्‍्ब्रों  की  एक  प्राथमिकता  सूची  प्राप्त  हुई  परन्तु
 बिहार  सरकार  ने  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  कस्बों  की

 एकीकृत  विक्रास  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  ग

 मार्गनिर्देशों  और  उस  वर्ष  के  लिए  तिधरिपों  क्री  उतलज्यता  के  अनुपार  सम्रथ-प्तथप्र  पर  अनुमोदित
 किए  जाते

 112.98  करोड़  रुण्ये  की  लागत  से  पटना  के  लिए  जल  सीवरेज  और  ठोस
 निष्ट  प्रबन्ध  हेतु  एक  संशोधित  एक्रीकृत  परियोजना  राज्य  सरकार  से  22-6-92  को  प्राप्त  हुई
 है  जो  केन्द्रीय  लोक  स्वास्थ्य  तथा  पर्यावरणीय  इंजीनियरी  संगठन  पी०  एच०  ई०  ई०
 में  जांचाधीन  है  ।
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 विवरण

 क्र०  सं०  कस्बों  के  नाम

 2

 सण्डलोय  मुख्यालय  कस्ये

 1...  मुजफ्फरपुर

 2.  मुंगेर

 3.  भागलपुर

 4...  गया

 जिला  सुख्यालय  कस्बे

 5...  सासाराम

 6.  भभुवा

 7.  ओरंगाबाद

 8.  समस्तीपुर

 9...  माघेपुरा

 10...  सुपोल

 11  खगरिया

 12.  मोतीहारी

 13.  अरारिया

 14.  जमुई

 16.  छतरा

 17.  चास

 18...  गुमला

 19.  लोहा  रगडढा

 20.  गढ़वा

 ट्राइवल  उप-योजना  क्षत्र  के  लिएं  उप-भध्डलोय  कस्ले

 21...  खान्‍्तोी

 1.6
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 22.  लतहार  फ्

 23...  चक्रधरपुर

 24.  जमतारोड़

 25.  पापुर

 महत्वपूर्ण  वृद्धि  केना  कस्बे

 26.  दाजापुर  निजामत

 27.  खागोल

 28...  फूुलवाड़ी  शरीफ

 29...  फतवा

 30...  राजगीर

 सुल्तानगंज

 32.  कहलगांव

 33.  नरकटियागंज

 34.  रक्‍्सोल

 35.  फोरवेसगंज

 36.  जुगसलाई

 37...  मेगों

 38  जयनगर

 ]

 केरल  में  कृषि  विश्वक्षिद्यालयों  को  अतिरिक्त  सहायता

 4582.  श्री  थाइल  जान  अंजलोज  :  कया  क॒षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  के  लिए  केरल  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  को

 रिक्त  धनराशि  प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  सो  और  आठवीं

 योजना  के  अंतगंत  कृषि  विश्वविद्यालयों  को  आबंटित  की  जाने  वाली  राशि  को  अन्तिम  रूप  मिलने

 पर  ही  केरल  कृषि  विश्वविद्यालय  को  के  लिए  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।
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 या

 सध्य  प्रदेश  को  सूखा  राहत  देने  के  लिए
 केम्द्र  सरकार  को  निर्देश

 4583.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  वाष्हेय  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  की  इन्दौर  खंडपीठ  ने  17  1992  के  अपने

 आदेश  में  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  में  सूखा  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  तोन  सप्ताह  के  अन्दर
 राहत  घनराशि  देने  का  निर्देश  दिया  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  अब  तक  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  मध्य  इन्दौर  के
 माननीय  उच्च  न्यायालय  ने  अपने  दिनांक  17-6-92  के  आदेश  में  यह  निदेश  दिया  था  कि  यदि

 केन्द्र  सरकार  ने  उस  राशि  का  आकलन  पहले  ही  कर  लिया  है  जो  उसके  अनुसार  सूखा  राहत
 तौर  पर  मध्य  प्रदेश  को  दी  जानी  तो  वह  राशि  तत्काल  निगंमित  कर  अधिमानतः  तीन  सप्ताह
 के  भीतर  सूखा  राहत  के  प्रयोजनाथ  राज्य  के  प्राधिकारियों  के  हाथों  सौँप  दी  जाए  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सूखे  की  स्थिति  का  जायजा  लेने  गए  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  पर  विचार
 करने  के  पश्चात  यह  निर्णय  लिया  गया  क्रि  राज्य  में  स्थिति  इतनी  विक्रट  नहीं  है  कि  इससे  राष्ट्रीय
 स्‍तर  पर  निपटा  अतएव  आपदा  राहत  कोष के  प्रावधानों  में  की  गई  व्यवस्था  के  अलावा
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  भी  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  आवश्यकता  नहीं

 राहत  उपायों  के  लिए  राज्य  रारकार  के  संसाधनों  में  वद्धि  हेतु  भारत  सरकार  ने  1992-93  के

 लिए  आपदा  राहत  कोष के  केन्द्रीय  अंश  की  दूसरी  और  तीसरी  जो  69,375  करोड़
 रुपये  की  अग्रिम  तौर  पर  जारी  कर  दी  हैं  ।

 भारत  में  बांग्लादेशो  मुस्लिस

 4584.  श्री  राम  नगोना  सिश्र  :

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :

 क्या  गह  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  बांग्लादेश  से  कितने  मुस्लिम  सीमा  पार  करके

 भारत  आये

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इनके  पुनर्वास  पर  क्तिना  थ्यय  हुआ

 भारत-बांग्लादेश  सीमा  पर  क्षेत्रवार  कितनी-कितनी  जांच  चौक्यां  स्थापित  की  गई

 और

 बांग्लादेश  से  अवध  रूप  से  भारत  भाये  लोगों  को  कब  तक  स्वदेश  वापस  भेज  दिया

 जायेगा  और  इम  संबंध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रोी  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०

 :  से  मुसलमानों  सहित  अवैध  आप्रवासी  बंगलादेश  से  भारत  में  गुप्त  रूप  से

 प्रवेश  करते  ओर  स्थानीय  लोगों  के साथ  आसानी  से  घुल-मिल  जाते  जातीय
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 स्थानीय  लोगों  में  जन-जानृति  और  समन्वय  के  अभाव  के  कारण  अवध  बंगलादेशी  आप्रवासियों  करें

 पहचान  करना  एक  जटिल  और  विश्लाल  कार्य  चूंकि  आप्रवासी  चोरी-छिपे  प्रवेश  करते  हैं  इसलिए
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  बंगलादेश  से  सीमा  पार  करके  भारत  में  घुस  आए  आप्रवासियों  की

 संब्षा  का  अनुमान  लगाना  बहुत  कठिन  है  ।

 सरकार  ने  स्थिति  की  लगातार  समोक्षा  की  है  और  प्रशासनिक  उपाय  किए  हैं--जंसे  अरब

 घुसपठ  को  रोकने  के  लिए  सीमा  पर  उपायों  को  मजबूत  प्रभावित  राज्यों  में  घुसबषैठ

 क्विा  रणਂ  भाई०  योजना  को  मजबूत  बंगलादेशी  नागरिकों  को  बीजा  जारी
 करने  की  प्रक्रियाओं  और  विनियमों  को  कड़ा  करना  और  अवेध  आप्रवासियों  का  प्रभावी  रूप  से  पता

 लगाने  और  उन्हें  स्वदेश  वापस  भेजने  के  लिए  कप्म्यूटरीकृत  डाटा  तेयार  करना  ।  साथ  ही  राज्य

 सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  को  अवध  बगलादेशी  श्राप्रवासियों  का  पता  लगाने  और

 छम्हें  स्वदेश  वापस  भेजने  के  स्थायो  निर्देश  हैं  ।

 भारत  बंगलादेश  सीमा  पर  स्थापित  की  गई  निगरानी  चौकियों  की  संसछुया  इस  प्रकार

 त्रिपुरा

 पश्चिम  बंगाल  2

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गंस  आयोग  के  साथ  गंस  निकालने  के  कार्यों  में

 लगी  हुई  निजो  कंपनियां

 4585.  शीसतो  शोला  गोतम  :

 थी  राजेश  कुमार  :

 ही  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :

 7

 4

 सिजोरम  1

 9

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  साथ  ठेके  आधार  पर  गंस  निकालने  के  कार्यों

 में  लगी  हुई  निजी  कम्पनियां  उक्त  कार्य  से  स्वयं  को  अलग  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  कया  कार

 उन  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  जो  गेस  निकालने  के  काय॑  से  हट  गई  ओर

 उपर्युक्त  कारण  से  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  कितनी  गिराबट  आने  की  सम्भावना

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  नस  मंत्री  बो०  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  मे ंआतंकवादी

 4586.  श्रोमती  बिभू  कुमारी  देबो  :

 ओर  मोहन  सिह  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  में  सक्रिय  विभिन्‍न  आतंकवादी  गुटों  के  संबंध  में  कोई

 जानकारी  ॥

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  बंगलादेश  द्वारा  इन  आतंकवादी  गुटों  को  दी  जा  रही  सहायता  के  संबंध  में  कोई
 जानकारी  प्राप्त  हुई  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  बंगलादेश  के  साथ  कोई  बातचीत  की
 भोर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राष्य  म्न्नी  एम०  एस०
 :  जी  श्रीमान्‌

 ।

 एक  विवरण  संलग्त  है  ।

 (x)  जी  श्रीमान्‌

 .  और  मामले  को  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  है  ओर  वे  उपलब्ध

 कराए  गए  सबूतों  की  जांच  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए

 विवरण

 उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र  मे ंनिम्नलिछ्टित  विद्रोह्टो/भातंकबादी  गिरोहों  का  पता  चला  है  ।

 है  अरुणाचल  प्रदेश  1.  यूनाइटेड  लिब्रेंशन  वालन्टीय्स  आफ  अरुणाचल  प्रदेश

 एल०  वी०

 क्  .  अरुणाचल  प्रदेश  के  संयुक्त  जन  स्वयं  सेवक

 पी०  वी०

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  संयुक्त  मुक्ति  आन्दोलन  एल०

 एम०

 iI.  हे  असम  1.  असम  संयुक्त  मुक्ति  मोर्चा  एल०  एम०

 2.  बोडो  सुरक्षा बल

 मणिपुर  1.  नागालेंड  राष्ट्रीय  समाजवादी  परिषद  एस०
 सी०
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 2.  जनता  मुक्ति  सेना  एल०  ए०)/ऋ्तिकारी
 जनमोर्चा  पी०

 3.  संयुक्त  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  एन०  एल०

 4.  कांगलीपाक  जन  क्रांतिकारी  दल  आर०  ई०
 पी०  ए०

 IV.  मेघालय  1.  आचिक  मुक्ति  मात्रिक  सेना  एल०  एम०

 2.  स्वयं  सेवक  समिति  वी०

 मिजोरम  1.  हुमार  पीपुल्स  कनवेन्शन  पी०
 ४

 नागालैंड  1.  नागालैंड  राष्ट्रीय  समाजवादी  परिषद  [  इसाक/मुविया
 एस०  सी०  आई/एम  ]

 2.  नागालेंड  राष्ट्रीय  समाजवादी  परिषद

 एन०  एस०  सी०  एन०

 3.  नागा  राष्ट्रीय  परिषद  संघीय  सरकार
 एफ०

 4.  नागा  राष्ट्रीय  परिष  डाओ)--एन०  एन०सी०

 त्रिपुरा  अखिल  त्रिपुरा  जनजातीय  बल  टी०  टी०

 2.  त्रिपुरा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  एल०  एफ०

 बांग्लादेश  के  को  धापस  स्ववेश  भेजना

 4587.  भ्री  साईमन  मरान्‍्डी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भारत  में  बांग्लादेश  के  शरणाथियों  को  चाल  वर्ष  में  बांग्लादेश

 बापस  भेजने  के  बारे  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 ः

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  अभी  तक  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?  े

 घंसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तपा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  से  सरकार  को  भारत  में  रहने  वाले  अवध  प्रवासियों  की  जानकारी

 भारत  में  कोई  भी  बंगलादेशी  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  नहीं  फिर  भी  देश  में

 अवैध  बगलादेशी  आप्रवासियों  के  होने  की  खबरें  चूंकि  वे  भारत  में  चोरी  छिपे  प्रवेश  करते  हैं
 ओर  स्थानीय  जनता  के  साथ  घुल-मिल  जाते  हैं  इसलिए  उनकी  ठोक-ठीक  संख्या  का  अनुमान
 लगाना  बहत  कठिन  है  ।  फिर  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्र  जशासनों  को  इस  बात

 के  स्थाई  निर्देश  हैं  कि  वे  अवध  रूप  से  रह  रहे  भाप्रवाम्ियों  का  पता  लगाएं  और  उन्हें
 स्वदेश  वापस  भेज  दें  ।
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 गुजरात  में  सूले  तथा  अकाल  को  स्थिति

 4589.  थभ्रो  चन्द्रेश  पटेल  :  क्‍या  कृषि  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सूखे  तथा  अकाल  के  कारण  हुई  जन

 घन  की  हानि  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  हानि  को  पूरा  करने  हेतु  कोई  अल्पकालीन  अथवा  दीघंकालीन
 योजनाएँ  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कूषि  भंश्रालय  में  राज्य  भंत्री  मुह्लापल्लो  :  से  गुजरात  सरकार

 से  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है  ।

 पशु  रोग

 4590.  श्रीमती  सरोज  दुब  :  क्या  कवि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यूरोपीय  आधिक  समुदाय  ने  देश  में  विभिन्‍न  पशु  रोगों
 की  रोकथाम  करने के  लिए

 कितनी  परियोजनाओं  का  विसपोषण  किया  है

 ये  परियोजनाएं  इन  रोगों  की  रोकथाम  करने  में  कहां  तक  सफल  रही  ओर

 इन  परियोजनाओं  के  प्रभावी  कार्यास्थवन  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का

 विचार

 कषि  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  के०  सो०  :  और  पशु  प्लेम  के  उन्मूलन
 धर  विशेष  बल  देते  हुए  भारत  में  पशुरोग  नियंत्रण  के  लिए  पशुचिकित्सा  सेवामों  को  बृदृढ़  करने  डेतु

 1992  से  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की  सहायता  से  एक  राष्ट्रीय  परियोजना  चलाई  जा  रही
 है  |  इस  बात  का  मूल्यांकन  करना  अभी  कठिन  है  कि  पशु  रोगों  की  रोकथाम  में  इस  परियीजना  का

 कितना  प्रभाव

 परियोजना  के  कारगर  क्रियान्वयन  हेतु  उठाए  गए  कदमों  में  निम्न  कार्य  शामिल

 (1)  नीति  के  अनुसार  टीका  लगाने  का  अभियान  चलाना

 (2)  टीका  दवा  उत्पादन  को  मजबत  बनाना

 (3)  टीका  दवा  को  गुणवत्ता  का  नियंत्रण  करना

 (4)  संचार  अभियान  चलाना  ।
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 महाराष्ट्र  में  चावल  भिलें

 4591.  शी  बिलाससव  सागनाथवार  गंडेवार
 :  पपा  खास  श्रसंस्कशण  उद्योग  संतरे  यह  बताने

 की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  वर्ष  1992-93  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  जनजातीय  जिलों  में

 चावल  मिलें  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  ?

 खाश्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  गिरिघर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विश्सो  थिकास  प्राधिकरण  में  रिक्त  पद

 4592.  श्रो  विलासराबव  मागनायथराब  गंडेवार  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रों  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  श्र  णीकर  कितने  पद्ध  रिक्त  पड़े

 इसमें  से  कितने  पद  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित

 इन  पदों  को  कब  तक  भरे  जाने  की  सम्भाक्‍ना  है  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  से  झ्चता

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 शाहंदरा  में  केन्द्रीय  ध्यांपांर  केसा

 4593.  श्री  बलराम  पासो  :

 डा०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेप  :

 कया  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हब
 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  शाहूंदरा  दिल्ली  में  केन्द्रीय  व्यापार  केन्द्र  स्थापित  करने  की

 स्वीकृति  दी

 यदि  तो  क्‍या  यह  केन्द्र  स्थापित  कर  दिया  गंवा  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 यह  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्‍ली  विकास
 ब्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  वहत  योजमा  दिल्‍ली  में

 यमुनापार  क्षेत्र  में  उप  केन्द्रीय  व्यापार  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  विचार  किया  गया  है  ।

 133



 लिबित  उत्तेरें  6  1992

 नहीं  ।

 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  क्रिया  है  कि  उपकेन्द्रीय  व्यापार  केन्द्र

 के  सम्बन्ध  में  आयोजना  तथा  डिजाईन  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  है  और  सम्प्रत्य  योजना  तैयार

 की  गई  उप-केन्द्रीय  व्यापार  केन्द्र  एक  बहुत  बड़ा  परिसर  है  जिसकी  पूर्णतया  स्थापना  में
 10  से  15  वर्ष  का  समय  लगता  है  ।

 आतंक्षवादियों  द्वारा  जाली  पासपोर्  का  उपयोग

 4594.  श्री  के०  राममर्तों  टिडियनाम  :

 श्री  मत्युंजय  नायक  :

 क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चाल  वर्ष  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  आतंकवादियों  द्वारा

 जाली  पासपोर्ट  का  उपयोग  किए  जाठे  की  कोई  घटनाएं  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई  और

 यदि  तो  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  भंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  एस०

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिहार  सें  प्रामोभ  गोदास

 4595.  श्रो  छेदो  पासवान  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  बिहार  में  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  की  सहायता  से  कितने
 ग्रामीण  गोदाम  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ह

 इस  राज्य  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितने  ग्रामीण  गोदामों  का  निर्माण  किया

 गया  ओर

 इस  संबंध  में  बिहार  को  कितनी  घनराशि  दी  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  बिहार  में  यूरोपीय

 आश्िक  समुदाय  की  सहायता  से  सहक  री  समितियों  द्वारा  1-92  में  273  ग्रामीण  गोदामों

 का  निर्माण  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था

 राज्य  में  1991-92  के  दोरान  सहकारी  समितियों  द्वारा  142  ग्रामीण  गोदामों  का

 निर्माण  किया  गया  था  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  बिहार  को  197.99
 लाख  रुपए  की  राशि

 निमुक्त  की  थी  ।
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 ]

 बिजयपुर  में  प्रोपोलोनਂ  संयंत्र

 4596.  भ्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (+)  क्‍या  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  मध्य  प्रदेश  में  एक
 प्रोपीलीनਂ  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  श्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वह  कब  तक  चालू  हो  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :  से  नयी  प्रोपेन

 डिहाईड्रोजेशन  प्रौद्योगिकी  की  सफल  स्थापना  होने  पर  गेप  अथारिटो  आफ  इंडिया  लिमिटेड  मध्य

 प्रदेश  के  बिजयपुर
 में  100,000  टन  प्रति  वर्ष  को  क्षमता  का  एक  पालप्रोपीलीन  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  करता  है  ।

 आत्म  ह॒त्याएं

 4597.  थ्री  गया  प्रसाद  कोरी  :  कया  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  आत्महत्या  की  कुल  कितनी

 घटनाएं  हुई  तथा  प्ंघ  राज्य  क्षेत्र-वार  प्रत्ति  एक  लाख  जनसंख्या  में  इनकी  संख्या  कितनी

 क्‍या  आत्महत्या  की  घटनाओं  में  निरन्तर  हो  रही  घटनाओं  को  देखते  हुए
 किन  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  परिवार  परामशं  केन्द्र  खोले  गये  हैं  और  इन  पर  लगभग  कितना  खर्च

 परिवार  परामशं  केन्द्रों  के खोले  जाने  के  बाद  ऐसी  घटनाओं  में  कितनी  कमी  भाने
 की  सूचना  मिली

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  संघ  राज्य  जिनमें  ऐसे  परिवार  परामर्श  केन्द्र
 अब  तक  नहीं  खोले  गए  इन्हें  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 वहां  ऐसे  केन्द्र  कब  तक  खोल  दिए  जायेंगे  और  इन  पर  लगभग  कितना  खर्च

 आएगा  ?

 संसदीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह क  गह्‌  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  वर्ष  1989,  1990  ओर  1991  के  दोरान  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  हुई  आत्म

 हत्याओं  के  मामलों  की  संध्या  और  एक  लाख  की  जनसंख्या  के  अनुपात  में  उनकी  संघ
 शासित  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 और  संघ  शासित  क्षेत्र  अण्डमान  निकोबार  द्वोष  समूह
 और  दिल्ली  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  यहां  कोई  परिवार  परामशंं  केन्द्र  नहीं  है  ।  संघ  शासित

 क्षेत्र  चंडीगढ़  ने  सूचित  किया  है  कि  चंडीगढ़  में  इस  प्रकार  का  एक  केन्द्र  कायं  कर  रहा  है  जिसे

 नामक  संगठन  द्वारा  चलाया  जा  रहा  है  ।

 से  संघ  शासित  क्षेत्र  अण्डमान  निकोबार  द्वीप  सघमृह  और

 दिल्सी  से  प्राप्त  सूचता  के  अनुसार  परिवार  परामर्श  केन्द्र  खोलने  के  लिए  इस  ससय  उनका  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 राजधानी  नगरों  के  विकास  हेतु  घनराशि

 4598.  श्री  राम  टहुल  चोधरो  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  राज्यों  को  उनकी  राजधानियों  के  विकास  हेतु  घन

 उपलब्ध  कराने  का  और

 यदि  तो  वर्ष  1992-93  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  उसकी  राजधानी

 के  विकास  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  |

 अरुणाचल  नागालेंड  और  गोवा  जैसे  कतिपय  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  राज्य  राजघानी

 परियोजनाओं
 के  लिए  उपयुक्त  घटकों  की  जांच  एवं  अनुशंसा  करने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  में  एक

 समिति  गठित  की  गई

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हुआ

 आदिवासियों  को  ऋण

 4599,  डा०  डी०  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  आर०  स्रेन्द्र  रेड्डी  :

 गया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  गिरिजन  सहकारी  निगम  ने  कितनी  राशि  के  ऋण  झंजूर

 किए  हैं  तथा  1992-93  के  दौरान  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  कोष  आंघध्  प्रदेश  में  आदिवासी  विकास  परियोजनाओं

 का  वित्तपोषण

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  इससे  कितने  लोग  लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 कष्याण  संत्री  सीताराम  :  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  के  चार  आदिवासी  जिलों  के  विकास  हेतु  रोम  स्थित

 कृषि  विकास  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  निधि
 के

 साथ  एक  करार  किया  गया  परियोजना  की  कुल

 लागत  लगभग  77  करोड  रुपए  है  ।

 इन  परि  योजनाओं  में  शामिल  हैं  :--

 (1)  लघु  सिचाई

 (2)  मृदा/जल  संरक्षण

 (3)  किसानों  द्वारा  परिचालिल  फल  पोधणशालाएं
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 (4)  परा  चिकित्सा  प्रशिक्षण

 (5)  समुदाय  प्रबंधित  स्वास्थ्य  उप-केन्द्र

 (6)  परम्परागत/स्थानीय  दाइयों  सहित  स्वाघ्थ्य  कमंचारियों  का  प्रशिक्षण

 (7)  शैक्षिक  विकास

 (8)  घत  और  ऋण  सहायता  आदि  ।

 1997-98  तक  इस  परियोजना  से  63,000  आदिवासी  परिवारों  अथवा  लगभग

 2,89,000  आदिवासियों  को  लाभ  होगा  ।

 दिल्लो  में  गंदो  बघ्तियों  को  सफाई  के  लिए  घन  का  आवंटन

 4600.  श्री  ताराचन्द  खण्डलवाल  :

 श्रो  कालका  दास  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डी०  डी०  ए०  की  गन्दी  बस्तियों  की  सफ़ाई/सुधा  र  की  योजनाओं  के  कोई  वांछित
 परिणाम  निकले

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1992-93  के  कितनी-कितनी  धनराशि  आवंटित  की
 क्‍या  पुराने  शहर  के  क्षेत्र  में  गन्दी  बस्तियों  को  संख्या  तेजी  से  बढ़  रही

 क्‍या  सरकार  ने  पुराने  शहर  में  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  राजधानी  में  गंदी  बस्तियों  की  सफाई  करने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  अब  अपनायी  जाने  वाली  नीति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 (a)  चू  कि  सरकार  द्वारा  मलिन  बस्ती  सुधार  और  उन्मूलन  योजना  1984  में  समाप्त

 कर  दी  गई  199  2-93  में  कोई  नियतन  नहीं  किया  गया  था  ।

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचना  दी  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के

 स्‍लम  विग  द्वारा  पुरानी  दिल्ली  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  विक्रास  प्राधिकरण  ने  सूचना  दी  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  स्‍लम

 बिग
 के

 प्रबंध  तथा  नियंत्रण  के  अन्तगंत  आने  वाले  खतरनाक  कटरों  के  दखलकारों/निवास्तियों  के

 लिए  भूमि  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर
 निर्भर

 करते  हुए  फ्लेटों  के  निर्माण  की  एक  योजना

 बनाई  जाती  है  जिसमें  फ्लैटों  तथा  संवृद्धि  एककों  का  निर्माण  प्रारम्म  करने  पर  विचार  किया  गया

 है  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  संबंधी  राष्ट्रीय  आयोग

 4601.  भी  जो०  एम०  सो०  बालपोगो  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह्‌  बताने  की  छुपा  करेंगे

 किई
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 क्या  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  संबंधी  राष्ट्रीय  आयोग  पूर्ण  रूप  से

 निक  निकाय  बन  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सोताराम  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  संविधान  के  अनुच्छेद  338

 में  संशोधन  करते  हुए  संविधान  1990  के  अनुसार  12-3-92  से

 गठित  किया  गया  है  ।  इस  राष्ट्रीय  आयोग  में  एक  एक  उपाध्यक्ष  तथा  5  सदस्य  हैं  ॥  मोटे

 तौर  पर  आयोग  का  काम  है  संविधान  के  अंतर्गत  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  को

 प्रदान  किए  गए  रक्षोपायों  से  संबंधित  सभी  मामलों  की  जांच  और  मानिटर  करना  ।  इस  आयोग

 का  कार्य  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  सामाजिक-आथिक  विकास  संबंधी

 योजना  निर्माण  प्रक्रिया  में  भाग  लेना  और  सलाह  देना  तथा  संध  ओर  किसी  राज्य  के  अन्तगेंत

 उनके  विकास  में  हुई  प्रगति  का  मूल्यांकन  करना  भी  किसी  मामले  की  तफसीस  अथवा  किसी

 शिक्रायत  की  जांच  करते  समय  आयोग  को  किसी  मुकदमे  के  परीक्षण  के  लिए  विशेषकर

 लिखित  मामलों  के  संबंध  में  सिविल  न्यायालय  को  शक्षितर्या  भी  प्राप्त  हैं  :--

 भारत  के  किसी  भी  भाग  से  किसी  भी  व्यक्ति  को  सम्मन  करने  तथा  उपस्थिति  के  लिए
 बाध्य  करने  और  शपथ  लेकर  बयान  देने  के  लिए  ।

 किसी  भी  दस्तावेज  को  खोजने  तथा  उसे  प्रस्तुत  करना  ।

 शपथ-पत्रों  पर  साक्ष्य  प्राप्त  करमा  ।

 किसी  भी  न्यायालय  या  कार्यालय  से  किसी  सावंजनिक  अभिलेख  या  उसकी  प्रति  की

 मांग  करना  ।

 (४)  गवाहों  एवं  दस्तावेजों  की  आंच  के  लिए  आदेश  जारी

 कोई  अन्य  विषय  जिसे  राष्ट्रपति  नियमानुसार  निश्चित  करें  ।

 गहरे  समुद्र  में  मात्स्यिको  का  विकास

 4602,  प्रो०  उम्मारेड्डो  बेंकठेस्वरलू  :  क्या  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो
 यहू  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दोरान  गहरे  समुद्र  में  मात्स्यिकी  का  विकास

 करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई  और

 रुग्ण  गहरे  समुद्री  एककों  को  पुनः  सक्षम  बनाने  हेतु  राज्य/संघ  क्षेत्रवार  क्या  उपाय

 किये  गए  हैं  और  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  गिरिघर  :  यह

 मंत्रालय  राज्यवार/संघ  क्षेत्रवार  फण्ड  का  आवंटन  नहीं  करता  परन्तु  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  के

 विकास  हेतु  योजना  स्क्रीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विभिन्‍न  संगठनों  को  यह  सहायता  प्रदान  करता

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  1991-92  के  दौरान  विभिन्न  संगठनों  को  4,28,78,634  रुपए  की  घनराशि

 दी  गई  जिनके  ब्योरे  में  दिए  गए  1992-93  के  दौरान  योजना  स्क्रीमों  के
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 अंतगंत  इस  उद्देश्य  के  लिए  700  लाख  रुपए  की  धनराशि  निर्धारित  की  गई  परम्तु  चालू
 वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  कोई  धनराशि  नहीं  दी

 रुग्ण  गहन  समुद्री  मात्स्थिकी  यूनिटों  का  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रवार  पुनरुद्धार  करने  हेतु
 सरकार  के  पास  कोई  विशेष  योजना  स्कीम  नहीं  है  ।  परन्तु  शिपिंग  क्रेडिट  एण्ड  इनोस्टमेंट  कम्पनी
 भाफ  इण्डिया  लिमिटेड  ने  1991  में  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  |  की  पुनर्स्थापना  हेतु  एक
 स्कीम  घोषित  की  थी  जिसे  बाद  में  1992  में  उदार  बनाया  गया  है  म  में  अन्‍य  बातों  के

 साथ-साथ  ऋण  पुनभ  गतान  का  पुनः  ऋण  पुनरभ[गतान  अवधि  पर  समय

 दण्ड  ब्याज  का  जलयानों  के  आधुनिक्रीकरण  हेतु  अतिरिक्त  ऋण  आदि  प्रदान  करना  शामिल

 4  3.
 गई  है  ।

 प्प

 विवरण

 के  दौरान  विभिन्‍न  योजना  स्कीमों  के  अम्तगंत  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्रालय  द्वारा  विए  गए  फंड

 1.  मूल्य  बधित  उत्पादों  में  बदलने  हेतु  बेकार  मछली  का  उपयोग  :--

 (1)  केरल  सरकार  45.00  लाख  रुपए

 (2)  कर्नाटक  मात्स्थिकों  विकास  निगम  22.50
 ”  ”

 लिमिटेड

 (3)  लक्षद्वीप  विकास  निगम  लि०  15.60
 ”  ”

 (4)  पश्चिम  बंगाल  स्टेट  फिशरमेंस  16.90
 ”  ”

 कोआपरेष्टिव  फेंडरेशन  लिमि०

 2.  कोल्ड  चेन  की  स्थापना  हेतु  स्कीम  :---

 (1)  केरल  सरकार  49.50  लाख  रुपए

 (2)  त्रिपुरा  सरकार  15.15  लाख  रुपए

 (3)  पश्चिम  बंगाल  स्टेट  फिशरमेंस  35.00  लाख  रुपए

 कोआपरेटिव  फेडरेशन  लिमिटेड

 3.  दूना  और  अन्य  मछली  प्रसंस्करण  हेतु  ₹  रैम  :--

 पश्चिम  बंगाल  स्टेट  फिश  रमेंस  50.00  लाख  रुपए

 कोआपरेटिव  फेडरेशन  लि०

 4.  तटरक्षक  हेतु  संचार  सुविधाओं  को  संस्थापना  के  लिए  फंड  प्रदान  कर  एम  जैड  आई

 अधिनियम  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  हेतु  स्कीम  :--

 तटरक्षक
 50.00  लाख  रुपए

 5.  गहन  समुद्री  मात्स्यकी  जलयान  किराए  पर  लेने  के  लिए  ऋण  पर  ब्याज  सब्सिडी  और

 पू'जी  लागत  पर  सब्सिडी  देने  हैतु  स्कीम  :--

 शिपिंग  क्रेडिट  एण्ड  इन्बेस्टमेंट  40,13,634.00  लाख  रुपए

 कम्पनी  भाफ  इष्डिया  बम्बई
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 6.  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास्त  प्राधिकरण  जी०  ई०  डी०  के  माध्यम  से

 गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  में  इक्विटी  भागीदारी  हेतु  स्कीम  :--

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  कोची  49.00  लाख  रुपए

 7.  विविधीकृत  मात्स्यिकी  हेतु  सहायता  :

 शिपिंग  क्रेंडिट  एण्ड  इंवेस्टमेंट  कंपगी  आफ  इण्डिया  लि०ण  40.00  लाख  रुपए

 मध्य  प्रदेश  में  कषि  अनुसंधान  केन्द्र

 4603.  श्री  रतिलाल  वर्मा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  में  कोई  नया  कृषि  अनुसंधान  केर्द्र  स्थापित  करने
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  केन्द्र  अपना  कायें  कब  शुरू  कर  देगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  केਂ  सो०  :  जी  हां  ।

 इन्दिरा  गांधी  कृषि  रायपुर  के  तहत  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्र

 में  सब्जी  प्रायोजना  अनुसंधान  निदेशालय  के  अखिल  भारतीय  समन्वित  सब्जी  सुधार  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  एक  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 वर्ष  1993-94  के  दोरान  ।

 ऊंटों  की  संख्या

 4604.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऊंटों  की  वर्तमान  संख्या  क्या

 क्‍या  कृत्रिम  गर्भाधान  और  संकरण  पद्धति  अपनाकर  भारतीय  ऊंटों  की  नस्ल  में  सुधार
 करने  के  लिए  राजस्थान  में  जोरब्वीर  स्थित  राष्ट्रीय  अनुसंघान  केन्द्र  में  ऊंटों  के  बारे  में  कोई
 संघान  कराया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  ऊंटों  की  संख्या  में  वरद्धि  क ेलिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  सो०  :  देश  में  1982  की
 गणना  के  अनुसार  देश  में  ऊंटों  की  संडया  10.78  लाख  थी  ।  वर्ष  1990  के  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन
 के  सन्दर्भ  के  अनुसार  भारत  में  ऊंटों  की  संख्या  14.5  लाख  आंकी  गई  है  ।

 जी  हां  ।

 कृश्निम  गर्भाधान  पर  अनुसंधान  अत्याधिक  प्रारम्भिक  अवस्था  में  है  तथा  अभी  यह

 पशुपालकों  के  लिए  सुलभ  नहीं  अन्य  पालतू  प्रजातियों  से  ऊंट  में  पुनर्जंनन  चक्रण  भिन्‍न

 ऐसी  अवस्था  में  इस  तकनीक  को  अमल  में  लाने  के  लिए  पशुपालकों  की  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 शरीर  विज्ञान  तथा  प्रजनन  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  कार्य  को  तेज  करके  सरकार
 ऊंट  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  दे  रही  राज्य  सरकारें  ऊंट  प्रजनन  फार्म  स्थापित  कर  रही  है  जिनमें
 प्रजनन  के  उद्देश्य  के लिए  नर-ऊंटों  तथा  ऊंटों  के  रोगों  के  नियन्त्रण  के  लिए  प्रावधान  हैं  ।
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 में  जन-सुविधाओं  के  लिए  आबंदन

 4605.  भ्रो  ह्रोश  नारायण  प्रभु  झांटये  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वास्तव  में  इन  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  और  यह  घनराशि  किन-किन
 योजनाओं  पर  व्यय  की  गई  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और
 विकास  राज्य  विषय  नागरिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  सम्बन्धित  स्थानीय  निकायों  का

 दायित्व  है  |  ये  स्थानीय  निकाय  अपनी  योजनाएं  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  परामशं  से  त॑यार  करते  ,

 हैं  ।  राज्य  सरकारें  शहरी  सस्‍लम  बस्तियों  का  पर्यावरणीय  शहरी  मूल  सेवा  इत्यादि  सहित
 विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगंत  तथा  इसके  अलावा  हुडको  और  जीवन-बीमा  आदि  वित्तीय

 संस्थानों  से  उधार  लेकर  इन  स्थानीय  निकायों  की  सहायता  करती  भारत  सरकार  केवल  नोडल

 भूमिका  निभाती  है  ।

 शराब  के  व्यसनी

 4606.  श्री  बापू  हरि  धोरे  :

 भ्रो  थो०  देवराजन  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  शराब  के  व्यसनियों  की  इस  तरह  के  व्यसन  से  होने  वाली

 रियों  और  मौतों  की  तथा  इसके  कारण  कंगाल  और  बर्बाद  हुए  परिवारों  की  संख्या  के

 सम्बन्ध  में  कोई  आकलन  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्योरा  क्‍या

 क्या  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  शराब  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  के  संबंध  में  कोई

 सर्वेक्षण  कराया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  7

 कह्याण  मंत्रो  सीताराम  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फ्लेटों  को  फ्री-होल्ड  सम्पत्ति  में  परिवर्तन  करना

 4607.  डा०  रमेश  चन्द्र  तोमर  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  6  1992  के  हिन्दुस्तान  ट!इम्सਂ  में  डी०

 ए०  ओवरलुक  इम्पोटिंट  पाइंट्स  इन  कनवर्जंन  रूल्सਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  फ्लैट  मालिकों  को  अपने  फ्लेट  फ्री-होल्ड  सम्पत्तियों  में  बदलवाने  में  अनेक

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  इन  कठिनाइयों  को  तत्काल  दूर  करने  के  लिए  डी०  डी०  ए०  ने  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 फ्री-होल्ड  में  परिवतंन  के  पात्र  सम्पत्तियों  पट्टा  एक  से  अधिक  पट्टाधारियों  के  नाम

 में  के  मामले  में  आवेदन  सभी  सह-पद्टाधारियों  के  नाम  में  करना  होगा  ।  इसका  उल्लेख  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जारी  की  गई  विवरणिका  में  दिए  गए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  मे ंकिया  गया

 है  ।  ऐसे  मामलों  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  फ्री-होल्ड  अधिकार  सह-पट्टाधारियों  के  नाम  में

 संयुक्त  रूप  से  दिए  परिवतंन  शुल्क  वापस  करने  की  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 नहीं  ।

 उपर्यक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  तेल  को  खुदाई  के  काम  में  लगी  विदेशी  कंपनियां

 4608.  श्री  चेतन  पी०  एस०  चोहान  :  क्या  पंद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  इस  समय  तेल  की  खुदाई  के  कार्यों  में  लगी  विदेशी  कंपनियों  के  नाम

 क्या  हैं  ओर  ये  कंपनियां  कब  से  यह  काम  कर  रही

 इन  कंपनियों  ने  अब  तक  क्‍या  उपलब्धियां  प्राप्त  की  और

 उत्तर  प्रदेश  में  तेल  व  प्राकृतिक  गैस  कितनी  मात्रा  में  मिलने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  पंत्रो  घो  ०  :  शून्य  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्य  में  हाइड्रो  दाबंनों  की  कोई  वाणिज्यिक  खोज  नहीं  हुई  है  ।

 जम्मू  ओर  कश्मोर  तथा  असम  की  ससस्याओं  के  समाधान  हेतु
 संसदीय  समिति

 4609.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  असम  की  समस्याओं  के  समाधान

 हेतु  सभी  दलों  के  सदस्यों  वाली  कोई  समिति  गठित  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 संलदीय  कायं  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  को  योजना

 4610.  थ्री  सुशांत  चक्ष॒वर्तो  :  क्या  गृह  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  बंगलादेश  से  इस  राज्य  में  आने  वाले  शरणा६थियों  के

 पुनर्वास  हेतु  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  25-3-1971  तक  भारत  में  आए  शरणार्थियों  शरणार्थी

 समझा  गया  और  उन्हें  पश्चिम  बंगाल  राज्य  और  अन्य  राज्यों  में  विभिन्‍न  कृषि  और  गँर-कृषि
 योजनाओं  में  बसाया  गया  है  |  पुनर्वास  की  कोई  कई  योजना  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  इस  तारीख

 के  बाद  बंगलादेश  से  भारत  में  आए  शरणार्थियों  को  और  अवंध  आप्रवासी  माना  जाता

 है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अग्रिम  घनशशि  के  उपयोग  का  मल्यांकन

 4611.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठो  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता/विशेष  संघटक

 राज्य  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  शीर्षों  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 कल्याण  के  लिए  दी  गई  अग्रिम  घनराशि  के  उपयोग  के  मूल्यांकन  हेतु  कोई  तंत्र  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  संत्रो  सोताराम  :  और  इनका  मूल्यांकन  केन्द्रीय  सरकार

 द्वाश  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  भेजी  गई  उपयोगिता  रिपोर्टों  तथा  उनके  वाधिक  विशेष

 संघटक  योजना  दस्तावेजों  में  दिए  गए  आंकड़ों  से  भी  किया  जाता  इनका  मूल्यांकन  हर  वर्ष  एक

 बार  मंत्रालय  तथा  योजना  आयोग  दोनों  द्वारा  वाधिक  योजना  संबंधी  चर्चाओं  के  दोरान  भी  किया

 जाता  इन  कायंत्रमों  के  मूल्यांकन  के  लिए  सरकार  ख्याति  प्राप्त  अनुसंधान  संगठनों  को  भी  नियुक्त हे
 कर  रही  1 ल्‍्फ

 फसलें

 4612.  श्रो  अर्जुन  सिह  यादव  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  किन-किन  नकदी  फसलों  का  उत्पादन
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 उक्त  अवधि  के  दोशान  उतर  प्रदेश  को  नकदो  फसलों  के  उत्कदन  में  बृडि  करने  के
 लिए  कितनी  सहायता  दी  और

 उत्तर  प्रदेश  में  नकदी  फसलों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा
 रहे

 क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुह्लापललो  :  उत्तर  प्रदेश  में  1991-92
 के  दोरान  कपास  और  पटसन  जैसी  महत्वपूर्ण  नकदी  फसलों  का  उत्पादन  किया  गया

 1991-92  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  को  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अंड्ीन  409.50

 लाख  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  के लिए  6.83  लाख  रुपये  ओर  विशेष  पट्सन  विकास

 कार्यक्रम  के लिए  24.00  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गयी  थी  ।

 नकदी  फसलों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  राज्य  सरकार के  प्रयासों  में  सहायता
 राज्य  में  विभिन्‍न  केन्द्रीय  क्षेत्र/केन्द्रीय  प्रायोगित  योजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।  इन  योजनाओं

 के  अधीन  प्रदान  किये  गए  प्रोत्साहनों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राजसह्ाायता  दर  पर  बींजें

 खरंफ्तवारनाशी  पौध  रक्षण  पौध  रक्षण  उन्नत  फार्म  संयंत्रों  आदि

 का  वितरण  करना  शामिल  है  ।

 उड़ोसा  में  झींगा  मछलो  हैचरो  परियोजना

 4613.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ोसा  में  झोंगा  मछली  हैचरी  परियोजनाएं  कहां-कहां  पर  स्थित

 इस  संबंध  में  कितनी  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  दी

 क्‍या  किसी  दूसरे  देश  ने  भी  इन  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लापल्लो  :  झींगा  हैचरियां  उड़ीसा  में

 गोपालपुर  और  चन्द्रभागा  में  स्थित  हैं  ।

 झींगा  हैचरियों  के  लिए  257.49  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  की  ब्यवस्था  की

 गई

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 श्मशान  स्थलों  में  लकड़ी  को  कम्तो

 4615.  श्री  राजनाथ  सोनकर

 श्रीमती  सरोज  वुबे  :

 क्या  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  श्मशान  स्थलों  में  लकड़ी  की  भारी  कमी  हो  गई

 146



 1$  1914  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  लकड़ी  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  और

 क्या  दिल्‍ली  में  प्रत्येक  नगर  निगम  क्षंत्र  में  विद्युत  क्वदाह  गृह  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्व  मंत्रो  एम०  एम० थ  श्  .  ल्‍द  ्  क्  है ४:  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  शवदाह-स्थलों  में  अब  लकड़ी
 की  भारी  कमी  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  पुराने  यमुना  पुल  के  प[स  रिंग  रोड  पर  एक  विद्युत  शवदाह  गृह
 उपलब्ध  कराया  है  ।  दूसरा  शवदाह  गृह  पंजाबी  बाग  शवदाह  स्थल  पर  लगभग  पूरा  हो  चुका  है  ।
 ग्रीन  पार्क  में  एक  विद्युत  शवदाह  गृह  की  योजना  अतिरिक्त  शवदाह  स्थलों  का  निर्माण  धन

 a
 की  लोगों  द्वारा  स्वीकृति  ओर  क्षेत्र  के  लोगों  की  मांग  पर  निर्भर  करता

 डी०  डो०  ए०  के  समक्ष  सम्बित  मामले

 4616.  श्री  जोवम  शर्मा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  भवन  परमिट  और  निर्माण  काये  पूरा  होने  का
 प्रमाण-पत्र  जारी  मूल  आबंटिती  को  मृत्यु  के  पश्चात्‌  सम्पत्ति  के  अन्तरण  अयदि  के  हजारों
 मामले  कई  वर्षों  से  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  इन  मामलों  को  निपटाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इन  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बताए  गए  मुख्य  कारण  आवेदकों  द्वारा  अपेक्षित
 बेजों  का  समय  पर  प्रस्तुत  न  करना  तथा  औपचारिकताओं  का  अनुपालन  नहीं  करना  है  ।

 भवन  परिमिटों  और  पूर्णता  प्रमाण-पत्रों  के  बकाये  के  निपटान  हेतु  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  में  पहले  ही  अभियान  चलाया  जा  रहा  चालू  वर्ष  के  दोरान  सम्पत्तियों  के  अन्तरण

 हेतु  आवेदकों  के  आवेदनों  के  बकाये  के  निपटान  हेतु  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इसी  प्रकार  के
 अभियान  की  योजना  बनाई

 हुओरा  परिसर  का  विस्तार

 4617.  श्रीमती  भावना  चिललिएा  :

 को  सहेश  कनोडिया  :

 कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुम्बई  हाई  ओर  उत्तरी  गुजरात  के  क्षत्रों  में  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  के  भंडारों में
 कमी  के  कारण  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  के  उत्सादन  लक्ष्य  में  7  मीट्रिक  टन  की  कटोती  की

 इस  कटौतो  के  कारण  कितनी  अतिरिक्त  विदेशी  की  आवश्यकता  और
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  हजीरा  परिसर  के  विस्तार  काये  को  अभी  स्वीकृति  नहीं  मिली  है

 ओर  इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पंट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्री  बो०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रस्ताव  अनुमोदनार्थ  भ्रस्तुतं  किया  जा  रहा  है  ।

 असम  में  बाढ़

 4618.  श्रो  प्रवीण  डेका  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  1992  के  दौरान  बाढ़  से  कितनी  क्षति

 कया  सरकार  का  विचार  हाल  की  बाढ़  से  हुई  भारी  क्षति  को  देखते  हुए  प्राकृतिक

 क्रापदा  राहत  कोष  के  अतिरिक्त  असम  को  कुछ  अधिक  राशि  जारी  करने  का
 यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  किसी  केन्द्रीय  दल  ने  मोके  पर  स्थल  का  दोरा  कर  कोई  आकलन  किया

 यदि  तो  केन्द्रीय  दल  के  जिष्कर्ष  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  भन्नालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  असम  सरकार ने  राज्य  में

 22  1992  से  दूसरी  बार  बाढ़  आने  की  वजह  से  निम्नांकित  क्षति  होने  की  सूचना  दी

 (1)  प्रभावित  जिलों  की  संख्या

 (2)  प्रभावित  गांवों  की  संख्या

 (3)  प्रभावित  क्षेत्र  लाख  हेक्टेयर

 (4)  प्रभावित  फसलगत  क्षेत्र  लाख  हेक्टेयर

 (5)  प्रभावित  जनसंख्या  --5.53  लाख

 (6)  मृत  लोगों  की  संख्या  --8

 नहीं  ।

 प्रश्त  ही  नहीं  होता  ।

 नहीं

 (&)  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 भारत  सरकार  को  राज्य  सरकार  से  हाल  में  आयी  बाढ़  की  स्थिति  में  राहत  कार्यों  के

 लिए  आपदा  राहत  निधि  के  प्रावधानों  के अलावा  कोई  अतिरिक्त  सहायता  प्रदान  करने  का  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 भहानगरों  में  गन्दी  बस्तियां

 4619.  थी  विजय  नथल  पाटिल  :  क्‍या  शहूरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  महानगरों  में  गन्दी  बस्तियों  के  सुधार  हेतु  राज्य  सरकारों  को
 दिशा-निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  शहरी  आवास  विकास  निगम  भी  इस  काय॑  से  सम्बद्ध

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  जी
 स्‍लम  क्षेत्र  में  पर्यावरणीय  सुधार  के  लिए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  के  लिए  दिशानिर्देश  1982
 में  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  परिचालित  किये  गये  थे  ।  इन  दिशानिर्देशों  की

 मुख्य  बातें  इस  प्रकार  है  :

 1.  सुधार  योजना  के  घटक  उन  अधिसूचित  स्‍लमों  में  शुरू  किया  जाना  है  जो
 10  वर्षों  की  सीमित  अवधि  के  लिए  उन्मूलन  हेतु  निर्धारित  नहीं  स्थानीय  परिस्थितियों  पर

 निर्भर  करते  हुए  जिस  स्तर  पर  सुविधाएं  प्रदान  की  जायेंगी  वह  अलग-अलग  राज्य  में  सम्भवतः
 भिन्‍न  होगा  किन्तु  निम्नलिखित  मानदण्डों  का  अनुपालन  करने  के  प्रयास  किए  जाने  चा  हुए  चाहिए  :

 (I)  जल  50  व्यक्तियों  के  लिए  नल  ।

 (7)  सीवर--रुके  हुए  बेकार  पानी  से  बचने  के  लिए  सामान्य  निकासी  के  साथ  खुली
 नालियां  ।

 [)  बरसाती  पानी  के  नाले--ब  रसाती  पानी  की  शीद्र  निकासी  के  लिए  ।

 (IV)  सामुदायिक  व्यक्तियों  के  लिये  एक  स्नानागार  ।

 (५)  सामुदायिक  व्यक्तियों  क ेलिए  एक  शौचालय  ।

 (५])  वतंमान  गलियों  को  चोड़ा  करना  तथा  खडंजा  बिछाना--कोचड़  से  बचने  के  लिए
 पैदल  चलने  साइकिलों  और  हाथ  गाड़ियों  के  निर्बाध  आवागमन  के  लिए  पक्के

 मार्गों  पर  जगह  बनाना  ।

 (५)  पथ  प्रकाश  --  30  मीटर  की  दूरी  पर  एक  खम्बा  ।

 2.  व्यय  को  चरणबद्ध  करना--कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  के  लिए  समग्र  लक्ष्यों  के  अनुपात
 में  वाधिक  लक्ष्यों  के  निर्धारण  द्वारा  प्लान  अवधि  से  आगे  व्यय  के  उपयुक्त  प्रवस्थाकरण  के  सम्बन्ध

 में  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 3.  निगरानी  -  शहरी  बिकास  मंत्रालय  द्वारा  नगर  तथा  ग्राम  नियोजन  संगठन  के  माध्यम

 से  निगरानी  की  जा  रही  राज्य  सरकारों  द्वारा  राज्य  में  समग्र  स्थिति  और  प्रत्येक  उस  जहां

 योजना  चल  रही  से  सम्बन्धित  स्थिति  भी  दर्शाते  हुए  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  की

 आशा  रिपोर्ट  उन  लाभग्राहियों  की  संख्या  भी  दर्शाती  हैं  जिन्हें  अपेक्षित  सुविधाएं  प्रदान  की
 गई  हैं  । ‘RRS  आओ

 हुडंकों  को  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अन्तगेत  आवास  तथा  आश्रय  उस्नयन  की  योजना

 कै  माध्यम  से  शहरी  रोजगार  के  वित्त  पोषण  के  लिए  दशा  निर्देश  तैयार  करने  के  काम  में  सहयोजित
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 Nene ene ne EEE EEE SEES  अमर

 किया  मया  इस  योजना  में  एक  से  वीस  लाख  के  बोच  की  जनसंख्या  बाजी  शहसी  संघ

 राज्य  क्षेत्र  पव॑  तीय  क्षेत्रों  के  राज्यों  और  अन्य  राज्यों  के  पवंतीय  जिलों  आयोेग  द्वारा

 यथा-परिभाषित)के  लिए  उपलब्ध  कम  जनसंख्या  सीमा  में  छूट  के साथ  अधिकतम  1,000  रुपये  तक

 सीमित  25%  सबसिडी  और  अधिकतम  3,000  रुपए  की  सीमा  के  साथ  हुडको  से  ऋण  के  माध्यम
 से  आथिक  रूप  से  कमजोर  लाभग्रहियों  के  आश्रय  उन्‍नत  करने  की  अपेक्षा  की  गई

 स्पंज  लोह  संयंत्र  के  लिए  गेंस  का  आवंटन

 4620.  ढा०  कपासिन्धु  भोई  :  क्‍या  पेट्रोलियस  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  मंत्रालय  ने  उनके  मंत्रालय  से  स्पंज  लौह  संयंत्र  के  लिए  गेस  आवंटित  करने

 का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  ने  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  और  विभिन्‍न  स्पंज

 इस्पात  संयंत्रों  को  4.7  एम०  एम०  एस०  स्ी०  एम०  ढी०  का  आकंटन  किया  गया  है  ।

 डेरो  भनुसंधान  छंस्थात

 4621.  श्री  के०  पो०  सिंह  देव  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  19५2-93  के  दौरान  देश  में  डरी  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  लो  क्या  छड़ीसा  में  कोई  ऐसा  संस्थान  स्थाफ्ति  करने  का  बिचार  ओर  .

 यादि  लो  इस  क़्दोजता्  किस  स्थान  का  चयन  किया  गया है  ?

 कवि  अस्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  सो०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भुकम्प  से  प्रसवित  न  होने  वाला  सक्तान

 40०22.  श्रीमती  बसन्धरा  क्‍या  शहरो  विकास  संक्ो  यह  वबहाये कड़े  कृपए  ऋरेंगे  ईक  :

 क्‍या  सरकार  ने  भूकम्प  प्रणव  क्षेत्रों  में  भूकम्प  से  प्रक्मघित  न  होने  वाले  मकान  बनाने
 की  कोई  योजना  शैयार  की

 बदि  तो  देश  में  भूकम्प  प्रणव  क्षेत्रों  का  राज्य  वार  ब्यौरा  ब्या

 उस  क्षेत्रों  में  भूकम्प  से  प्रभावित  न  होने  वाले  लगभग  कितने  मकान  बनाए

 कया  ऐसे  मकानों  के  तिर्माण  में  जापानी  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  क्रिया

 ऐसे  शत्वैक  मकान  के  निर्माण  पर  कितनी  लामत  और
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 क्‍या  इस  योजना  को  पूर्णतः  केखीम  सरकार  ही  वित्त  पोषित  करेगी  अथवा  विक्षव  बेंक
 आदि  से  विदेशी  सहायता  भी  ली  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  भूकम्प-प्रवण  क्षेत्रों  में

 टिकाऊ  मकान  निर्माण  सुसाध्य  बनाने  के  लिए  केरद्रीय  भवन  निर्माण  अनुसंधान  भूकम्प
 इंजीनियरिंग  रुड़की  विश्वविद्यालय  जैसे  अनुसंधान  व  विकास  संस्थाओं  और  अन्य  नकादमी

 संस्थाओं  द्वारा  समुचित  डिजाईन  और  निर्माण  तक़तीकों  का  विक्रास  किया  गया  भूकम्प  क्षम

 मकानों  के  डिजाईन  और  निर्माण  प्रौद्योगिकी  के  उन्‍नयन  के  लिए  सरकार  विभिन्‍न  अनुसंधान  और

 विकास  अध्ययनों  तथा  कार्यक्रमों  के  लिए  सहायता  कर  रही  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा
 क्षम  भवनों  के  लिए  राष्ट्रीय  भवन-निर्माण  संहिता  भौर  कई  भारतीय  मानक  तंयार  किए  गए  हैं  ।

 सरकार  बी०  एम०  टी०  पी०  एन०  बौं०  ओ०  आदि  के  माध्यम  से  भूकम्पक्षम  मकानों

 के  निर्माण  के  लिए  दिशनिदेंशों  का  प्रचार-प्रसार  भी  कर  रही  मकानों  का  वास्तविक

 निर्माण  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नियंत्रण  में  कार्यान्वयन  एजेंसियों  द्वारा  तथा

 गतों  द्वारा  किया  जाना  है  ।

 रिपोर्ट  है  कि  सापेक्षिक  भूकंपीय  गतिविधि  के  आधार  पर  भारतीय  मानक  आई

 1983,  1984  के  मनुसार  देश  को  पांच  भूकम्पीय  जोनों  में  बांटा  गया  सर्वाधिक  भकम्प-प्रवण
 क्षेत्र  IV  और  ४  में  पड़ते  हैं  जो  देश  के  कुल  क्षेत्रफल  का  लगभग  56%  अंश  है  ।  देश  में

 पांच  भूकम्पीय  जोनों  की  अवस्थिति  तथा  राज्य-वार  भूकम्प-प्रवण  क्षेत्रों  के  ब्यौरे  संतग्त  विधरण

 में

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  की  विभिन्‍न  आवास  योजनाएं  भूकम्प-प्रवण  क्षेत्रों  सहित  सभी

 क्षेत्रों  में  चलाई  जाती  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  बताया  है  कि  राज्य  के  हाल  ही  के  भूकम्प  प्रभावित

 प्ेत्रों  में  लाभग्राहिलों  द्वारा  भूकम्पक्षम  डिजाईन/भाई०  एस०  व्यवहार  संहिता  अपनाकर  तथा  राज्य

 एजेंसियों  द्वारा  प्रदत्त  ऋणों  और  सब्सिडी  की  सहायता  से  20,000  मकानों  का  मिर्भाण  किया
 ज

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (8)  उत्तरकाशी  में  भूकम्प  क्षेत्र  एक  मकान  की  अनुमानित  लागत  35,000  है  ।

 उत्तरकाशी  आवास  योजना  हेतु  वित्त  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  15,000  रुपए  हुडको  ऋण
 और  20,000  रुपये  राज्य  सरकार  सब्सिडी  से  दिये  जाते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  चल  रही  योजनाओं
 से  कुछ  अप्रयुक्त  विधियां  भूकम्प

 प्रभावित  क्षेत्रों
 मे ंआवास  के  लिए  सौंपे  जाने  बाबत  विश्व  बैंक  को

 प्रस्ताव  भेजा  गया  है  ।

 विवरण

 देश  के  भूकम्प  प्रव॒त  क्षत्रों  के  राज्व-बार  ब्योरे

 आंध्र  प्रदेश  करनूल

 बिहार  गमला
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 महाराष्ट्र

 उड़ीसा
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 तमिलनाडु
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 इन्दोर
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 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 बिहार

 ९
 -  चंडोमढ़

 दिल्ली

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 अम्मू  और  कार्भीर

 बिहार

 गुजरात

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  काश्मीर

 मणिपुर

 मेघालय

 वाराणसी

 भूपवन

 बरौनी

 जामनमर

 गुंडगांव

 हैमी  रपुर  ड्म्मा

 कठाऊ

 सतारा

 लुधियाना

 अलवर

 नामभी $  101

 गोरखपुर

 अलीपुर

 जलेश्वर

 कांडला

 चम्मबा

 श्रीनगर
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 मिजोरम

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  टिहरी  पिथोरागढ़

 शाहदरा  में  जल  शोधन  संयंत्र

 4623.  भ्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  नगर  निगम  का  विचार  यमुनापार  क्षेत्र  में  पीने  के  पीनी  की  कमी  को

 देखते  हुए  शाहदरा  में  जल  शोधक  संयंत्र  लगाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  कितना  अनुमानित  खर्च  ओर

 इस  संयंत्र  का  निर्माण  कार्य  कब  से  शुरू  करने  का  विचार  है  और  यह  कार्य  कब  तक

 पूरा  हो  जायेगा  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  से  दिल्ली  जल

 प्रदाय  तथा  मल  निपटान  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  यमुनापार  क्षेत्र  में  सोनिया  विहार  के  निकट

 140  एम०  जी०  डी०  गेलन  प्रति  के  जल  शोघन  संयंत्र  की  स्थापना  का  एक  प्रस्ताव
 $  जिसके  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  टेहरी  बांध  स्टोरेज  से  कछ्चा  पानी  उपलब्ध  कराये  जाने

 की  आशा  कच्चे  पानी  की  आपूर्ति  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कोई  निश्चित  समय-सीमा

 नहीं  दी  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  जल  निगम  द्वारा  मुरादनगर  से  संयंत्र  के  प्रस्तावित  स्थल  तक  एक  आर०  सी०

 सी०  कंड्यूट  का  निर्माण  किया  जाना  है  जिसके  लिए  संस्थान  द्वारा  6  करोड़  रुपये  का  आंशिक

 भुगतान  कर  दिया  गया  है  ।  इस  संयंत्र  के  निर्माण  और  अनुषंगी  मुख्य  उपकरणों  के  अनुमान  तैयार

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 एल०  पी०  जी०  आटलिग  संयंत्र  को  मुम्बई  से  फोयम्बत्र  ले  आना

 4624.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  श्राकृतिक  गंध  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  अपने  मुम्बई  स्थित  तेलशोधक

 खाने  से  एल०  पी ०  जी०  बार्टालग  संयंत्र  को  एक  इकाई  को  कोयम्बतूर  ले  जाने  का  निर्णय  किया

 भोर

 यदि  तो  ऐसा  निर्णय  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  जी  हां  ।
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 सुरक्षा  कारणों  से  इसे  हटाया  गया  है  तथा  इसका  उपयोग  कोयम्बटूर  में  भराई  क्षमता

 में  वृद्धि  करने  के  लिए  किया  गया

 विदेशों  कम्पनियों  द्वारा  शोतल  पेय

 4625.  थी  प्रकाश  बो०  पाटोल  :  कथा  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  कम्पनियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्होंने  भारत  मे  शीतल  पेय  के  निर्माण  के

 लिए  सरकार  से  अनुमति  मांगी  और

 जिन  कम्पनियों  को  अनुमति  दी  गयी  है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  अब

 प्रगति  हुई  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  और

 संस्क्रत  एक्सटडेड  नाश्ता  प्रसंस्कृत  जल्दी  खराब  न  होने  वाले  आल  चिप्स  ओर

 एल्कोहालिक  बेस/सुगन्ध  को  तैयार  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  के  एक  पिछड़े  जिले  में

 फूडस  प्रा०  लि०ਂ  नामक एक  नई  कम्पनी  द्वारा  एक  यूनिट  की  स्थापना  के  लिए  60%  अनिवासी

 भः  रतीय  इक्विटी  शेयर  वाली  हांगकांग  स्थित  में०  जे०  एम०  आर०  पी०  कं०  लि०  और  40%

 इक्विटी  वाली  अमरीकी  कोका  कोला  कम्पनी  की  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  सहायक  कम्पनी  कोका  कोला

 पाउथ  एशिया  द्वारा  मै०  ब्रिटानिया  इंडस्ट्रीज  कलकत्ता  और  एक  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  की

 एजेंसी  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  लिए  प्रस्तुत  प्रस्ताव  को  पिछले  एक  वर्ष  के  दो  रान  सरकार  ने  मंजूरी
 ये शी  परियोजना  कार्यान्वयताधीन  है  । है 5।

 उपर्युक्त  प्रस्ताव  के  अलावा  भारत  में  मृदु  पेय  तैयार  करने  के  लिए  भारत  सरकार  की  मंजूरी
 लेने  के  संबंध  में  विदेशी  कम्पनी  से  इस  मंत्रालय  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 अन्तर्शाज्योय  परिषद  पर  उप-समिति

 4626.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  राज्य  संबंधों  पर  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  पर  गरम्भी  रतापुर्वेक
 विचार  करने  हेतु  अन्तर्राज्यीय  परिषद  की  एक  उप-समिति  नियुक्‍त  की  गई

 यदि  तो  इसकी  नियुक्ति  कब  की  गईं

 उप-समिति  की  अभी  तक  कितनी  बेठकें  जायोजित  की  गई  और

 अन्तराज्यीय  परिषद  को  अन्तिग  रिपोर्ट  त॑यार  करके  प्रस्तुत  करने  हेतु  समयबद्ध
 क्रम  है  ?

 संसदीय  कार  मंत्रान्तय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 केन्द्र  राज्य  संबंधों  के  बारे  में  सरकारिया  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार
 करने  के  लिए  अन्तर-राज्य  पंरिश्रद  की  उप-समिति  का  27-12-1990  को  गठन  किया  गया  था  ।
 समिति  का  20-8-1991  को  पुनगंठन  किया  गया
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 समिति  ने  अब  तक  तीन  बंठक  को  हैं  ।

 यह  उप  समिति  का  कार्य  है  कि  वह  अन्तिम  रिपोर्ट  तैयार  करें  और  उसे  प्रस्तुत  करे  ।

 दुग्ध  और  दुग्ध  उत्पाद  1992

 4628.  भ्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्राइबेट  डेयारियों  ने  हाल  के  दुग्ध  क्षोर  दुग्ध  उत्पाद  1992  के  विरुद्ध

 केन्द्रीय  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  उनकी  मांगों  पर  विचार  करते  हुए  सरकारी  ओर  सहकारी  दुग्ध  डेयरियों  के

 हितों  को  ध्यान  में  रखा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्‍या  उलए  मए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  :  हां  ।

 दुग्ध  उत्पाद  का  विनिर्माण  करने  वाली  को  सलाह  दी.गई  है  किवे  इस

 आदेश  के  क्रियान्वयन  में  आने  वाली  कठिनाइयों  और  समस्याओं  को  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्रालय  द्वारा  17  1992  को  आयोजित  की  जाने  वाली  बंठक  में  प्रस्तुत  करें  ।

 और  सरकार  द्वारा  9  1992  को  जफ़री  किया  गया  दुग्ध  तथा  दुश्घ
 उल्पाद  आदेश  सावंजनिक  तथा  सहकारी  डेरी  क्षेत्रों  के  हित्रों  शुरक्षा  कयता

 बामवातो  शिकास

 4629.  श्री  अनन्मा  जोशी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  बागवानी  के  विकास  कैं'लिए  कोई  योजना  बनायी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  को  में  कब  तक  किए  दंभावना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ?

 और

 कषि  मंत्रालयपें  जय  पंती  मुल्थस्क्लते  से  केख्रः  सरकार

 किसी  राज्य  विशेष  के  लिए  कोई  विकास  योजना  बहीं  य्रद्धाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  के

 लिए  एक  बागवानी  विक्रास  योजना  तैयार  की  है  जो  1990-91  में  शुरू  की  गई  रोजगार  मारन्टी

 पोजना  से  जड़ी  है  |  यदू  योजमा  1996-97  तक  है  ।

 सूरत  शहर  के  लिए  अतिरिक्‍त  गंस

 4620.  क्रो  काशोराम  राणा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  शअ्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 वतन

 सूरत  शहर  के  निबासियों  और  वहां  के  विभिन्न  औद्योगिक  एवं  काणिज्यिक  प्रतिष्ठानों

 की  गेस  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कितनी  गैस  की  आवश्यकता

 इस  समय  कितनी  गेस  उपलब्ध

 क्‍या  कोई  अतिरिक्त  गंस  मंजूर  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम्त  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बो०  :  बौर  सूरत  शहर
 में  वितरण  के  लिए  0.3  एम  एम  एस  सी  एम  डी  गेस  का  आशंट्न  किया  कया  है  ।  इसके  प्रति

 गुजरात गैस  कंपनी  इस  समय  0.17  से  0.19  एम  एम  एस सी  एस  डो  के  बीच  में  गेस  ले

 रही

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अधिप्रहोत  भूमि  पर  अनधिकृत  फकालोनियाँ

 4631.  सदन  लाल  खराना  :  क्‍या  शहरो  विक्रास  मंत्रो  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  अधिग्रहीत  भूमि  पर  कब्जा  किया  गया  है  और

 इस  भूमि  पर  अनधिकृत  कालोनियां  बनाई  गई

 क्‍या  विकाप्त  प्राधिकस्थ  को  जधिग्रहीत  भूमि  पर  निर्मित  जनधिकृत  कालोनियों

 में  खुधिखाएं  मुहैया  गई  हैं  ओर  यदि  ध्यकेरा  कया  अकेर

 ऐसी  अधिग्रहीत  भूमि  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिस  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष

 कब्जा  किया  गया  है  और  भूमि  छुड़ाने  के  लिए  क्‍या  कारंवाई  की  गई

 शहरी  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०
 :  से  (9)  सूचना

 एकत्र  की  जा  रहीं  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाबेगी  |

 जिहार  तेलशोघक  कारखानों  द्वारा  उत्पादन

 4632.  भी  ख्वित  डरशंव  पेझ्लेलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बिहार  में  स्थित  तेलशोधक  कारखानों  का  ध्योरा  क्‍या

 क्या  इन  तेलशोघक  कारख  भों  में  इनकी  पूरी  जमताशुलारं  उत्वादन  हो  रह  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  !

 पेट्रोलियम  और  प्रारूतिक  गेस  संत्री  थी०  शंक  :  बरीनीं  में  एक  तेल

 रिफाइनरी  है  जिसकी  क्षमता  3.3  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष
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 और  असम  के  कच्चे  तेल  की  कम  उपलब्धता  के  कारण  बरोनी  में  रिफाइनिंग
 क्षमता  का  कम  उपयोग  हुआ  है  ।

 ]

 4633.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल

 थभ्रो  जगमोत  सिह  बरार  :

 प्रो०  प्रेम  धूमल  :

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोश्नों  :

 शो  सत्यवेव  सिह  :

 श्री  आर०  धनुषकोड़ी  आवित्यन  :
 क्रो  सो०  श्रोनिवासन  :

 क्री  सदन  लाल  खुराना  :

 क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  राज्य  सरकारों  ने  भाखड़ा  प्रमुख  लाइन  नहर  और  राजस्थान  फीडर

 नहर  को  आतंकवादियों  की  किसी  तोड़फोड़  से  बचाने  हेतु  अतिरिक्त  सुरक्षा  कमियों  की  मांग

 की

 यदि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 पधंसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम्र०
 :  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  से  इस  प्रकार  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 राज्यों  से  गुजरने  वाली  नहरों  की  सुरक्षा  करना  संबंधित  राज्य  सरकारों  की

 जिम्मेवारी  जब  कभी  अपेक्षित  होता  है  केन्द्र  सरकार  सभी  आवश्यक  सहायता  उपलब्ध

 कराती  है
 ।

 घमराशि  का  वुरुषयोग

 4634.  भ्री  जे०  चोक्का  राव  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  चेंचुस  तथा  अनुसूचित  आदिम  जनजातियों  के  लिए  निर्धारित

 घन-राशि  के  दुरुपयोग  के  संबंध  में  वर्ष  1992  से  आन््र  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  में  कोई  कोई

 सर्वेक्षण  कराया

 .  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 -  कश्याण  संत्रो  सीताराम  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बक्फ  सम्पत्ति

 4635.  श्री  सेयव  शाहाब॒द्ीन  :  कया  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1991  और  1  1992  को  पंजाब  वक्‍फ  बोडं  ने  हरियाणा
 ओर  हिमाचल  प्रदेश  में  अलग-अलग  कितनी  वक्‍फ  सम्पत्ति  को  पंजीक्ृत

 इस  सम्पत्ति  में  घामिक  महत्व  जैसे  कब्रिस्तान  कितनी
 सम्पत्ति  शामिल

 इस  सम्पत्ति  में  ऐसी  सम्पत्ति  की  पृथक-पृथक  संख्या  क्या  है  जिसका  वास्तव  में  घामिक

 कार्यों  में  प्रयोग  होता  गर-घामिक  कार्यों  के  प्रयोग  हेतु  पट्टं  पर  दी  गई  है  जिस  पर  अवंध  रूप  से

 कब्जा  किया  गया  है  और  जिस  पर  मुकदमा  चल  रहा  ओर

 इस  प्रकार  की  घाभिक  सम्पत्ति  ओर  दूसरी  वक्‍फ  सम्पत्ति  पर  अबंध  कब्जा  हटाने  में

 बोर्ड को  किन-किन  कानूनी  प्रशासनिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ?

 कल्याण  संत्री  सीताराम  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  में  1-4-91  तथा  1-4-92  की  स्थिति  के

 अनुसार  पंजाब  वक्‍फ  बोड  द्वारा  पंजीकृत  वक्‍फ  सम्पत्तियों  की  कुल  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :
 ज्ज+  न कक ली  लललककललकललिक  जजलकिकककक  कक  कक कह  —  -+-

 1-4-91  1-4-92
 2

 रा कबाब  23350...  2441 23350  23411

 हरियाणा  11200  11220

 हिमाचल  प्रदेश  587  635

 कुल  35137  35  266:

 घामिक  महत्व  की  वक्‍फ  सम्पत्तियों  की  कुल  संख्या  15092  जिनके  राज्यवार

 ब्यौरे  निम्न  प्रकार

 मस्जिदें  रोजे  कब्रिस्तान

 पंजाब  7494  1089  880

 हरियाणा  4272  346  860

 हिमाचल  प्रदेश  74  7  70

 कुल  11840  1442  1810
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 1.  जिन  वक्‍फ  सम्पत्तियों  का  अॉलैसे  धामिक  प्रयोजन  के  लिए  प्रयोग  होता  है
 उनकी  कुल

 2.  जो  वक्‍फ  सम्पत्तियां  गर-धामिक  प्रयोजनों  के  लिए  पट्टे  पर  दी  गई  हैं  उनकों  कुल
 60

 3.  जिन  वनकफ  सम्पत्तियों  पर  अवध  रूप  से  कब्जा  किया  यया  है  उनकी  कुल
 285

 4.  पंजाब  बकफ  सम्पत्तियों  के  संबंध  में  मुकंदभे  चल  रहे  हैं  उतकी  कुल  1

 पंजाब  वक्‍फ  बोर्ड  जिन  मुख्य  कानूनी  तधां  प्रशासनिक  कठिनाइयों  का  साभना  कर

 रहा  है  वे  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  वक्‍फ  सभ्यत्तियों  १र  बड़े  पैमाने  पर  अतिक्रमण

 2.  पेचीदा  कॉनूनी  प्रक्रियाओं  के  कारण  लम्बी  मुकदमेबाजौ

 3.  संबंधित  कानूनों  में  खामभियाँ

 4.  अलग-अलग  पदाधिकारियों  द्वारा  की  चई  अनियमिताएं  ।

 दिल्‍ली  में  धृंगी  को  यसुंली

 4636.  भरी  गुरुवास  कामत  :  कया  ग॒ह  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  अधिसूचना  के  बावजूद  कि  दिल्ली  में  चुंगी  3  1992
 से  तत्काल  प्रभाव  से  समाप्त  कर  दी  गई  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  चुंगी  की  वसूली  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 चूंगी  समाप्त  करने  के  बाद  से  कुल  कितनी  धनराशि  की  गई  है  ?

 संसवोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  एस०  एम०
 :  से  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  सीमा  कर  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  ले  लिया

 सीमा  कर  की  समाप्त  करने  के लिए  दिल्‍ली  नगर  निग्रम  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की
 श्यकता  होगी  ।  इस  संबंध  भें  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 आप्रवास  नियम

 4637.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  क्‍या  गृह  संभो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  भारतीत  नागरिकों  फी  विदेश  यात्रा  को  अधिक  आरामदेह  बनाने  हेतु  बनाए
 गए  आप्रवास  नियमों  की  आप्रवासी  अधिकारियों  द्वारा  अवहेलना  की  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?
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 संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में  रुक्ष्य  संत्रो  क्था-युह  राफ्य  मंत्रो  एम०  एम०
 :  जो  श्रीमान्‌  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पविश्सो  में  ऋषियों  में  छूने  बाले  लोगों के  घर

 4638.  श्रीम्रतो  कुमारी  देवी  :

 शो  के०  पो०  रेडडम्पा  पावव  :

 श्री  के०  प्रधानो  :

 थी  रोम  बदम  :

 शो  अ्रदण  कुमार  :

 क्या  शहरो  बिकाप्त  मंत्रों  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  दिल्ली के  सभी  शुग्गीवाशियों हेतु  मकान

 बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इम-परਂ  कित्तना  व्यय  होमा;-भौर

 इन  मकानों  पर  निर्माण  कायं  कब  तक  शुरू  होने  की  सम्धाकना  है  ?

 शहरो  विश्तस  शक्य  ममंजी  '
 एस  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किःझ्सका  सलम-विग-उन  पात्न  हग्मी  जिन्होंने
 ऐसी  भूमि  थराकिडों  पर  अतिक्रमप  किया  जिनकी  भू-धर  एजेंसियों  को  सावंजनिक  परियोजनाओं
 के  क्रियान्वयन  हेतु  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आवश्यकता  के  पुनर्वास  के  लिए  स्थल  और  सेवा

 भूखण्ड  विकसित  करके  मुहैवा'फार रहा  है  |  श्वालू  वित्त  ज्ष थो  जना  इस  तरह  लगभग  13,000

 झग्बी-झोपड़ी  परिवारों  के  काअस्ताव<है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कल्पित  योजना  का  विवरण  इस  प्रकार  है  ।---

 (i)  इस  योजना  के  अन्तंगंत  चुने  गये  स्थलों  केक्ल  चूनींदा  स्थलों  पर  वे

 झग्गी-झोंपड़ी  परिवार  शामिल  जो  भार्तोय  हैं  भौर  जिनके  पास
 निर्धारित  तिथि  तक  का  नागरिक  आपूर्ति  क्भिग  द्वारा  जारी  राशन  काड्ड  होगा  ।

 (ii)  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  हो  स्वयंसेवी  संस्थाओं  की  मदद  से  परिवारों  का  साहुकारों
 में  संगठत  करना  तथा  लीज  होल्ड  पर  भूमि  आबंटन  करना  जिस  पर
 ग्रहियों  द्वारा  मिलकर  मकानों  का  निर्माण  किया  जायेगा  ।

 (iii)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  रिहायती  विकास  स्कीमों  में  5  हैक्टेयर  तक  के  स्थलों
 ढ्ञा  उपयोग  करना  तथा  खुले  प्रांगण  में  7  वर्ग  मीटर  के  खुले  आंगन  की  जगह  के  साथ

 18  व  मीटर  के  अलग>जलग  थिकसितਂ  प्लाटों  का  आबंटन  ।

 (iv)  मकानों  के  निर्माण  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण.द्वारा  अपने-बजट  से  वित्त  श्नहायता
 तथा  दिल्ली  सहकारी  आवास  वित्त  सोसाइटी  से  ऋण  ।
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 सूखे  से  प्रभावित  नारियल  के  पेड़

 4639.  श्री  बो०  राजारवि  वर्मा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  नारियल  विकास  बोडे  ने  हाल  ही  में  पड़े  सूखे
 का  नारियल  की  फसल  पर  पड़े

 प्रभाव  का  मूल्यांकन  किया  |

 यदि  तो  इस  वर्ष  सूखे  से  प्रभावित  कुल  फसल  क्षेत्र  कितना  और

 सरकार  द्वारा  नारियल  उत्पादनों  के  बचाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 कवि  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  मल्लापल्‍लो  :  और  नारियल

 विकास  बोडं  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  केरल  में  हाल  ही  में  पड़े  सूखे  के  कारण  30,170  वयस्क

 फार्मों  तथा  84,930  पोधों  को  क्षति  पहुंची  है  ।

 सूखे  से  प्रभावित  नारियल  की  जोतों  की  सहायता  के  लिए  बोर्ड  का  कोई  विशेष

 क्रम  नहीं  केरल  में  1992-93  2-93  के  दौरान  नारियल  विकास  बोड  के  चालू  कायंत्रमों
 के  तहत  नारियल  उत्पादकों  को  68.95  लाख  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  प्रदान  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  :---

 (1)  नारियल  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्र  के  विस्तार  हेतु  3,000  to  प्रति  हेक्टेयर  की
 दर  से  राजसहायता  ।

 2)  1,000  ०  प्रति  पम्पसेट  की  दर  से  सिंचाई  पम्पसेटों  की  संस्थापना  ।

 )  3,000  ०  प्रति  1/2  एकड़  की  दर  से  ड्रिप  सिंचाई  इकाईयां  ।

 4)  टी  एक्स  डी  संकरों  का  उत्पादन  एवं  वितरण  ।

 प्रूप  के  अभियन्ताओं  के  संवर्ग  की  पुनरोक्षा

 4640.  श्री  पर्ण  चन्द्र  मलिक  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  28  1990  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  2564  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  बीच  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  ग्रुप  के  अभियन्ताओं  के  संवर्गं

 की  पुनरीक्षा  का  काम  पूरा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संवर्ग  समोक्षा  के  लिए  गठित  समिति  ने  अभी  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  हिन्दी  अधिकारो

 4641.  मेजर  जनरल  भवन  चन्द्र  क्या  शहरो  विकास  मंत्रों  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  विभिन्‍न  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  सरकार  की
 भाषा  नीति  के  क्िय्रान्वन  के  लिये  कितने  हिन्दी  अधिकारी  कार्यरत  और

 क्‍या  ये  राजभाषा  विभाग  द्वारा  1981  और  1989  में  निर्धारित  मानदण्डों  के
 ख्प

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  इस
 समय  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  हिन्दी  अधिकारी/सहायक  निदेशक

 का  कोई  पद  उपलब्ध  नहीं  सहायक  निदेशक  सहित  हिन्दी
 कार्य  के  लिए  कतिपय  पदों  के  सृजन  का  प्रस्ताव  तैयार  कर  लिया  गया  अभी  तक  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  क्योंकि  कतिपय  ओर  सूचना  एकत्र  करनी  है  ।

 नागा  विद्रोहियों  पर  सेमा  के  अत्याचारों  को  दिखाने  वालो  जालो  फिल्में

 4642.  श्री  गोविन्द राव  निकास  :  क्‍या  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एक  ऐसे  गिरोह  के  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  जो  नागा

 विद्रोहियों  पर  सेना  के  अत्याचारों  को  दिखाने  वाली  जाली  फिल्में  तेयार  करते

 यदि  तो  क्या  ऐसी  फिल्मों  को  बी०  बी०  सी०  द्वारा  प्रसारित  किये  जाने  के  लिये

 पहले  ही  लन्दन  भेजा  जा  चुका

 क्‍या  इस  तरह  की  कोई  सम्भावना  है  कि  पंजाब  और  कश्मीर  के  संबंध  में  भी  ऐसी
 फिल्में  बनायी  गई  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  ऐसी  आपराधिक  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एसं०
 :  ओर  नागा  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के  13  कार्यकर्ताओं  के  साथ  दो  ब्रिटिशਂ  नागरिकों

 को  30  !992  को  नागालैंड  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  ब्रिटिश  नागरिकों  द्वारा  पेंट

 ब्रिटेन  को  भेजे  जा  रहे  वीडियो  कंसेट  और  फिल्म  रीलें  दिल्‍ली  में  विदेशी  डाक  घर  से  कस्टम

 कारियों  द्वारा  जब्त  की  गई  थीं  ।

 सुरक्षा  बलों  ओर  राज्य  तंत्र  के  द्वारा  की  जा  रही  कथित  ज्यादतियों  को  बढ़ा-चढ़ा
 कर  पाकिस्तानी  और  आतंकवादी  संगठन  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  पंजाब  समस्याओं  का

 अन्तर्राष्ट्रीयक रण  करने  की  कोशिश  कर  रहे  ऐसा  दृश्य  और  श्रव्य  माध्यमों  तथा  साहित्य  के

 गाध्यम  से  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकार  इस  तरह  की  गतिविधियों  पर  निगरानी  रख  रही  है  ओर  समुतित  उपाय  कर

 रही  है  ।

 सरकारी  आवास  के  लिये  अलंग  पूल

 4643.  शो  राजेश  कुमार  :  क्या  शहूरो  बिंरास  मंत्री  25  1991  के  अंताशंकित
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 NSS eee  समन
 प्रश्न  संख्या  4287  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क्रपा  कि  दिल्‍ली  भारत  सरकार  के
 उन  विभागों  के  नाम  कया  लिगरे-अतवास  के  संबंध  1980  अलम  पूल
 बनाये  गये  थे  ओर  ये  पुल  कब  बनायें  थे  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  पृथक  वास  पूल-बनाने
 का  निर्णय  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय  द्वारा  लिया  जाता  और  इनके  बनाने  सम्बन्धी  कोई

 जानकारी  शहरी  विकास  मंत्रालय  द्वारा  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रख्नी  जाती  ।

 साधारण  पूल  में  से  केवल  एक  पूल  अर्थात्‌  राज्य  सभा  सचिवालय  पूल  दिनांक  |  2-6-88  को  बनाया

 गया

 द्वारका  परियोजना  के  लिए  डो०  डी०  ए०  द्वारा  भूमि  का  अधिग्रहण

 4644.  श्री  उप्रेन्त्र  नाथ  थर्मा  :  शहरी  विक्यस  यह  बतम्ने  करेंगे  कि  :

 द्वारका  परियोजना  के  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कितने  भूमि-क्षेत्र
 का  अधिग्रहण  किया  गया  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  तथा  इसका  कितने  किसानों  पर  प्रभाव

 क्‍या  सरकार  का  इसके  बदले  किसानों  को  मुआवजा  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  अपनी  भूमि  मांग  दिल्ली  प्रशापसतन  को  प्रस्तुत  करता  हैं  जो  भूमि  अधिग्रहण  करता  है  तथा

 उसे  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  सौंपता  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है"कि

 भूमि  गई₹  तकक  5968  रएकएलओर  |  भूत  अधिग्रहण  करने  का

 प्रस्ताव  दिल्‍ली  प्रशासन  को  भेजा  गया  उन  जहां  अवार्ड  घोषित  किये  गए  से  1100

 प्र  भरजित  +हुहू  बतः  गछ्‌  .

 अधिब्रहीत  के  लिए  मुजाकने  भूमि  अशिमरिक्म
 के  प्रववध्हतों  अनुसार  अप्रेक्िल

 ]
 भू-करण

 4645.  श्री  गुसान  मल  लोह  :  क्‍या  कृषि  संज्ञी  यह,बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भूमि  अम्रेरः  जक्क  क्षरण  के  लिए  क्या  कछक्त  उठाशू  हैं।असकस  उ्स्चे-कां

 विचार

 सरकार  को  स्थित  कृत  विश्वविद्यालय  भूमि-क्षरण

 और  पेय  जल  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  किए  गए  सफल  प्रयोगों  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  तकनीक  को  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उढाए  गए  ?'

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुस्लापल्ली  म्‌दा  एवं  जल  संरक्षण

 के  द्वारा  प्रायोग्जिल  यकेजनकएं”निभ्यक्मुस्ारर  :
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 (1)  नबंडे.घम्टो  परिमबेजलछछें  के  स्रवण  क्षेत्रों  में  मद

 (2)  बाढ़ोन्मुख्न  नविग्ों  के,स्रत्रण  क्षेत्रों
 में  एकीकृत  पनधारा  और

 (3)  वर्षासिचित  क्षेत्रों  में  एकीकृत  पनधारा  विकास  कायंक्रम  ।

 ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पढदल-पर  रख  दी  जाएगी  ,।

 ,  !  ओर  एन०  एफ०  एल०  द्वारा  को  सप्लाई

 4646.  श्री  भूपेम्तर  सिह  हुड्‌डा  :  क्‍या  कथि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और  एन०  एफ०  एल०  द्वारा  वर्ष  1991  में  हरियाणा  को
 उवंरकों  को  कुल  कितनी  मात्रा  की  की

 उबंरकों  की  कितनी  मात्रा  घटिया  घोषित  की  गई  और  हरियाणा  में  इन  तीन  एजेंसियों
 द्वारा  वर्ष  1991  में  इसका  क्‍या  मूल्य  निश्चित  किया  गया  ?

 इन  सरकारी  एजेंसियों  कें  माध्यम  से  किंसानों  को  कम  दरों  पर  घटिया  उवंरकों  के
 वितरण  हेतु  क्या  कदम  उठा  गये  ओर

 क्यम  उचृंट  गली  से  घोषित  .  कियय  गया  था  और  इसे
 सरकारी  एजेंटों  की  कम  दरों  पर  सप्लाई  किया  जाता  है  ओर  इम्की  किप्तारों  क्ोे.,माकक

 दरों पर  बिक्री.कर  दी,.जाती

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  वर्ष  1991  केਂ  दौरान

 हरियाणा  राज्य  में  उवंरकों  की  विन्ि्ककाफाराआपू्कित्किक्  प्रकार  थो  :

 मौटेरी  टन
 oe  कवच न्‍  ेसन्‍॑+  जपप्पपपपपतप-+-++

 नह  बिक  का  ल्‍कण  टी  एप्िप्॑प/प॒धघप ०  ियखओनण  पन्‍  nr

 बूरिया  डी०  ए०  पी०  एन०  पी०  के०  सी०  ए०
 नम  न  पननरनगन्‍नगण

 कृभको  95,923.  7,736  --
 --

 इफको  92,519  42,466  5,123  लि

 एव०-एफ़०  4,02/159  ््
 ा  9,462

 निम्न  स्तर  के  उवंरकों  की  मात्रा  और  इसके  निर्धारित  मूल्य  को  एजेंसी-वार  नीचे

 दिया  गया  है  :--
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 एजेंसी  का  उर्वरक  का  निम्न  स्तरीय  उप-निदेशक

 नाम  नाम  घोषित  द्वारा  निर्धारित  मूल्य
 रुपये  प्रति  मीटरी

 टन

 कृभकों  यूरिया  323.57  4142-2280

 1863-1924

 डी०  ए०  पी०  1983.04  3940-4300

 3138-3497.60

 इफको  यूरिया  शून्य  न

 डी०ए०पी०  शून्य
 —

 एन०पी०के०  (12-32-16)  शून्य
 न+

 एन०  एफ०  एल०  यूरिया  शून्य
 कि

 सौ०  ए०  एन०  पु

 *यह  मूल्य  कृषकों  की  बिक्री  कियें  जाने  के  लिये  नहीं  है  अपितु  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों
 आदि  बिक्री  किये  जाने  के  लिए  निर्धारित  किया

 उबंरक  1985  के  अनुसार  निम्नस्तरीय  उ्वरकों  को  कम  दर  भी
 किसानों  को  नहीं  बेचा  जा  सकता  है  ।

 नहीं  ।  अधिसूचित  प्रयोगशालाओं  द्वारा  विधिवत  रासायनिक  परीक्षण  किये  जाने

 के  धाद  ही  उवंरकों  को  घटिया  किस्म  का  घोषित  किया  जाता

 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन

 4647.  भरी  उपेन्त्र  नाथ  वर्मा  :  क्‍या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  दुलीचंद  बनाम  भारत  सरकार  की  याचिका  सं०  1190/89
 में  एकतरफा  निर्णय  दिया

 उपर्युक्त  निर्णय  के  आधार  पर  कितने  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  मंजूर  की  गई
 और

 इसमें  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  ?

 संसदोय  कारय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०
 :  जी  श्रोमान्‌  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  आधार  पर  41  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशम  स्वीकृत
 कर  दी  गई  है  ।

 लगभग  22  लाख
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 ___  +-+++5  शो थम नम  माम+मा  न

 गह  कर  के  लिए  कर  योग्य  को  कीमत  का  निर्धारण

 4648,  श्री  राजेश  कुमार  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डी०  डी०  ए०  फ्लेंटों  में  अतिरिक्त  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  गृह  कर  के

 प्रयोजना  से  कर  योग्य  मूल  का  निर्धारण  करने  हेतु  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए गए
 क्‍या  उक्त  मानदण्ड  का  दिल्‍ली  के  पश्शिमी  क्षेत्र  में  डो०  ड॑  फ्लैटों  आय

 के  सम्बन्ध  में  समात  रूप  से  पालन  किया  गया

 यदि  तो  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पद  से  जुड़े  आवास

 4649.  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 करो  छेदी

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  भू-सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  पद  से  जुड़े  आवास  उपलब्ध  कराए  जाते

 यदि  तो  किन-किन  पदों  के  लिए  ऐसे  आवाध  उपलब्ध  कराए  गए

 क्‍या  भू-सम्पदा  निदेशालय  इस  आधार  पर  आबंटित  किए  गए  रिहायशी  आवास  वापस

 ले  लेता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  गत  दो  वर्षों  के दोरान  ऐसे  कितने  मामले

 प्रकाश  में  आए

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०
 :  आबंटन  नियमों  में

 किसी  पद-विशेष  के  लिए  निवास  निर्धारित  के  लिए  कोई  पृथक  प्रावधान  नहीं  है  ।  संबंधित

 मंत्रालय/विभाग  से  प्राप्त  ऐसे  अनुरोधों  पर  गुण-दोष  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 निम्नलिखित  के  लिए  निवास  निर्धारित  किए  गए  हैं

 (1)  निदेशक  ब्यूरो

 सचिव  विश्लेषण

 विदेश  सचिव

 (IV)  प्रधान  नयाचार

 (५)  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक

 (VI)  निदेशक  जांच

 इसके  दिनांक  30-5-90  के  एक  शासंकीय  संकल्प  के  माध्यम  से  मंत्रिपरिषद्‌

 और  लोक  सभा  तथा  राज्य  सभा  में  विपक्ष  के  नेता  को  आबंटन  के  लिए  68  बंगले  निर्धारित  किए

 गए  हैं  ।
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 पदभार  के  परिवतंत-पर  ऐसे  आकॉस  सुरूत  खातन्नी  अपेक्षित  होता  है  ।

 ऐसे  पद  से  मुदत  होने  वाले  पदघारी  को  एक  महीने  को  अवधि  के  लिए  वास  में  बने  रहने  की

 मति  होती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  में  महिलाओं  पर  अत्याचारों  से  निपटमे  के  लिए  प्रकोष्ठ

 4650.  भ्री  कड़िया  सुम्हा  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  कृपा-करेंगेकि  :

 सरकार  ने  दिल्ली  में  महिलाओं  पर  अश्यात्ारों-से  न्संबंक्ल्तिअआभलों से  निपटन ेके  लिए
 कितने  प्रकोष्ठ  स्थापित  किए

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बष  दिल्‍ली  पुलिस  महिल्लाओं  पर  अत्याचारों  से
 सम्बन्धित  कितनी  शिकायतें  मिलीं  तथा  ये  किस  किस्म  की  शिकायतें  थीं  और  उनमें  से  कितनी
 शिकायतों  को  निपटाया  गया  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महिलाओं  के  लिए  स्थापित  किए  गए  प्रकोष्ठ  की  ही  तरह

 पुरुषों  के  लिए  भी  कोई  प्रकोष्ठ  स्थापित  करने  का  और

 दिल्ली  पुलिस  को  उक्त  भव्रधि  के  दोरान  से  ऐसी.कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 जिसमें  उन्होंने  अपनी  पत्नियों  द्वारा  उत्पीड़न  की  शिकायत  की  है  और  दिल्‍ली  पुलिस  ने  इस  संबंध

 में  क्या  कार्यवाही  की
 संसदीय  कॉर्य  मंत्रातयम्में  राक्य  भेश्री  त्था  गह  मंत्रालय  राल्य  भंती  एस०

 :  एक  पुलिस  उपायुक्त  की  शीधी  देखरेख  महिलाजों-पर-होने-काले  अक्याधारों  के

 मामलों  से  निपटने  के  लिए  सरकार  ने  नई  दिल्ली  में  एक  अपराध

 का  गठन  किया  है  ?0  ख़ुलिस  जिलों  में  अत्मेक  जिले  में  एक  स्थापित

 किए  गए  हैं  ।

 अधिकांश  शिकायतें  बतेज-की  शाप्रिरिक  शातबा  ओऔर>्ससुर  पक्ष  द्वारा-परेशान
 करने  के  आरोपों  के  सम्बन्ध  में-होती-हैं  शिकायतें  सझ्ुर  पक्ष.द्वारा  यौन  पत्तियों

 के  नपु सक  एलकोहल  ओर  दबाओं  के  त्थात्सम्पत्ति  से
 सम्बन्धित  हैं  ।  वर्ष  1989,  1990,  1991  और  1992  (31-12-1992  के  प्राप्त

 हुई  शिकायतों  की  संख्या  और  उनका  निपटान  दर्शाता  एक  विवरण  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  पुरुषों  स ेमिली  शिकायतों  की  संख्या  तथा  दिल्ली  पुलिस  द्वारा

 की गई कारंवाई दर्शाता एक संलग्न है ।
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 A
 आतंकवादियों  को  विदेशी  सहायता

 4651.  री  भगवान  शंकर  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सश्कार  को  इस  बात  की  जानकारी  है-कि  ऊम्फू  ओर  पंजज्ब  ओर  अन्य
 राण्यों  में  विदेशी  सहायता  से  ऋतंकवादी  गतिविधियां  चलाई  जा  रहो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सरकार  ने  भ्रातंकवादियों  को  मिलने  वाली  विदेशी  सहायता  रोकने  के  लिए  कोई
 कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  जी  श्रीमात्‌  ।

 और  एक  विश्ररण  संलग्न

 विधरण

 भारत  के  खिलाफ  विद्रोह  और  आतंकवाद  को  पाकिस्तानी  समर्थ  एक  जानी  फ्कनी  बात

 है  ।  भारत  में  राष्ट्र  विरोधी  और  आतंकवादी  गतिविधियों  के  संच्मलन  के  लिए  वे  भ्रुमराह  युवकों
 को  हथियारों  का  प्रशिक्षण  देते  रहे  उन्हें  गोला  निभंय  शरण  स्थल  ओर  घन

 उपलब्ध  कराते  हैं  तथा  वापस  हमारे  देश  में  उनकी  घुसपैठ  कराते  हैं  ।

 सरकार  ने  कई  अवसरों  पर  और  कई  स्तरों  से  पाकिस्तान  सरकार  के  उसके  द्वारा

 भारत  के  लिए  निददिष्ट  आत्तंकवाद  को  समर्थन  देने  के  लिए  प्रश्न  को  उठाया  पाकिस्तान  को  यह
 बता  दिया  गया  है  कि  आतंकवाद  को  उसके  द्वारा  दिए  जाने  वाला  समर्थन  न  केवल  शिमलਂ

 झौति  और  राष्ट्रीपः  आचरण  के  अन्तरस्ट्रीय  स्तर  पर  स्वीकृत्त  उल्लंधनः  है  बल्कि

 इससे  द्विपक्षीय  संबंधों  परਂ  भी  विंपरींत  प्रभाव  पहुता  आश्वासमों  के  अगतंकच।द  कोਂ
 पाकिस्तान  का  सपथेन  अवधेਂ  रूप  से  जारी  है  ।

 अस्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  द्वारा  पाकिस्तान  पर  इस  बात  के  लिंए'दघाव  डलवाने  के  प्रधाशਂ  जारी

 हैं'कि  वह  अन्तरराष्ट्रीय  आतंकवाद  और  सशस्त्र  बगावत  को  समर्थन  देना  बन्द  इन  मामझ्रों
 में  पाकिस्तान  की  भूमिका  को  विदेशों  में  मोर  अधिक  पहचाना  जा  रहा  है  ।

 वाकिश्ताभफे  इच्ते  शिस्लेत्  एके  ओर  आतंकवादी  दसओों  कहीं-संकमरंड

 4652.  भ्रो  सुधोर  सावम्त  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताभे  की  करेगें

 क्‍या  पाकिस्तानी  इम्टेलिजेंस  एजेंसी  और  लिट्ट  सहहेतः  भारत'मेंਂ  आतंकवादी  दलों  में

 कोई  सांठ-*गांठ  पाई  गई

 यदि  तो  पिछले?तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  इक्त  एश्रेंसिय्रों  द्वारा  ऐसे  संगठनों

 को  अनुमानित  कितनी  सहायता  दी  ओर

 111
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 सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  एसम०

 :  से  पाकिस्तानी  आसूचना  और  पंजाब  तथा  जम्मू  व  कश्मीर  में  कार्य  कर  रहे
 आतंकवादियों  के  बीच  संबंध  होने  के  साक्ष्य  उपलब्ध  आई०  एस०  आई०  द्वारा  कश्मीरी  और

 पंजाब  के  आतंकवादियों  को  अद्ध  स्वचालित  बारूदी  सुरंगें
 तथा  विस्फोटक  सामग्री  और  वित्तीय  सहायता  की  आपूर्ति  का  पता  चला  आतंकवादी  तत्वों  द्वारा
 उत्पन्न  की  गई  जिसे  पाकिस्तान  द्वारा  मदद  ओर  प्रोत्साहन  प्राप्त  से  सरकार  पूरी  तरह
 अवगत

 है  तथा  सरकार  ने  इस  बारे  में  कई  कदम  उठाए  जिनमें  आसूचना  तंत्र  को  मजबूत
 भारत-पाक  सीमा  पर  गहन-सतकंता  रखना  तथा  राज्य  अद्धं-सेनिक  और  सेना  द्वारा

 समन्वित  कारंवाई  करना  शामिल  है  ।

 बिल्‍लो  में  वहेज-विरोधो  प्रकोष्ठ

 4653.  श्री  कमल  चौधरो  :  क्या  गुह  मंत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 उस  आदेश  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिसते  अन्तगंत  दिल्ली  में  दहेज-विरोधी  प्रकोष्ठ  स्थापित

 किया  गया  था  तथा  बाद  में  जिसका  नाम  अपराध  महिला  रखा

 इसे  सौंपे  गए  उत्तरदायित्वों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इस  प्रकोष्ठ  की  जांच  पर  आधारित  इसके  निश्कर्षों  को  कोई  कानूनी  मान्यता

 प्राप्त
 '

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 क्‍या  ऐसे  निष्कर्षों  का
 अभियोजन  शाखा  अथवा  स्थानीय  पुलिस  थाने  की

 जांच  द्वारा  मूल्यांकन  करना  होता  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०एस०

 ओर  सरकार  द्वारा  इस  आशय  के  अनुदेशों  पर  बल  दिए  जाने  के  परिणामरूपस्वरूप

 कि  महिलाओं  के  खिलाफ  होने  वाले  अपराधों  की  रोकथाम  करने  के  लिए  चलाए  गए  अभियान  के

 एक  भाग  के  रूप  जवान  महिलाओं  की  मुत्यु  सम्बन्धित  मामलों  में  कारंवाई  करना  अपेक्षित  है  ।

 पुसिस  विभाग  ने  दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतों  की  घटनाओं  के  मामलों  से  निपटने  के  लिए  एक

 विशेष  कक्ष  का  गठन  किया  है  |  दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतों  के  मामलों  से  निपटने  के  लिए

 प्रारम्भ  में  कक्ष  स्थापित  करने  हेतु  सहायक  पुलिस  आयुक्त  के  4  पद  तथा  आशुलिपिकों  के  4  पदों

 को  दिनांक  30-4-1984  को  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  उसके  दिल्ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  मैं

 महिलाओं  के  खिलाफ  होने  वाले  कक्ष  की  बतंमान  संख्या  बढ़ाने  क ेलिए  निम्नलिखित  44

 दों  का  सुजन  करने  की  मंजूरी  ढी  गई  :--

 1.  पुलिस  उप-आबुक्त

 2.  निरोक्षक  पा  4

 3.  उप-निरीक्षक  -  9
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 ़्््ः  लिखित  उतर

 4.  हैड  कान्स्टेबल  —  14

 5.  कान्स्टेबल  9

 6.  कान्स्टेबल  गन  7

 जोड़  _44_

 से  (७)  महिलाओं  के  प्रति  होने  वाले  सभी  अपराधों  से  संबंधिय  शिकायत  के  मामले
 की  पूछताछ  और  जांच  करने  के  लिए  अपराध  कक्ष  की  वेधानिक  संतता  यह  कक्ष
 महिलाओं  की  शिकायतों  की  पूछताछ  करता  है  |  पूछताछ  के  बाद  सही  मामलों  सम्बन्धित
 घिकार  के  अन्तगंत  आने  वाले  थानों  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कराने  और  जांच  पड़ताल  कराने
 की  सिफारिश  करता  है  ।  जांच  पड़ताल  पूरी  हो  जाने  के  बाद  पुलिस  स्टेशन  उसके  क्षेत्राधिकार  में
 भाने  वाले  न्यायालय  को  अंतिम  रिपोर्ट  भेजता  ऐसी  अंतिम  रिपोर्टों  को  अियोनना  शाखा  क्के
 द्वारा  भेजा  जाता  है  ।

 भारत-नेपल  सीमा  पर  औकसी

 4654.  श्री  राम  बदन  :  कया  मृह  मंत्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  रूरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सुरक्षा  कलों  के  बढ़ते  हुए  दबाव  के  कारण  पंजाब  |

 और  जम्मू-कश्मीर  के  आतंकवादी  नेपाल  में  शरण  ले  रहे  घन

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  केन्द्रीव  सरकार  ने  नेपाल  सरकार  के  साथ  कोई  बातचीत  की

 (1)  वदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  और

 भारत-नेपार  सीमा  पर  चौकसी  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदौय  कर्र्य  मंझलूय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंजारूय  में  पज्य  मंत्री  एम०  एम०  :

 से  &)  सरकार  इस  समस्या  से  अवगत  है  और  इसके  समाधान  के  लिए  उचित  उपाव  कर  रही  है  ।

 दिल्‍ली  में  कुरुपात  अपराधी

 4655.  आशाय  विश्वनाथदास  शास्त्रो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल्ली  में  कितने  गिरोहਂ  और  कुख्यात  अपराधी  सक्रिय

 उनमें  से  कितने  अपराधी  जेलों  में  हैं  तथा  कितने  अपराधियों  को  अभी  तक  नहीं  पकड़ा
 जा  सका

 कितने  अपराधी  दो  महीनों  से  अधिक  समय  से  जेल  में  हैं  ?

 संसदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०
 :  से  विहली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  में  कोई  माफिया  गिरोह  काये

 कर  रहा  है  ।  हत्या  का  डकती  ओर  लूटपाट  जैसे  जधम्य  अपराधों  में  गिरफ्तार
 किए  गए  व्यक्तियों  की  पिछले  तीन  वर्षों

 के  वर्ष  निम्नलिखित  रूप  से  है  :
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 1989  1990  1991

 (1-4-89  से  (1-4-90  से  (1-4-91  से
 31-3-90  31-3-91  31-3-92

 हत्या  557  732  981

 हत्या  का  प्रयास  780  789  964

 डकती  74  104

 लूटपाट  366  469  500

 कंक्रोट  जंगलों  से  देहात  का  उन्मूलन

 4656.  श्रो  एम०  वी०  बो०  एस०  मूर्ति  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्याम  कीट  के  जंगलों  से  देहात  के  उन्मूलन  की  ओर  आाकधित  किया
 गया

 यदि  तो  कंक्रीट  के  इन  जंगलों  का  देहात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  और

 शहरों  को  अत्यधिक  शहरीकरण  से  बचाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  उपाय  करने  का
 विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से

 विकासਂ  मूलतः  राज्य  विषय  इसलिए  उपयोग  विनियमन  राज्य  सरकारों  के  विभिन्‍न  अधिनियमों
 के  अन्तगंत  नियंत्रित  किया  जाना  शहरो  क्षेत्रों  में  बढ़त्ती  हुई  जनश्चंखया  के  करण  शहरी  प्रथो  नाथ
 कृतिपय  मात्रा  में  कृषि  भूमि  का  परिवतंन  अपरिहायं  है  ।  उवंरा  नम  कृषि  भूमियों  को

 कृषि  प्रयोजनाथं  परिवातित  न  करने  का  यथासंभव  ध्यान  रखा  जाता  कृषि  भूमि  का  उबयोग

 राज्यों  द्वारा  प्रशाध्तित  भू  सुधार  अधिनियम  द्वारा  नियंत्रित  कियय  जाता  है  जिसमें  गे  र-कृषि  प्रयोजनार्थ

 भूमि  के  परिवतंन/अन्तरण  के  लिए  सुरक्षा  उपाय  किये  जाते  यदि  मास्टर  प्लान  में  कोई  भूमि

 क्ृषिः  उपयोग  के  लिए  निर्दिष्ट  है  तो  सम्बन्धित  नगर  नियोजन/मास्टर  प्लान  विभियमनों  में  निर्धारित

 कानूनी  प्रक्रियाओं  का  किए  बिना  ऐसी  भूमि  को  मे  र-कृषि  प्रयोजनाथं  फरिबतित-नहीं  किया

 जा  सकता  ।  यह  देखा  कि  विद्यमान  अधिमियमों  ओर  विनिक्रमनों  में  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कई  सुरक्षा  उपाय  हैं  कि  शहरी  प्रयोजनाथे  कृषि  भूमि  का  कोई  अव्यवस्थित

 नहीं  है  ।

 जालो  वीसा  देने  गिरोह

 4657.  श्री'ई०  अहमव  :  कया  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  को  खाड़ी  के  देशों  में  नोकरी  पाने  के  इच्छुक  व्यक्तियों  को  वहां  जाने  के
 .

 लिए  वीसा  जारी  करने  वाले  गिरोह  की  जानकारी

 ११३



 15  1914  (  शक  )  लिब्वित  उत्तर
 ——  ————

 जाली  वीसा  के  आधार  पर  यात्रा  करने  के  आरोप  में  खाड़ी  देशों  से  निर्वासित  होकर
 इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  गिरफ्तार  किये  जाने  के  बाद  तिहाड़  जेल  में  बन्द  किये
 गए  व्यक्त्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  का  उन  व्यक्तियों  के  विरृद्ध  करने  का  विचार  है  जो  नौकरी के
 इच्छुक  व्यक्तियों  को  नकली  वीसा  जारी  करके  घोथा  देते

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  और  दिल्‍ली  पुलिस  ने  बताया  है  कि  जाली  बीजा  पर  यात्रा  करने पर  खाड़ी  के

 देशों से  23  व्यक्तियों  को  स्वदेश  लौटाया  गया  उन  सभी  को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  बाद  में
 जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  गया  ।  उनमें  से  16  व्यक्ति  दोषी  पाए  गए  ।

 जब  कभी  इस  प्रकार  का  प्रयोग  पाया  जाता  है  तो  कानून  के  अधीन  का रंवाई  की  जाती

 साम्प्रदायिक  संगठन

 4658.  श्री  एम०  रसन्‍ना  राय  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  कट्टरपंथी  और  रूढ़िवादी  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  जो  साम्प्रदायिक  तनाव  पैदा

 करते

 क्या  इनमें
 से

 कुछ  संगठनों  को  विदेशी  सहायता  मिल  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  हैँ  ओर  किन-किन  स्रोतों  से  यह  सहायता  मिलती

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 इस  समय  विभिन्‍न  राज्यों  में  कोन-कोन  से  आतंकवादी  और  छक्तिय

 हैं  और  इनकी  गतिविधियां  किन-क्िन  क्षेत्रों  में  जारी  हैं  तथा  इनमें  कितने-कितने  लोग  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  पंत्रो  एम०  एम०
 प  से  (  सूचना  एकब  की  जा  रही  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  .।

 धनराशि  का  आशबंटन

 4659.  श्री  अन्यारासू  इरा  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे

 वर्ष  1990-91  से  1991-92  तक  की  अवधि  के  दोरान  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति

 और  अनुसूचित  जनजाति  अल्पसंख्यक  तथा  राष्ट्रीय  पिछड़ा  वर्ग  वित्त  और  विकास

 निगम  को  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई/की  और

 इन  निकायों  को  धनराशि  के  आबंटन  में  क्या  मानदंड  अपनाए  गए  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रो  सोताराम  :  एक  विवरण  संलग्न

 संसद  में  प्रस्तुत
 की  गई  अनुदान  मांगें  एक  ओर  तो  व्यय  की  प्रत्येक  इकाई  के  लिए

 निधियों  की  जरूरत  और  दूसरी  ओर  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  भाधारित  होती  हैं  ।
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 विवरण

 आयोग/निगम  का  निम्नलिखित  वर्ष  के  लिए  आबंटित  निधियां

 नाम  1990-91  ..  "1991-92  1992-93
 नननीनत-.ल8.ललल.लु...ुुुु  रु  छअछछछ  करोड़

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  करोड  करोड़  करोड़

 अनुसूचित  जनजाति  आयोग

 अल्पसंख्यक  आयोग  49.00  लाख  54.00  लाख  57.00  लाख
 भाषाजात  अल्पसंख्यक  आयुक्त  26.00  लाख  28.00  लाख  28.00  लाख

 राष्ट्रीय  पिछड़ा  वर्ग  नर  25.00  करोड़  25.00  करोड़

 वित्त  एवं  धिकास  निगम

 रुपये
 शा

 राष्ट्रीय  डेयरी  विक्षास  थोर्ड  के  कर्मचारियों  को  स्वेल्छिक  सेवामिवरत्ति

 4660.  श्री  नवल  किशोर  राय  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  के  कई  कमंचारियों  ने  हाल  ही  में  स्वेक्छिक

 निवृत्ति  ले  ली  थी

 यदि  तो  इस  प्रकार  कितने  व्यक्तियों  को  सेवानिवृत्त  किया  और

 इन  कमंचारियों  को  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०सो०  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उदरकों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत

 4661.  श्रो  रामेश्वर  पाटोवार  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्षुपा  कि  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  किसानों  द्वारा  रासायनिक  उदवंरकों  की  प्रति  ध्यक्ति  खपत  कितनी

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  उवंरक  की  खपत  सामान्यतया

 प्रति  हैक्टेय  र  कि०ग्रा०  के  रूप  में  व्यक्त  की  जाती  है  जो  वर्ष  1991-92  के  लिए  72.17  कि०पग्रा०

 घ्रति  हैक्टयर  )  है  |  यदि  इसे  प्रति  व्यक्ति  के  रूप  में  व्यक्त  किया  जाए  तो  यह  निम्न

 प्रकार  आंका  जा  सकता
 फककिौीौृकीृतज---र.ल्‍रपहानजणोे

 वर्ष  कि०ग्रा०  प्रति  व्यक्ति

 1989  14.12

 1990  15.06

 1991  15.33
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 पा

 राजनेतिक  दलों  के  कर्मचारियों  को  सरकारो  आवास

 46  62.  भ्री  देथो  शक्स  सिह  :

 डा०  रफजेश  लम्त  होलर  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  प्रमुख  राजनेतिक  दलों  के  संसदीय  कार्यालयों  में  कार्यरत  कर्मचारियों  को

 सरकारी  आवास  का  आवंटन  किया  जाता

 यदि  तो  दल-वार  आवंटित  किये  गये  आवासों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  कुछ  राजनंतिक  दलों  को  ओर  से  उनके  संसदीय  कार्यालयों  में

 रत  कमंचारियों  को  आवास  का  आवंटित  किए  जाने  हेतु  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शहरी  विकास  मंज्रालब  में  शाज्य  मंत्रो  एम०  :  हां  ।

 ब्योरे  संलग्श  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  ऐसे  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  जब  कभी  ऐसे  आवंटन  के  लिए  भावेदन

 प्राप्त  होता  इस  दिशा-निर्देशों  के  प्रावधानों  के  अन्तगगंत  कार्यवाही  की  जाती

 है  ।
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 2 aiden hi
 लिखित  उुसेर

 विवरणमा

 गोपनीण

 सं०  12016(2)/88-तीति-1/खण्ड  iii  (xvii)
 भारत  सरकार

 शहरी  विकास  मंत्रालय

 नई  दिनाक  24  1985.

 *  कार्यालय  ज्ञापन

 विषय  दस्बों  को  साधारण  पूल  वास  के  आवंटन  के  लिए  दिशानिर्देशों  की
 संसोका  ।

 12  1985  को  हुई  मंत्रिमण्डल  आवास  समिति  की  बंठक  में  राजनेतिक  दलों

 साधारण  पूल  वास  के  आअवंटंस  के  लिए  दिशा-निर्देशों  कीं  पुंनरीक्षा  की  गई  थी  तथा  समिति  द्वारा

 निभ्नलिखित  प्रस्ताव  अनुमोदित  किए  गए

 (i)  केवल  ऐसे  राजनैतिक  दलों  या  समूहों  अध्यक्ष  द्वारा  मान्यता  दी  गई  को

 वास  देने  की  आवश्यकता  अध्यक्ष  द्वारा  मान्यता  धाप्त  दलों  और  समूहों  को  सूची
 संसदीय  कार  मंत्राखक  से  फ्राष्ते  की  जा  संकती  लाइसेंस  फीस  एस०आर०  45.6

 के  शर्तों  के अनुसार  परिकलित  की  जाय  ।

 (i!)  अपात्र  मामलों  में  आवंटन  रह  कर  दिया  जाए  ।

 (॥)  रिहायशी  प्रयोजनों  के  निमित्त  दल  के  लिए  कुल  मिल्लाकर  6  यूनिटों  की  अधिकतम

 सीमा  के  भोतर  केवल  एक-तिहाई  कमेचारियों  को  आवंटन  किया  जाय  ।

 (iv)  जहां  तक  कर्म्यालय  केः  ख्िए  वास  का  संबंध  स्थान  आवश्यकताओं  की  जांच  के

 पश्चात  उपलब्धता  की  शर्तं  पर  रिहायशी
 भवन  आवंटित  किए  जा  सकते  हैं  बशतें

 कि  बॉजीर  देर  से  सहिसेंस  फीस  वसूल  की  आती  हैं  ।

 (¥)  आवंटन  राजनेतिक  दलों  के  नाम  पर  किया  जाय  न  कि  किसो  पदाधिकारी  के  नाम

 पर

 2:  अनुष्तंष  फि  सफदुकत  निर्ण्े  के  अनुसार  आम  की  कीयंबाही  की

 हस्ताक्षेर

 एंस०
 उप-निर्देशक  सम्पंदाਂ

 पैवा

 1.  सक्के  जावंहुनः  अंगुषानों  के  संकभक  निदेशक  ।

 2.  सहायक  अनुभाग  ।
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 3.  सहायक  कार्यालय  अनुभाग  ।

 4.  सम्पदा  निदेशालय  के  सभी  उप  निदेशक  ।

 डी०डो०ए०  तजल  भूमि  के  निपटान  नियम

 4663,  श्रो  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  डी०डी०ए०  नजूल  भूमि  के  निपटान  नियम  सहकारी

 हिक  आवास  समितियों  के  सदस्यों  को  आवंटित  किये  गये  फ्लेटों  पर  भी  लागू  होते  और

 यदि  तो  क्या  ये  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियां  इन  नियमों  का  पालन  कर

 रही  हैं  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  नजूल  भूमि  की  नियमावली  केवल  विकसित  भूमि  की  बिक्री
 विनियमित  करती  है  इसलिए  फ्लेटों  का  आवंटन  नियमों  के  अन्तगंत  नहीं  भाता  है  ।

 राजघानो  में  भूमिगत  पंदल  पार  पय

 4664.  श्री  तारा  चन्द्र  खशंडेलवाल  :

 भ्रो  कालका  दास  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  नगर  निगम/नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  का  विचार  राजधानी  में  महत्वपूर्ण
 तथा  भीड़भाड़  वाली  सड़कों  पर  भूमिगत  पैदल  पार  पथों  का  निर्माण  करने  का

 यदि  तो  राजधानी  में  कुल  कितने  भूमिगत  पंदल  पार  पथ  निर्मित  किये  जायेंगे

 ओर  कहां-कहां  पर  निर्मित  किए  और

 इनका  निर्माण  काय  कब  आरम्भ  होने  तथा  कब  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालप  में  राज्य  संत्रो  एस०  :  नई

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  जानकारी  दी  है  कि  चार  भूमिगत  पैदल  पार  अर्थात्‌  (i)  पंडित  पन्‍्त

 (४)  चर्च  (iii)  हनुमान  मन्दिर  के  पास  बाबा  छड़क  सिंह  मार्ग  ओर  (iv)  कस्सूरबा

 गांधी  मार्ग  पर  का  कार्य  चल  रहा  है  और  इनको  वित्तीय  वर्ष  1992-93  के  दोरान  पूरा  होने  की

 सम्भावना  है  ।  कस्तू  रबा  गांधी  मार्ग  और  हेक्‍्सागन  के  चोराहे  पर  एक  अन्य  भूमियत  पंदल

 पार  पथ  तकरीबन  पूरा  हो  चुका  है  और  इसके  शीघ्र  ही  चालू  होने  की  सम्भावना

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  भूमिगत  पेदल  पार  पथों  के  निर्माणा्थ  24  स्थलों

 को  तय  किया  गया  जिनको  आठवीं  पंच-वर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  गया
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 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  जानकारी  दी  है  कि  पी०डब्ल्यू०डी०  सड़कों  के  आर  पार  पैदल  पार  पथों

 के  निर्माणार्थ  5  स्थानी  को  तय  किया  गया  अयोजना  कायं॑  चल  रहा  है  ओर  निर्माण

 1993  तक  प्रारम्भ  हो  जाएगा

 ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम

 4665.  श्री  महेश  कनोडिया  :

 श्रो  एन०के०  बालियान  :

 थ्री  राम  सिह  कष्वां  :

 क्या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  व्यक्तियों  के  चयन  के  संबंध  में

 भारतीय  रिजवं  बैंक  तथा  योजना  आयोग  ने  क्‍या  टिप्पणी  की  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  और  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 चंडीगढ़  फो  जल  को  आवश्यकता

 4666.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दि  क्‍या  पिछले  महीने  चंडीगढ़  में  जल  की  आपूर्ति  में  भारी  कमी  उत्पन्न  हो  गई  थी  और

 यबि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जल  की  आपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 »  .  भविष्य  भें  जल  की  नियमित  आपूरत  को  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  संघ  शासित  प्रदेश

 के  कुछ  पाकेटों  में  जून  तथा  1992  के  दोरान  पानी  की  अल्पकालिक  कमी  थी  ।

 पांच  अतिरिक्त  ट्यूबवेल  चालू  किए  गए  तथा  संकटरों  में  सिचाई  के  लिए  पुनः  प्रयुक्त
 पानी  उपलब्ध  कराया  गया  ।  कच्चे  तथा  साफ  पानी  की  संग्रण  क्षमता  बढ़ाई  गई  तथा  पेय  जल

 आपूर्ति  में  उचित  वितरण  के  लिए  राइजिंग  मेनस्ट  के  कुछ  आंतरिक  कनेक्शनों  की  व्यवस्था  की  गई

 चंडीगढ़  में  जल  आपूर्ति  वृद्धि  योजना  पहले  से  ही  चल  रही  है  ।

 इंडिया  गेट  के  आस-पास  पार्कਂ  विकसित  करने  का  तिर्णय

 4667.  श्री  रवि  राय  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  सरकार  का  विचार  छोड़ोਂ  आन्दोलन  की  स्वर्ण  जयंती  समारोह  मनाने

 कै  लिये  इंडिया  गेट  के  आस-पास  अगस्त  क्रान्ति  पाकं  विकसित  करने  का  और
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 थदि  तो  तस्लंढंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विफाश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 ब्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 दिस्‍ली  अवध  शराब  वुधंटना

 4668.  भ्रो  विलास  मुत्तेमवार  :  कया  गुह  मंत्री  यह  बवाते  ो  कृशा  करेंगे  कि  :

 1992  में  दिल्ली  में  हुई  अबंध  शराब  दुर्घटना  में  किल्नने  व्यक्तियों  की  मृत्यु
 हो  गई  ओर  कितने  ब्यक्षित  गंभीर  रूप  से  बीमार  हो

 पीड़ित  परिवारों/ब्यक्तियों  को  दिये  गए  मुआवजे  का  ब्योरा  क्‍या

 दिल्‍ली  में  ऐसी  घटनाओं  के  बढ़ने  के  क्या  कारण \

 इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  मई  है

 (3)  यदि  उसका  क्‍या  परिणाम  और

 [  दिल्‍ली  में  ऐसी  घटनाओं  को  प्रुनरावृज्षि  को  रोकभे  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रांलय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एस०
 :  दिल्‍लो  पुलिस  मे  खुचित  किया  है  कि  1992  में  दिल्‍ली  में  अच्चेध  शराब  से

 कोई  दुघंटना  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं  खछ्ता  ।

 दिल्ली  में  इस  प्रकार  की  घट्कओं  की  पुमरावुत्ति  को  रोकने  के  जिए  भिभ्नलिखित

 कदम  उठाए  गए

 1.  सभी  धानेदारों/व्शिष  हकाइयों  के  प्रभार्यों  जैसे  स्पेशल  दिल्‍लौ  पुलिस  के

 सत्तकंता  अनुभाग  को  मासूचना  एकत्र  करमे  ओर  अपराधियों  फो  फ्कड़ने  के  लिए
 आवश्यक  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 2.  पंदल  और  चलती  फिरती  गएत  को  गहन  किया  यया  पुलिस  स्टेशन  स्तरों  पर

 आस  चना  एकत्र  करने  वाले  तंत्र  को  सक्रिय  बनाया  गया  है  ।

 3.  पुलिस  वाहनों  से  उदघोषणा  की  जाती  है  ओर  जनता  को  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे

 सुरा  का  सेवन  न  करें  क्योंकि  इससे  असामायिक  ओर  अवांछित  मुत्यु  होती

 -  सुरा  का  पता  लगाने  के  लिए  छापे  मारे  जाते  हैं  ।

 5.  दिल्‍ली  पुलिस  अपराध  शाखा  में  आबकारी  मामलों  का  फ्ता  समाते  के  लिए  एक
 अलग  अनुभाग  कार्य  कर  रहा  है  सूचना  एकत्र  की  जाती  है  ओर  छापे  मारे  जाते

 हैं  ।
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 6.  सावंजनिक  सभाओं  में  जनसंबोधन  प्रणालो  के  माध्यम  सिनेमा  हालों  में  स्लाइडों
 इत्यादि  के  माध्यम  से  विस्तृत  प्रचार  किया  जाता

 रोहिणो  में  भूखंडों  का  आवंटन

 4669.  श्री  अंकुशराब  रावसाहेब  टोपे  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  28  1992  के  हिन्दुस्तान  नई  दिल्ली  में
 ए  ड्रीम  टन्‍्डें  सोरਂ  शीषषक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सभी  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  रोहिणी  में  भूखण्ड  दिये  जाने  की
 सम्भावना

 यदि  तो  कब  ओर

 उन  पंजीकृत  ब्यक्तियों  का  श्रेणी-वार  ब्योरा  क्‍या  जिन्हें  अभी  भूखंड  नहीं  मिले  हैं
 और  उन्हें  भुखंड  आवंटित  करने  में  विलम्ब  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  हां  ।

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  रोहिणी  आवासीय  योजना
 में  विभिन्‍न  श्रेणियी  के  अन्तगंत्त  शेष  पंजीकृतों  को  भूमि  और  बुनियादी  सुविधाओं  की  उपलब्धता
 पर  निर्भर  करते  हुए  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  भूखण्ड  आवंटित  किये  जायेंगे  ।

 श्रेणीवार  जिन्हें  अभी  भूखण्ड  प्राप्त  करने  इस  प्रकार
 —  श्रेणी आवेदकों  की

 श्रेणी  आवेदकों  की  संख्या

 आशिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग/जनता  4665

 निम्न  आय  वर्ग  20583

 मध्यम  आय  वर्ग  के
 जप फि७ियणनन्‍न्‍नन्‍ईन्‍.न्‍3.>3>3[्््_/ैै  हु

 भूखंडों  का  आवंटन  भूमि  की  उपलब्धता  बुनियादी  सुविधाओं  के  विकास  और  पानी  की

 उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है जो रोहिणी परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन में बाघा है । कृषि राज सहायता को वापस लेना 4670. श्री बुजभूषण शरभ सिंह : क्‍या ऋषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार का विचार कृषि पर राज सहायता को कम करने/वापस लेने का यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और 5
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुस्लप्फल्ली  :  से  कृषि  क्षेत्र  के
 विभिन्‍न  घटकों  जंसे  कीटनाशियों  आदि  पर  राजसहाथता  की  भाती  यह  राज

 सहायता  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  साथ-साथ  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  उद्देश्यों  के  अनुसार
 बांटी  जाती  है  ।

 सहकारी  प्रुप  हार्गसग  समितियां

 4671.  श्री  बो०एल०  शर्मा  प्रेम  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दिल्ली  में  अंनेक  सहकारी  श्रप  हाउंशिंग  स्थितियां
 विशेष  रूप  से  ग्राम  विहार  सहकारी  ग्रूप  हाउसिंग  समिति  ने  जाली  हलकनामे  पेश  किए  थे  कि

 उनके  पास  दिल्ली  में  कोई  मकान  नहीं  है  अथवा  डढी०डी०ए०  में  फ्लैटों  के आवंटन  के  लिए  बे

 छत  नहीं

 यदि  तो  अब  तक  इस  मामले  में  पता  लगाए  गए  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  क्या  कारंवाई  करने  का  है  ?

 दहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 सहकारी  समितियों  ने  बताया  है  कि  सदस्य  बनने  के  समय  व्यक्ति  के  इस  आशय  का  एक  शपथ  पत्र

 देना  होता  है  कि  उसकी  पत्नी  अथवा  आश्रित  बच्चों  का  दिल्‍ली  में  कोई  मकान  अथवा

 रिहायशी  भूखंड  नहीं  है  ।  समिति  के  सदस्यों  को  समिति  द्वारा  भूखंड/पर्लट  के  आवंटन  से  पूर्व

 दुबारा  एक  शपथ  पत्र  दाखिल  करना  अपेक्षित  होता  है  कभी  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  कि  कुछ
 सदस्यों  ने  असत्य  शपथ-पत्र  दाखिल  किये  हैं  तो  आरोप  का  सत्यापन  करने  के  लिए  जांच  की  जाती

 है  और  वह  सत्य  पाया  जाता  है  तो  व्यक्ति  की  सहायता  समाप्त  कर  दी  जाती  है  ।  ग्राम

 विहार  को  ऑपरेटिव  ग्रप  हाऊरसिंग  सोसाइटी  के  सदस्यों  द्वारा  असत्य  शपथ  पत्र  दाखिल  करने  के

 बारे  में  ऐसी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  झग्गी  बस्तियों  में  आग

 4672.  आचायं  विश्वनाथ  दास  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बंताने  की  कूंपा  करेंगें  कि  $

 पिछले  तीन  वर्षों  में  दिल्ली  में  झुग्गी  झोंपड़ी  बस्तिथों  मे ंलगी  आग  की  घटनाओं  का
 व्षंवार  तथा  घटनावार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  घटनाओं  में  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  नष्ट

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई  और

 उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०
 :  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  आग  लगने  वी  कुल  546  घटनाएं  ब्योरे  निम्ब

 प्रकार  से
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 1989-90  196

 1990-91  199

 1991-92 2  151

 आग  लगने  की  इन  घटनाओं  में  लगभग  3.27  करोड़  रुपए  की  श्म्पत्ति  की  हानि
 सूचित  की  गई  है  ।

 और  15-1-1990  को  पुराने  जमुना  पुल  के  नज़दीक  जे०जे०  कालोनी  और
 23-4-1990  को  थाना  पहाड़गंज  के  अन्तगंत  मोतियाखान  को  शझुग्बी  झोंपड़ी  बस्ती  में  आग  लगने
 की  घटनाओं  की  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  की  गई  थी  ।  इन  दोनों  मामलों  में  जांच  अधिकारी  का  मत
 था  कि  अवंध  रूप  से  बिजली  के  कनेक्शन  लेने  के  कारण  हुए  बिजली  के  सोर्ट  सक्रिट  के  कारण  आग
 लगी  थी  ।  जांच-अधिकारी  द्वारा  पता  लगाए  गए  निष्कर्षों  क्रो  निवारात्मक  और  सुधारात्मक  उपाब
 करने  के  लिए  संबंधित  विभागों  को  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 |

 जम्म  ओर  कश्मोर  में  आतंकवादियों  के  शिफार  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  मुआवजा

 4673.  श्री  दाऊदयाल  जोशी  :  क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  में  आतंकवादियों  के  शिकार  हुए  ब्यक्तियों  के  परिवारों  को  पिछले
 तीन  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धनराशि  का  मुआवजा  दिया  और

 इस  मुआवजे  का  भुगतान  करने  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  मानदण्ड  का  ब्योरा  क्‍या

 संसदोय  कार्य  मभ्त्राज्य  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एसम०
 :  ओर  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  ने  अपने  तारीख  10-7-90  के  आदेश  संख्या

 आर०  ए०  1990  के  तहत  आतंकवादी  हिसा  में  मारे  गए  या  स्थायी  रूप

 से/ऑलशिक  रूप  से  अपंग  व्यक्तियों  को  अनुग्रह  पू्थंफ  सहायता  की  अदायाी  के  लिए  दिशानिदेश

 जारी  किए  ।

 जम्भू  और  कश्मीर  सरकार  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  वित्तीय  वर्ष  1990-91;
 1991-92  और  1992-93  2-93  (30-6-92  क्रमशः  7.5  करोड़  13  करोड़  रुपए  और  5

 रोड  रुपए  की  सहायता  स्वीकृत  की  गई  ।

 विधरण

 जम्मू  व  कश्मीर  सरकार

 सामान्य  प्रशासन  विभाग

 विषय  :  कानून  और  व्यवस्था  से  संबंधित  गड़बड़ी  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  राहत  की  स्वीकृति  ।

 शन्दर्भ :  प्रसासनिक  परिषद  निर्णय  संख्या  20,  दिनांक  29-6-1990

 1990  का  अद्देश  संख्या  आर०  ए०  दिनांक  10-7-1990

 उपर्यक्त  विषेषक  किसी  भी  आदेश  या  नियम  था  विनियम  में  उश्लिखित  किसी  बात  के  होते

 हुए  भी  कानून  ओर  व्यवस्था  के  उल्लंघन  या  किसी  भी  भ्रकार  की
 सिश्रिल  अव्यक्स्था  के  कारण  हुई
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 हिसा  के  परिणामस्वरूप  मांरे  गए  या  स्थायी  आंशिक  रूप  से  विकलांग  हुए  व्यक्तियों  को  निम्नलिखित

 अनुग्रह  राहत  का  भुगतान  किया  जायेगा  :

 मजिस्ट्रेट  ओर  पुलिस  कामिक

 1.  मृत्यु  होने  पर  1.25  लाख  रुपये

 2.  स्थायी  रूप  से  विकलांग  होने  पर  0.25  लाख  रुपये

 3.  आंशिक  रूप  से  विकलांग  होने  पर  0.10  लाख  रुपये

 अनुग्रह  राहत  केवल  उन  लोगों  को  दी  जाएगी  जो  उचित  रूप  से  सरकारी  ड्यूटी  करने  के

 परिणामस्वरूप  मारे  गए  अथवा  विकलांग  हुए  हों  ।

 अनुग्रह
 राहत  पुलिस  कार्मिकों  के  मामले  में  पुलिस  महानिदेशक  और  मजिस्ट्रेटों  के  मामले  में

 सरकार  के  गृह  विभाग  द्वारा  मंजूर  की  जाएगी  ।

 अर  सेनिक  बलों  के  कामिक

 1.  मृत्यु  होने  पर  1.25  लाख  रुपये

 2.  स्थायी  रूप  से  विकलांग  होने  पः  0.25  लाख  रुपये

 3.  आंशिक  रूप  से  विकलांग  होने  0.10  लाख  रुपये

 अनुग्रह  राहृत  उन  लोगों  को  दी  जाएगी  जो  उचित  रूप  से  सरकारी  ड्यूटी  करने  के  परिणाम

 स्वरूप  मारे  गए  या  या  विकलांग  हुए  ।

 अनुग्रह  राहत  सरकार  के  गृह  विभाग  द्वारा  मंजूर  की  जाएगी  ।

 लाभभोगी  को  भुगतान  संबंधित  अरद्धं  सेनिंक  बल  के  स्थानीय  बटालियन  के  कमांडेंट  द्वारा

 किया

 मंजूरी  और  अनुग्रह  राहत  के
 भुगतान  को  प्रक्रियां  आवैश्यक  परिवतन  सहित  वही  होगी  जो

 एस०  आर०  ओ०  570,  दिनांक  10-9-1986  के  तहत  यथासंशोधित  जम्मू  ओर  कश्मीर  सिविल

 सेवा  विनियम  के  अनुच्छेद  249  एम०  की  शर्तों  के  अनुसार  अभ्य  राज्य  सरकार  के

 श्वारियों  के  लिए  निर्धारित  अनुग्रह  राहत  है  ।
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 पुलिस  कामिकों  के  अलाबा  अन्य  सरकारो  कार्मिक  :
 प्र

 1.  मृत्यु  होने  पर  1.00  लाख  रुपए

 2.  स्थायी  रूप  से  विकलांग  होने  पर  0.25  लाख  रुपए

 3.  गम्भीर  रूप  से  घायल  होने  पर  0.05  लाख  रुपए
 24  धण्टे  स ेअधिक  समय  ०क  अस्पताल

 में  भर्ती  रहने

 4.  घायल  घण्टे  स ेकम  समय  तक  अस्पताल  0.01  लाख  रुपए
 में  भर्ती  रहने  तक

 5.  मामूलो  रूप  से  घायल  होने  तक  चिकित्सा  500  रुपये

 उपचार  होने  के  बाद  छुट्टी  होने

 अनुग्रह  राहत  केवल  उन  लोगों  को  देय  होगी  जो  उचित  रूप  से  सरकारी  डयूटौ  करते  समय

 मारे  गए  या  विकलांग  हुए  ।

 अनुग्रह  राहत  संबंधित  प्रभागीय  आयुक्त  द्वारा  मंजूर  की  जाएगी  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  अलाबा  अन्य  लोग  :

 1.  मृत्यु  होने  पर  1.00  लाख  रुपये

 2.  स्थायी  रूप  से  विकलांग  होने  पर  0.25  लाख  रुपये

 3.  गम्भीर  रूप  से  घायस  होने  पर  0.05  लाख  रुपये

 24  चण्टे  स ेअधिक  समय  तक  अस्पताल

 भर्ती  रहने  तक

 4.  घायल  होने  पर  0.01  लाख  रुपये

 (24  घंटे  से कम  समय  तक  अस्पताल  में  रहने

 5.  मामूली  रूप  से  घायल  होने  तक  500  रुपये

 चिकित्सा  उपचार  के  बाद  छूट्टो  किए  जाने

 अनुग्रह  राहत  निम्नलिखित  लोगों  को  दो  जाएगी  :

 जिनका  वास्तविक  हिंसा  या  उसको  भड़काने  में  हाथ  न  हो  ।

 (७)  जो  विशेष  रूप  से  मारे  गए  हों  ।

 अनुग्रह  राहृत  सरकार  के  गृह  विभाग  द्वारा  मंजूर  की  जाएगी  और  उसका  बिंतरण  1989
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 जय  —

 के  सरकारी  आदेश  संख्या  121  द्विनांक  1  करते  जर्तों  के  अनुझार  अचलित  प्रक्रिया

 के  अनुसार  किया  जाएगा  ।

 उचित  सम्पत्ति  का  नुकसान  विस्फोट  या  किसी  भी  अन्य  प्रकार  की  तोड़फोड़  के

 कारण  संबंधित  क्षेत्र  कै  कार्यकारी  अभियन्ता  आर०  एण्ड  बी  ०  )  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  के  आधार
 पर  जिन  व्यक्तियों  की  अचल  सम्पत्ति  को  नुकसान  पहुंचा  उस  व्यक्ति  को  नुकसाम  का  50  प्रतिशत

 अनुग्रह  अनुदान  दिया  जाएगा  जिसकी  अधिकतम  सीमा  दो  लाख  रुपए  होगी  ।

 नुकसान  की  एक  लाख  रुपए  से  कम  मूल्यांकित  राशि  तक  की  अनुग्रह  राहृत  की  स्वीकृति

 संबंधित  मंडलीय  आयुक्त  द्वारा  की  नुकसान  की  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  अमूल्थांकित

 राशि  कौ  अनग्रह  राहत  की  स्वीकृति  सरकार  के  गृह  मंत्रालय  के  द्वारा  की  जाएमी  ।

 जम्म  और  काश्मीर  में  आतंकवादी  हिसा  के  शिकार  हुए  व्यक्तियों  नजदीकी

 आश्रवितों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  विवरण  ।

 1.  मृत्यु  होने  पर  1.25  लाख  रुपये

 2.  स्थायी  रूप  से  अपंग  होने  पर  0.25  लाख  रुपये

 3.  आंशिक  रूप  से  अपंग  होने  पर  0.10  लाख  रुपये

 सिविलियन

 1.  मृत्यु  होने  पर  1.00  लाख  रुपये

 2.  स्थायी  रूप  से  अपंग  होने  पर  0.25  लाख  रुपये

 3.  गम्भीर  रूप  से  जख्मी  होने  पर  0.05  लाख  रुपये
 24  घंटे  से अधिक  समय  तक  अस्पाल  में

 भर्ती  होने

 4.  जरुमी  होने  पर  0,01  लाख  रुपये

 (24  घंटे  से कम  समय  के  लिए  अस्पताल  में

 भर्ती  होने

 5.  मामूली  रूप  से  जरूमी  होने  पर  568  पप्रे
 उपचार  के  थांद'कछट्टी दे  दो

 केस्त्र/राब्य  सरकार  के  कर्सचारो

 1.  मृत्यु  होने  पर  1.00  लाख  रुपए

 2.  स्थायी  रूप  से  अपंग  होने  पर  0.25  लाख  रुपए

 3.  गम्भीर  रूप  से  जरूमी  होने  पर  0:05  लाख  रूपए

 (24  घंटे  स ेअधिक  समय  तक  अस्पताल  में

 आती  रहने
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 4.  जरुमी  होने  पर  (24  घंटे  से कम  समय  के  लिए  0.01  लाख  रुपए
 अस्पताल  में  भर्तो  रहने

 5.  मामली  रूप  से  जरूमी  होने  पर  500  शपए
 (  प्रथम  उपचार  के  बाद  छुट्टी  कर  दिए  जाने

 इसके  अतिरिक्त  सज्य  पुलिस/सुरक्षा  क्वौमिकों  सहित  केन्द्र/राज्य  सरकार  के  कर्मंचालै  जो

 ड्यूटी  के  दोरान  मारे  के  फंमिली  ग्रुप  इन्शोरेंस  ओर  उनके  संबंधित  सेवा  लिंधमों
 के  अन्तर्गत  अन्य  लाभों  के  पात्र  हैं  ।

 |

 2.  ऊपर  उल्लिखित  मामलों  ओर  के  संबंध  में  अनुग्रह  हरबंक
 राहत  के  खाते  में  किया  गया  व्यय  खाताशी  2235  सामाजिक  सुरक्षा  और  अन्य  शहत
 झपाधों  से  पूरा  किया  जाएगा  ।

 3.  किसी  लम्बित  मामले  को  तदनूसार  ही  उस  पर  निर्णय

 4.  वर्तमान  संवंधानिक  नियमों  के  संबंधित  उपचंधों  में  संशोधन  जब  कभी  आवश्यक  हो  अलग
 से  किए  जाएंगे  ।

 लया  जाएगा  ।

 राज्यपाल  के  आदेश

 सरकार  के  आशधुक्त/सचिव,  सामाष्य
 प्रशासन  दिनांक  10-7-1990

 राज्यों  में  केन्द्र  सरकार  के  कर्ंचारियों  के  लिए  निर्मित  आवास
 हु

 4674.  श्री  रामना  रायण  बेरवा  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिए

 कितने  आवासों  का  निर्माण  किया

 कया  सरकार  ने  अपने  कमंचारियाँ  को  आवास  आवंटित  करने  हेतु  कोई  समयबद्ध

 क्रम  तेयार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ? है

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  साधारण  पूल  में  शहरी  विकास  मंत्रालय  द्वारा  बनाए  गए  क्वांरों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए  अन्य  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  बनाए  गए  क्वार्टरों  के  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 और  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  स  मी  सरकारी  कमंचारियों  को  आवंटनार्थ

 साधारण  पूल  में  मकानों  निर्माण  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  निधियों  के  निद्यतन  के  आधार
 पर  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  साधारण  पूल  में  और  अधिक  क्वाटंरों  के  निर्माण  की

 कृति  दैना  सरकार  जारी  रखेगी  ।
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 शाम  आभाआ  ुइल  नमन  ७७७७७७७७७/७४ए"शआआआआआआआआआआआआण  जन  अननस_-+-++जन-ः  गरम

 इण्डिया  गेंट  का  विकास

 4675.  श्री  अंकुशराब  टोपे  :  क्या  शहूरो  विकास  मंत्रो  यंह  बताने  की  कृत  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  इण्डिया  गेट  का  पुनः  विकास  करने  का  और

 यदि  ती  तत॑तम्त्न्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  नई  दिल्‍ली

 नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  इण्डिया  गेट  के  आस-पास  का  क्षेत्र  काफी  पयंटकों  को  आकर्षित

 करता  है  तथा  सायंकाल  में  आम  लोग  इस  क्षेत्र  में  एकत्र  होते  हैं  एवं  कुछ  मेले  भी  आयोजित  किए

 जातें  इस  क्षेत्र  में  पाँकिंग  स्थर्ल  की  बड़ी  मांग  इसंलिए  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने

 ते  प्रबन्ध  योजना  तेयार  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  अभिकरण  द्वारा  अध्ययन  कराम्म

 अध्ययन
 और  यातायात  पुलिस  के  परामर्श  के  आधार  पर  एक  नया  एकतरफा  यातायात  चाल  किया

 गया  है  जिसकी  जनता  ने  भली  प्रकार  से  सराहना  की  इससे  हैकसागन  में  यातांघात  सुगभ

 हआ

 [
 जे

 हिन्दी ]

 हा

 पंटना  में  स्मारक  को  स्थापना

 4676.  श्री  बिलेय  कुमार  यादव  :  क्या  शहरी  विकास  सेंत्रो  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पटना  में  मुख्य  स्थान  पर  स्वर्गीय  श्री  सुनील  मु  वर्जी  और  श्री

 शामावतार  शास्त्री  के  किसी  स्मारक  की

 स्थापना का विचार और यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या है ? शहरो विकास मैत्रालय में राज्य मंत्री एम० : और ऐसा कोई प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है । जम्मू ओर कश्मोर में जेनसंहार 4677. श्री अटल बिहारी वाजपेयो शो लोकनाथ चौधरो : श्री बजभूषण शरण सिह : श्री शंकर सिह बाधेला : थो महेश कनोडिया श्री प्रकाश वो० पाटिल : श्री भवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या गृह मंन्नोी यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष में और के दौरान अब तक जम्मू-कश्मीर में ह॒त्याओं की कितनी घटनाएं हुई
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 वर्ष  :990,  1991  में  गौर  1992  के  बोरान  अब
 ओर  अन्य  राज्यों  में  अद्ध  सैनिक  बलों  के  राज्यवार  कितने  सेनिक  मारे

 उपर्युक्त  अवधि  के  वोरान  पंजाब  और  कश्मीर  घाटी  के  कितने  आतंकवादियों
 को  पाकिरतान  द्वारा  प्रशिक्षण  दिया  और

 इस  अवधि  के  दौरान  उन्हें  दिए  गए  हथियार  और  गोलाबारूद  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०
 :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  ने  निम्नलिखित  सूचना  प्रस्तुत  की  है  :

 1989  1990  1991  1992

 (31-7-92

 1.  आतंकवादी  हिंसा  में  मारे  19  461  382  371

 सिबिलिशनों  की  संख्या

 2.  मारे  गए  सुरक्षा  बल  कामिकों  8  154  168  82

 को  संख्या

 पंजाब  सरकार  ने  निम्नलिखित  सूचना  भेजी  है  :
 गा  -  जज

 1989  1990  19891  1992 3.
 92.  बक )

 दी  कित्तर  में  श्ररे  एए  1168  2467  2586  980
 प्रिबिलियनत्रों  फ्ंख्स

 2.  मारे  गए  सुरक्षा  बल  कामिकों  152  493  493  150

 की  संख्या
 ७७---नननमम-कनननननननमम--म-मनननननननननननन  न  न  नभनननननननतभभततती-नत38]ांभटऑ  ्  खाख  ीखआझईकफस8ससससस  उस  सस  सै  -__  समन  कक»  नमन+  नमन»

 असम  के  संबंध  में  उपलब्ध  के  करे  aaah  मारे  में
 इसके  सिविलियन  ६992  में  बल  अपरतुंकश्यढ़ी  द्विसा  मारे  गए  ।

 इसके  अलावा  अधिकृत  में  32  सुरक्षा  बल  में  ।9  और  दिया  गया और उन्हें
 |  |  सुरक्षा  बल  कार्मिक  आतंकवादियों  द्वारा  मारे

 कोई  निश्चित  अनुमान  बताना  कठिन  है  लेकिन  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  पाकिस्तान

 में और पाक अधिकृत कश्ममे₹ में कई आतंकवांदियों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें बड़ी संछुया में शस्त्र अर र:सकेल। बझरूक उपसलक्य कराया 3985
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 पटसन  आधुनिकोक रण  निधि

 4678.  डा०  असोम्त  बाला  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कच्चे  पटसन  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  को  किस  प्रकार  खर्च  किया  जा  रहा

 पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  से  पटसन  किसानों  को  क्‍या  लाभ  हुआ  और

 क्या  देश  में  पटसन  विकास  कार्यक्रम  के  विकेन्द्रीकरण  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया

 फृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापललो  ओर  हां  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  विशेष  पटसन  विकास  कायंक्रम  के  भ्रन्तगंत  बीजों

 के  पौध  संरक्षण  तथा  सड़न  टेंकों  के  निर्माण  पर  राजसहायता

 के  रूप  में  पटसन  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।  इस  स्कीम  के  अन्तगंत  राज्यों  को  पैकेज

 प्रदर्शनों  के आयोजन  एवं  कल्चर  तथा  सड़ाने  को  उन्नत  विधियों  में  कृषकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  भी

 सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  के  अन्तगंत  पटसन  मिलों  को  आधुनिकीकरण  के  लिए

 ऋण  दिया  जाता  है  ।

 पटसन  उत्पादकों  को  पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  से  कोई  प्रत्यक्ष  लाभ  प्राप्त  नहीं

 होता  ।  पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  से  पटसन  उद्योग  की  आधुनिकीकरण  सम्बन्धी
 आवश्यकताओं  की  पूति  की  जाती  जिसके  परिणामस्वरूप  पटसन  आधारित  वस्तुओं  के  उत्पादन

 में  वद्धि  होती  है  जिससे  कछची  पटसन  की  मांग  तथा  इसके  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  है  और  पटसन
 उत्पादकों  को  लाभ  होता  है  ।

 सरकार  ने  अनुसंधान  तथा  विकास  कायें  को  प्रोत्साहित  किया  पटसन  के  विविध
 उत्पादों  के  उत्पादन  के  लिए  विपणन  में  सहायता  प्रदान  की  है  और  हथकरघा  तथा  हस्तशिल्प  के

 विकेन्द्री  कृत  क्षेत्रों  को  पटसन  यानं/धागे  को  आपूर्ति  पर  आबकारी  शुल्क  माफ  कर  दिया  है  ।  सरकार

 ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  पटसन  मिलों  पर  रियायती  दरों  पर  आबकारी  शुल्क  लगाया  है  ।

 ]

 पाकिस्तान  द्वारा  को  था  रहो  गप्तचरो

 4679.  शी  लतादंग  सिश्  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 xo क्‍या  सरकार  को  कश्मीर  ओर  देश  के  अन्य  भागों  में  पाकिस्तान  द्वारा  की  जा  रही
 गुप्तचरी  की  जानकारी

 यदि  तो  इन  गतिविधियों  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 (7)  वर्ष  1991-92  के  दोरान  कितने  पाक  गुप्तचरों  को  गिरिफ्तार  किया  गया  ?
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एन० :  जो  श्रीमान

 इस  प्रकार  को  गतिविधियों  को  रोकने  के  सीमा  पर  बाड़  सीमा  पर
 प्रभावकारी  गश्त  आदि  लगाकर  निगरानी  को  और  सघन  कर  दिय  गया  महत्वपूर्ण  संस्थानों
 के  भास-पास  सुरक्षा  को  मजबूत  कर  दिया  गया  है  ।

 सूचना  प्रकट  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 ]

 गन्ने  के  विकल्प

 4680.  क्रो  नवल  किशोर  शाय  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 कया  गन्ने  की  फसल  के  लिए  अधिक  पानी  और  भूमि  की  आवश्यकता  होती
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  चुकम्दर  जेसी  किसी  वेकल्पिक  फसल  को  लोकप्रिय  बनाने  का  वियार  भोर

 गस्‍्ने  के  इन  विकल्पों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  सो०  :  जी  हां  ।

 देश  के  विभिन्‍न  गन्‍ना  उगाने  वाले  राज्यों  में  गन्ने  में  पानी  की  जरूरत  1400  मि०

 मी०  से  3500  मि०  मौ०  के  बीच  होती  गगने  की  फसल  12-20  महीने  तक  जमीन  को  घेरे

 रहती

 गन्ने  की  वेकल्पिक  फसल  के  रूप  में  चुकन्दर  की  खेती  देश  के  अधिकतर  हिस्सों  में
 सफल  नहीं  रही  किर  राजस्थान  के  गंगानगर  क्षेत्र  में  चुकन्दर  को  पूरक  फसल  के  रूप  में
 उगाया  जाता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 के  अन्तगंत  गांव

 4681.  थी  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  कल्यांल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  कटक  ओर  सम्बलपुर  जिलों  के  कुछ  गांवों  को

 एप्रोचਂ  के  अन्तर्गत  घोषित  करने  और  कालाहांडी  जिले  में  कुटियाकीड  विकास  एजेंसी  में

 17  और  गांबों  को  शामिल  करने  के  बारे  में  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  सरकार  ने  इस  बारे  में  कया  कारंवाई
 की  और

 इस  पर  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कल्याण  पंत्रो  सीताराम  :  हां  ।

 और  सम्बलपुर  जिले  में  तीन  समूहों  के  अनुमोदन  हेतु  प्रस्ताव  मंत्रालय  में  प्राप्त

 हुआ  था  ओर  इसे  स्थीकार  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  समूहों  के  गठन  के  लिए  प्रस्तावित  क्षेत्र  सटे
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 हुए  नहीं  हैं  |  मंत्रालय  के  विचार  राज्य  सरकार  को  सूत्रित  कर  दिए  गए  थे  ।  उड़ीसा  राज्य  सरकार

 द्वारा  कटक  जिले  के  दानागुडी  प्रखंड  में  एक  समूह के  रूप  में  शामिल  किए  जाने  हेतु  8 ग्रामों  का
 प्रस्ताव  भी  किया  गया  था  ।  निर्देशक  नक्शे  के  अभाव  में  इन  ग्रामों  के  सामीपथ्य  का  पता  लगाने  के

 लिए  इस  प्रस्ताव  की  जांच  सम्भव  नहीं  राज्य  सरकार-से  इसे  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया
 उड़ीता  राज्य  सरकार  द्वारा  कालाहांडी  जिला  स्थित  कुटियाकाब्र  विक्रास  एजेंसी  में  स्थित  )7

 और  ग्रामों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  भी  भेजा  गया  था  ।  आदिवासी  उप  योजना  क्षेत्र  के  बाहर

 वाले  आदिवासियों  को  क्योंकि  विशेष  केन्द्रीए  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  अतः  मंत्रालय  का

 विचार  है  कि  प्रस्तावित  17  ग्रामों  में  रहने  वाले  आदिवासी  भी  छितरे  हुए  आदिवासियों  के  अंतर्गत

 राज्य  सरकार  को  दी  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  में  से  घित्तीय  सहायता  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  राज्य  सस्कार  इम  ग्रामों  के.अदिध्यस्तियों  के  ब्विकस्प्.हेतु  राज्य  योजना  संसाधनों  में

 से  निधियां  प्रदान  कर  सकती  राज्य  योजना  निधियों  के  योगज  के  रूप  में  छितरे  आदिवासियों

 के  लिए  उपलब्ध  निधियों  में  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।  मंत्रालय  के  विचार

 राज्य  सरकार  को  सूचित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 नमंदा  मदी  द्वारा  भू-कटाव

 सध्य  प्रदेश  में  नमंदा  नदी  के  की  ' किसकी  भूमि  भू-कह्क्व-के  कारण  केती  के

 लायक  नहीं  रह
 गई

 क्या  इस  भूमि  को  समतल  बनाने  और  भूःकटाव:शेकने के  लिए  कोई  जभिवान  चलाया
 गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लापलल्‍ली  :  नमंदा  स्रवण  क्षेत्र  मध्य
 प्रदेश  और  गुजरात  राज्यों  में  है  जिसका  कुल  सकल  क्षेत्र:लशभग  85.01  लाख  हैक्टेयर  है  ।

 सर्वेक्षण  किए  680  |  दैकमर  अब  छऋछ  1,0..8.9  लाख  ,  हैक्टेयर  क्षेत्र
 युक्त  मृदा  तथा  संरक्षण  उपायों  से  के  लिए  प्राथमिकता  वाला  क्षेत्र  वर्गीकृत  किया  गया

 तप्रकि  भू-कटाव  रोका  जा  ।

 ओर  इन  क्षेश्रोंत्के  सुवशरप्के  शिए;इसक  सुफम्म  कोई।कंनरिय  प्रोजना  ।-

 बंजारा  जनआतियों  का  फल्पाण

 4683.  श्रो  के०  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ंपा  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जूहां.बंजारा  जगज़ातियां  रहती
 :

 कयाः  उन्हें  अनुसू  चिक्तः  जब  जा  तिश्रों  की  जू  को  शश्क  क्ित्रा  है
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  स्थिति  कया

 उन  ज॑नज!तियों  कें  कल्याण  के  लिए  क्‍या  योजनाएं  तेयार  की  गई  और

 (2)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रो  सोताराम  :  से  बंजारों  को  आंध्र  बिहार
 तथा  उड़ीसा  राज्यों  में  अनुसूचित  जनजाति  तथा  हिमाचल  कर्नाटक  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र
 दिल्‍ली  में  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  विनिदिष्ट  किया  गया  अन्य  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जहां
 बंजारों  को  भा  हो  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  के  रूप  में  विनिशिष्ट  नहीं  किक्ष  गया

 है  उनसे  संबंधित  सूचना  नहीं  रखी  गई  है  ।

 भोर  आदिवासी  उप  बोजना  के  अन्तगंत  जिसमें

 लध  उद्योग  आदि  शामिल  बंजारों  सहित  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए
 विभिन्‍न  कार्यक्रम  अथवा  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 उबंरकों  के  मुल्य

 4684.  थी  राम  पूजन  पढेल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  छोटे  सीभान्त  किसानों  भौर  कहे  किशल्तों  के  श्वाभित्व  में

 कितनी  भमि

 छोटे  सीम्मन्‍्त  किसानों  ओर  बड़े  किसानों  द्वारा  पृथक-पृथक  रूप  से  कुल
 कितनी-कितनी  मात्रा  में  नाइट्रोजन  फास्फेट  उबंरक  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  और

 देश  में  ओर  पड़ोसी  देशों  में  उ्वेरकों  के  मल्यों  में  कितना  अन्तर  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  कृषि  संगणना  (1985-

 86)  के  आधार  पर  किसानों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  द्वारा  प्रचालित  क्षेत्र  को  प्रदर्शित  करने  वाला

 विवरण  संलग्न  है  ।

 किसानों  की  विभिन्‍त  श्रेणियों  द्वारा  खपत  किए  गए  उबंरक  के  लिए  पृथक  से  कोई

 आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 भारत  ओर  पड़ोसी  देशों  में  उवंरकों  के  प्रवशित्त  मूल्यों  को  प्रदर्शित  करने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  |

 कृषि  संगणना  1985-86  के  अनुसार  कृषकों  को  बिभिन्‍न  श्रेणियों  द्वारा  प्रशालित  क्षेत्र
 को  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण

 ऋण्सं०  प्रमुख  आकार  वर्ग  प्रचालित  क्षेत्र*

 1  2  3

 1.  मारजिनल  22042

 (13.4)
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 1  2  3

 2  छोटी  25708

 (15.6)

 £  पे  अधं-मध्य  म  36666

 (22.3)

 4.  मध्यम  47144

 (28.6)

 5  बड़ी  33002

 (20.1)

 योग  164562

 (100.0)

 *क्रोष्ठकों  में  दिए  गए  आंकड़े  प्रतिशतता  को  प्रदर्शित  करते  हैं  ।

 भारत  और  पड़ोसी  देशों  में  विभिन्‍न  उर्बरकों  के  मुल्यਂ
 कजज+  5:

 मीटर  टन  पोषक  तत्व  के

 __  मुल्य  अमरीकी डालर
 यूरिया  सिंगल  सुपर  म्यूरिएट  आफ

 देश  वर्ष

 फास्फेट  पोटाश

 1.  पाकिस्तान  1988-89  8-89  288  284

 2.  बंगलादेश  1988-89  335  ना  229

 3.  श्रीलंका  1987-88  210  कत-+  156

 4.  नेपाल  1988-89  342  _  144

 5.  मलेशिया  1988-89  272  165

 6.  जापान  1988-89  857  1845  543

 न  फिलीपीन्स  1988-89  406  750  275

 8.  चीन  1988-89  उपलब्ध  --  -

 नहीं

 9.  भारत*  1988-89  353  410  150

 *14-8-91  से  इन  मूल्यों  में  30  प्रतिशत  ओर  अधिक  वृद्धि  कर  दी  गई
 ++ज्ोत  :  उवरक  सांख्यिकी  :  1990-91
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 कमअ>>+न्‍

 कश्मोर  घाटो  में  केम्द्रीय  शरकारो  क्षेत्र  के उपक्ष्तों  के  कार्यालय

 4685.  श्री  सेयद  शाहाबदोन  :

 थी  दिलोप  भाई  संघानी  :

 क्‍या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कश्मीर  घाटो  में  केन्द्र  सरकार  के  मंत्रालयों  अथबा  विभागों  और  केन्द्रीय  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  अन्तगंत  आने  वाले  अथवा  इनसे  सम्बद्ध  कार्यालय  बन्द  किए  गए  हैं  अथवा

 आंश्षिक  या  पूर्भ  रूप  सें  अन्यभ  ले  जाये  बसे

 कमाना  यितखचओचीा+

 यदि  तो  घाटी  में  अभी  भी  कार्यरत  ऐसे  कार्यालयों  तथा  एककों  के  नाम  क्या  हैं
 और  !  1990  तथा  30  1992  को  इनमें  कार्य रत  कर्मचारियों  की  श्रेणी  संख्या

 कित्तनी

 बन्द  किए  गए  अथवा  पूर्ण  रूप  से  अन्यत्र  स्थानान्तरित  कार्यालयों  व  एककों  के  नाम

 क्‍या

 इस  प्रकार  कार्यालयों  के  स्थानान्तरण  अथवा  बन्द  करने  के  कया  कारण  और

 ये  कार्यालय  कब  से  पूर्ण  रूप  से  घाटी  में  कार्य  करना  आरम्भ  करेंगे  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०
 :  से  संबंधित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  और  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से  सूचना  की

 प्रतीक्षा  है  |  प्राप्त  होने  पर  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 कश्मीरी  उपच्रवादियों  द्वारा  भात्मघातो  दस्तों  का  गठन

 4686.  श्री  गुदवास  काम्तत  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कश्मीरी  उग्रवादियों  ने  एक  आत्मघाती  दस्ते  का  गठन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इन  आत्मघाती  दस्तों  को  समात्त  करने  के  लिए  सरकार  का  कया  उपाय  करने  का

 विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  एस०
 :  से  सरकार  को  कुछ  आतंकवादी-गिरोहों  द्वारा  सुरक्षा  बलों  ओर  प्रतिष्ठानों  पर

 आक्रमण  करने  के  लिए  कथित  आत्मदाह  दस्तों  के  होने  अथवा  बना  लेने  संबंधी  रिपोर्टों  की
 कारी  है  ।  सुरक्षा  बल  इस  बारे  में  सतक  तथा  चौकस  हैं  ।

 कश्मीर  घाटो  में  महिलाओं  को  परेशान  किया  जाता

 4687.  श्री  रामेश्वर  पाटीवार  :

 शो  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :

 श्री  शंकर  सिह  बाघेला  :

 कथा  गृह  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  |  1992  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  वरसस्‍्ट  सफरस

 इन  बैलीਂ  शीबंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिमा

 वर्ष  1990-91  और  1992  में  अब  तक  प्‌ृथक्‌-पृथ्कः  जण्यू:कृशदोएं  में  कितती  महिलाओं
 के  साथ  बलात्कार  किया  कितनी  महिलाओं  की  हत्या  की  गधी  ओर  कितंगी  महिलाओं  को

 अपनी  इच्छा  के  विरुद्ध  विवाह  करना  पड़ा  और  घम्म  परिवर्तन  करना  ओर

 ———

 राज्य  में  आतंकवादियों  के  उत्पीड़न  से  महिलाओं  को  बच्चाने  के  लिये  क्यय  कदम  उठाये

 जा  रहे

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  भंजालव  में  राण्य  मंत्री  एम  Cae
 :  सरकार  को  प्रश्नाधीन  समाचार  की  जानकारी  है  ।

 और  सरकार  निर्शोष  महिलाओों  किए  जाने  कले  अत्याचरों  को  घपेर  निनन्‍्क

 करती  कश्मीर  महिलाओं  को  आतंकवादियों  के  अत्याचारों  से  राज्य  यें

 जम्मू  ओर  कश्मीर  सरकार  से  सूचना  की  प्रतीक्षा  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा
 पर  रख  बी  जाएगी  ।

 जम्मू  ओर  कश्मोर  में  पिरफ्तार  आतंकवादी

 4688.  श्री  सेयद  शाहाबुद्दीन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 1  1991  को  और  1992  को  जम्मू  ओर  कश्मीर  में
 आतंकवादी  गिरफ्तार  किए  गए  थे  और  कितने  आतंकवादियों  पर  मुकदमा  चलाया  जा  रहा
 ओर

 1  1991  और  ।  1992  के  बीच  प्राधिकारियों  के  सामने  कितने

 आतंकवादियों  ने  आत्मसमपंण  किया  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  ग॒ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०  एम०
 :  और  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  मे  सूचित  किथा  है  कि  !  1990  से

 3।  1991  तक  3751  गिरफ्तारियां  की  गईं  ओर  1  1991  से  3।  1992

 तक  1697  गिरफ्तारियां  की  इस  प्रकार  31  1992  तक  गिरफ्तारियों  की  कुल  संझुषय

 5448  हो  गई  ।  फिर  भी  गिरफ्तार  किये  गये  लोगों  में  से  बहुत  बढ़ी  संख्या  में  लोगों  को  प्राथमिक

 जांच-पड़ताल  अथवा  न्यायालय  के  आदेशों  के  बाद  रिहा  कर  दिया  गया  है  और  पं  रोल/जमानत  पर

 छोड़  दिया  जम्मू  ओर  कश्मीर  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  ।  1990  से

 31  1992  तक  733  आतंकवादियों  ने  प्राधिकारियों  के  सामने  आत्मसमपंण  किया  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  विभाम  गृह

 4689.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  सरकारी  विभागों  ने  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  भर्मी  को  छुट्टियां  बिताने

 हेतु  विश्राम  गृह  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  इनका  निर्माण  किया  है  अथबा  इनकी  खरीद

 की

 यदि  तो  उन  विाागों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  ये  विश्राम  गृह  किन  स्थानों  पर

 स्थित
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 क्या  इन  विश्राम  गृहों  के  आबंटन  हेते  कोई  मानवंड  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इन  विभागों  का  विचार  भविष्य  में  ऐसे  कुछ  और  विश्राम  गृहों  का
 खरीद  करने  का  और

 यदि  तो  इन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  तथा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  अरुणाजलस):(क)  से  शहरी  विकास
 मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  विद्यमान  होस्टलों/भवकाश  गहों  से  सम्बन्धित

 क्षित  विव
 रण  संलग्न  है  ।

 वाराणसी  और  दिल्‍ली  में  भी  अवकाश  गृह  बनाने  का

 प्रस्ताव  विचा  राघीन  है  ।

 केन्द्र  सरकार  के  अन्य  कार्यालयों  द्वारा  निरभित/अधिप्राप्त  अथवा  निर्माण  के  लिये  प्रस्तावित

 स्यूट्स  के  ब्यौरे  शहरी  विकास  मंत्रालय  द्वारा  केन्द्रीय  रूप  से  नही  रख  जाते  ।

 बिवरण

 सानदण्ड  :  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  दुरिम  फोसस  हाॉस्डल्स  :

 ये  वास  सुबिधाएं  उपलब्ध  करते  हैं  ओर  मुख्यतः  सांसदों  ओर  दोरे  पर  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  को  आवश्यकताओं  को  पूरा  करेंगे  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंच्रारी  अवकाश  राज्य  सरकार/सरकारो  क्षेत्र/स्वायत्त  संगठनों  के

 चारी  दोरे  अथवा  अवकाश  सांत्दों/केन्द्रीय  सरकारी  करमंचारियों  के  साथ  गये  गेर-सरकारी

 व्यक्ति  ओर  सेवा  निवुत्त  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  उपलब्धता  की  शत्तं  के  अध्यधीन  इस  सुविधाओं
 का  लाभ  उठा  सकते  उनके  मामलों  तथापि  कोई  अग्रिम  बुकिंग/आरक्षण  नहीं  किया

 जायेगा  ।

 2.  अवकाश  गृह  :  ये  उपर्युक्त  सभी  श्रेणी  के  व्यक्तियों  को  वास  सुविधाएं  उपलब्ध  करेंगे  ।

 3.  रहने  की  रक्त  /  बास  अधिकतम  10  दिन  की  अवधि  के  लिग्रे  दिया

 जआदिक  मामलों  में  रूम्क्त  नई  दिल्ली  में  सम्बन्धित  उप  निदेशक  के  पूर्व  अनुमोदन

 थो  आबर्वछृता  होने  पर  सम्पदा  निदेशक  के  आदेश  प्राप्त  10  दिन  से  आगे  कुल  30  दिन

 के  लिये  ऋस  के  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 अन्य  करते  :

 ए*  व्यक्तित/वरिवार  के  लिब्रे  केवल  एके  कमरा  बुक  किया  अपवादिक  मामसों

 में  कैर  सरकारी  ध्यक्तयों  के  लिये  निर्शास्शि  प्रभारों  की  अदायगी  करने  पर  अज्षिरिक्त

 कमरे  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 स्यूट्स  कमरे  में  खाना  चाय  बनाने  को  अनुमति  नहीं  होगी  यदि  कमरे-में

 इसकी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 जिस  श्यक्ति  को  होस्टल  में  वास  दिया  गया  है  सायं  10.00  बजे  के  पश्चात्‌  उसके
 ध

 सकल  किसी  अकधिकृत  व्यक्ति  को  रहते  अथवा  मिलने  आग्रे  अनुमति  नहीं

 होगी  ।
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 होस्टल/अवकाश  गृह  में  मादक  द्र्यों  क ेसेवन  की  अनुमति  नहों  होगी  ।

 हरिंग  आफिससं  होस्टह्स/अथकाश  गहों  के  भ्योरे  :

 संन्ट्रल  गवनंमेंट  टूरिग  आफीससं  होस्टल्स  निम्नलिखित  स्थानों  में  हैं  :

 निजाम  कलकत्ता  2.  चर्च  गेट/ओल्ड  सी०  जी०  ओ०  बम्बई
 नेपियन  सी  बम्बई

 3.  शास्त्री  मद्रास  4.  बंगलोर

 5.  बेलेयर  त्रिवेंद्रम  6.  केन्द्राचल  सेक्टर  लखनऊ

 अथकाश  गह  :

 ग्रांड  शिमला

 2.  कन्याकुमारी

 3.  मसूरी

 अनाथ  बच्चों  का  कल्‍्याण

 4690.  भ्री  गुरुदास  कामत  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  से  महानगरों  में  अनाथ  बच्चों

 के  कल्याण  और  समुचित  विकास  पर  निगरानी  रखने  हेतु  स्वयंसेवी  संगठनों  को शामिल  करने  का

 अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  संत्रो  सोतारास  :  से  आठवीं  पंचवर्थीय  योजना  के

 सरकार  का  आवारा-बेसहारा  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  एक  नई  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  शुरू  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  इस  योजना  में  उन्हें  गेर-ओपचारिक  शिक्षा  और  व्यावसायिक  प्रशिक्षण

 जैसी  कल्याण  सेवाएं  प्रदान  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  |  सरकार  का  आवारा-बेसहा  बच्चों  के

 लिए  यूनिसेफ  की  सहायता  के  अंतगंत  छह  महानगरों  अर्थात्‌
 बंगलौर  ओर  हैदराबाद  में  ऐसी  श्रेणी  के  बच्चों  का  भारी  संकेट्रगक  है  ।  एक  नगर  स्तरीय  कार्यक्रम
 आरम्भ  करने  का  भी  प्रस्ताव  आवारा-बेसहारा  बच्चों  के  लिए  ये  योजनायें  स्वेच्छिक  संगठन

 फे  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जाएंगी  जिन्हें  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  सिफारिशों

 पर  सहायता  दी  जाएगी  ।

 मई  बिल्‍लो  सगर  पालिका  में  भतियां
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 क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  में  कमंचारियों  की  भर्ती  कमंचारी  चयन  आयोग/संघ
 लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  की  जाती

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  है
 3

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  नगर  निगम/दिल्ली  प्रशासन  जंसे  अन्य  सरकारी

 सरका  स्थानीय  निकाथों  तरह  इस  निकाय  में  फर्मंचारी  चयन  आयोग/संघ  लोक  सेवा  आयोग
 के  माध्यम  से  कमंचारियों  की  भर्ती  करने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ?

 फार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  से  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  में

 लपिफ्नीय  सहायक  और  कमिष्क  आशुलिपिक  के  पद  पर  कमंचारी  चयन  आयोग  के  माध्यम से
 की  जाती  संघ  लोक  सेवा  भायोग  के  माध्यम  से  कोई  भर्ती  नहीं  की  जाती  संघ  लोक
 सेवा  आयोग  से  के  पदों  पर  चयन  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  था  लेकिन  भायोग  ने

 इसके  लिए  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  की  क्‍योंकि  पंजाब  नगरपालिका  1991  में  ऐसा
 कोई  प्रावधान  नहीं  है जबकि  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  इसी  अधिनियम  द्वारा  शासित  है  ।

 )

 ]
 श्री  राम  नाईक  :  मैंने  एक  सूचना  दी  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  एक  के  बाद  ही  दूसरी  दीजिए  ।  मुझे  अभी  यह  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 मुझे  यह  मिल  जाएगी  ।

 श्री  थी  घनंजय  कुमार  :  मेरे  पास  कुछ  पन्न  पत्र  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इनकी  जांच  पड़ताल  मुझे  इन्हें  जांचने  दीजिए  ।

 )

 रो  हरि  किशोर  सिह
 :  अध्यक्ष  कल  नागालैंड  में  भारतीय  सुरक्षा  सेनिकों  की

 दह्ती  टकड़े  पर  नागा  विद्रोहियों  न ेधात  लगाकर  आक्रमण  किया  जिसमें  29  सुरक्षा  सैनिक  मारे

 गये  ।  वे  विद्रौही  भागऋर  बंगलादेश  में  प्रवेश  कर  गये  ।  इप्ती  तरह  से  कल  ही  पाकिस्तान  अधिकृत

 कश्मीर
 में

 पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  श्री  मवाज  शरीफ  ने  एक  जलसे  में  शरीक  होकर  एक  जुलस

 का  नेतत्व  क्रिया  और  खद  नारा  लगाया  कि  कश्मीर  बनेगा  कया  भारत  सरकार  की

 सूचना  में  यह  बात  आई  है  और  भारत  संरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कांयंवाही  करने  जा  रही  है  ?

 ऐसा  लगता  है  जम्पू-कश्मी  मणिपुर  में  जो  घटनायें  हो  रही  हैं  उनमें  सरकारी  दल  जो  है

 उसके  राजं॑नतिक  तौर-तरीकों  के  कारण  वहां  ऐसी  राजनंतिक  परिस्थितियां  पंदा  हो  गई  हैं  जिससे

 बहां  आतंकवादियों  को  बढ़ावा  भिला  है  ।  भारत  सरकार  के  गठन  से  इनको  संतोष  न  होकर  नागालेंड

 में  दल-बदल  को  प्रक्रिया  के  तहत  इन्होंने  वहां  की जनभावना  पर  कुठाराघात  किया  है  ।  कुछ  वर्ष

 पहले  कश्मो  पंजाब  में  भी  यही  किया  था  |  दलमत  राजनीति  को  लेकर  ये  लम्बीं-लम्बी  बात  करते
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 हैं  कि  राष्ट्रीय  हित  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  सब  लोग  एकजुट  हो  जायें  ओर  देश  की  सुरक्षा  करनी

 चाहिए  ।  क्या  राजनंतिक  आधार  पर  सरकार  कोई  आंतरिक  पहल  करने  की  चेष्टा  करेगी  ?

 भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  से  इस  संबंध  में  क्या  क्या  कोई  विरोध
 प्रकट  किया  अगर  किया  है  तो  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  जो  जवाब  आया  है  उससे  भारत
 सरकार  संतुष्ट  है  हम  देश  के  हित  में  राष्ट्र  के  हित  में  यह  जानना  चाहेंगे  कि  भारत  सरकार
 की  इस  संबध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  रवि  राय  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  अहम  सवाल  है  जो  हरि  किशोर  सिंह
 जी  ने  उठाया  है  ।  जब  वामुजो  सरकार  थी  उसके  बाद  आपने  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  और  अब

 यह  दिल्‍ली  की  सरकार  को  सीधी  जिम्मेदारी  हैं  चह्नाण  साहब  बंठे  मैं  उनसे  जानना  चाहता  हूं  कि

 वामुजो  सरकार  जब  थी  तो  आतंकवाद  पर  काबू  पाने  के  लिए  उसने  एक  प्रस्ताव  भारत  सरकार  को

 दिया  था  ।  बाद  में  भारत  सरकार  के  टेकओवर  करने  पर  वामुजो  सरकार  का  प्रस्ताव  सरकार  के

 समक्ष  है  उस  पर  कया  कायंवाही  अगर  नहीं  हुई  तो  इसीलिए  ये  चोजें  हुई  मैं  सरकार  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सिलसिले  में  उन्होंने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री  जा  फर्नाडोज  :  अध्यक्ष  इस  बारे  में  मैं  इतना  ही  पूछना  चाहता  हूं
 कि  वहां  की  सरकार  को  बर्खास्त  करके  आज  4-4-1/2  महीने  हो  रहे  छः  महीने  में  आपको  वहां

 चुनाव  कराने  हैं  |  क्या  आप  वहाँ  पर  समय  पर  चुनाव  कराने  जायेंगे  या  परिस्थिति  को  इस  तरह  से

 बिगाड़  कर  उसको  कश्मीर  या  पंजाब  की  तरफ  पहुंचाने  का  काम  मैं  इसके  बारे  में  माननीय

 गृह  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहूंगा  ।  आपको;इस  बारे  में  फंसला  आजकल  या  परतों  में  लेगा

 हफ्ते  दो  हफ्ते  में  वहां  पर  आपको  चुनाव  घोषित  करना  मेरे  पास  जो  जानकारी  ड़सके
 सार  आप  वहां  पर  चुनाव  न  कराते  हुए  छः  महीने  के लिए  ओर  समय  मारने  का  काम  करने  जा  रहे

 हैं  ।  उसके  जो  नतीजे  वहू  इतने  भयावह  होंगे  कि  फिर  आगे  सरकार  यह  न  क॒द्टे  कि  हम  लोग
 क्या  करें  ?

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  लंड्री  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  का  और

 माननीय  प्रधानमंत्री  जी  का  ध्यान  जबाहर  रोजगार  योजना  के  अम्तगेत  हमारे  राष्ट्र  के
 संस्कृति  की  तीव्रगति  से  जो  पतन  हो  रहा  उसकी  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 माननीय  अध्यक्ष  इस  सदन  में  कुछ  दिन  पहले  जवाहर  रोजगार  योजना  पर  प्रश्नकाल  में

 चर्चा  हुई  सदन  के  सभी  सदस्यों  ने  कहा  कि  इस  योजना  में  भ्रष्टाचार  हो  भ्रष्टाचार  ये  बहुत

 दुख  का  विषय  परन्तु  मेरी  चिम्ता  इससे  भी  अधिक  इस  बात  पर  है  कि  इस  योजबवा  से  हमारे

 ग्रामीण  लोगों  के  चरित्र  का  इतना  पतन  हो  राह्ष  है  कि  अ्र्सधर  इसको  तुरन्ठु  न  रोका  गया  तो  देश  का

 भविष्य  मंघकार  में  चला  ।  हमारा  देश  गांवों  में  बद्धा  आज  स्थिति  यह  है  कि  ग्राम

 प्रधान  के  चुनाव  में  लाखों  रूपया  खं  किया  जपता  है  ओर  शराब  खुलेआम  चलती  है  ।  प्रधान  चुनाव

 जीतकर  जवाहर  रोजभार  योजना  से  पैसा  बनाना  प्रधानों  का  एक  मात्र  प्रमुख  उद्देश्य  हो  गया  है  ।

 इस  प्रकार  गांव  की  संल्‍्कृति  ओर  चरित्र  तेजी  से  खत्म  हो  स्छु  है  यह  हमारे  लिए  सबसे

 अधिक  चिन्ता  का  क्षय  क्‍योंकि  साथ  ही  इस  देश  के  लाखों  भांवों  से  ही  पमारी  सभ्यक्षा

 एबं  चरित्र  बना  हे  ओर  बनेगा  ।

 अतः  मेरी  प्रधान  मंत्री  से सबल  निवेदन  है  कि  शी  घ्रातिशीक्ष  ऐसी  व्यक्श्या  क्नायी  जाये  कि

 भ्रष्टाचार  का  फेंसर  जो  जवाहर  रोजगार  योजना  भें  फंल  रहा  इस  पर  तुस्म्त  जौर  श्रणावशफ्ती
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 रोक  लगे  कामों  का  सक्षम  मॉनीटरिग  इंस्पेक्शन  ओर  भ्रष्ट  लोगों  को  कड़ा  दण्ड  देने  का  प्रावधान

 होना  चाहिए  ।

 eS
 ॑]"एििशििएशकिओओ

 श्रो  पृथ्वीराज  डो०  बह्लाण  अध्यक्ष  अखिल  भारतीय  पेट्रोलियम  ब्यापारी
 संघ  ने  ।  अगस्त  को  बन्दਂ  का  आब्हान  किया  इससे  मोटर  डीजल  ओर

 कंटस  बेचने  वाले  लगभग  14,000  पंद्रोक्तियम  बिक्री-केन्द्र  बन्द  छेंगे  ।  इससे  लोगों  को  न  केवल  भारी

 कठिनाई  बल्कि  राष्ट्रीय  अ्थंव्यवस्था  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 पेट्रोलियम  ब्यापारी  यथा्थंपरक  ओर  लाभप्रद  कमीशन  की  मांग  करते  रहे  हैं
 जोकि  1961  में  लगभग  8  प्रतिशत  से  कम  होते-होते  आज  सगभग  एक  प्रतिशत  रह  गया

 हम  सभी  को  मालूम  है  कि  मुद्रास्फीति  से  ऊपरी  लागत  अधिक  द्वोगई  है  ओर  पैसे  की  कीमत

 भी  कम  हो  गई  है  ।  ब्याज  की  दरें  बढ़  गई  इस  व्यापार  को  चलाना  पूर्ण  रूप  से  अलाभप्रद  हो

 गया  हैं  ओर  इसके  फलस्वरूप  खराब  सेवा  मिलती  और  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  तो  यह  है  कि

 छोटे  व्यापारी  इस  व्यवसाय  में  बने  रहने  के  लिए  मिलावट  करने  ओर  ठगने  के  लिए  प्रवत्त  होते  हैं  ।

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  पिछले  वर्ष  2  1991  को  हड़ताल  का  आह्वान  किया  गया

 था  ।  मेरे  विचार  से  पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  सचिव  को  व्यापारियों  से  हड़ताल  न  करने  के  लिए

 ढछ्लेन  से  अनुरोध  करना  पड़ा  |  मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  पिछले  वर्ष  दीवाली  से  पूर्व  ही  निर्णय  लेने

 के  लिए  एक  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  गया  था  |  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।

 तेल  मूल्य  पुनरीक्षा  समिति  ने  इस  मामले  पर  विस्तार  से  विचार  किया  है  और  फाइल

 मंत्रालय  में  लम्बित  पड़ी  इसने  पूल्य-अआधारित  सूत्र  का  सुझाव  दिया  लेकिन  निर्णय  अर्भ

 भी  लम्बित

 हम  नई  आध्िक  नीति  पर  चल  रहे  हैं  जिसमें  हूम  कम  मूल्य  रखने  पर  जोर  दे  रहे

 हैं  तथा  यहाँ  तक  कि  शुल्क  कमोशन  मागू  करने  की  भी  सोच  रहे  हैं  ।  लेकिन  लम्बे  समय  से  चल  रही

 इस  समस्या  के  प्रति  सतत  उदासीनता  ने  व्यापारियों  को  टकराव  का  रास्ता  अपनाने  के  जिए  बाध्य

 कर  दिया  है  |  ये  गलत  संकेत  संप्रेषित  किए  जा  रहे  हैं  कि  जब  तक  आप  टकराव  का  रास्ता  नहीं
 सरकार  आपकी  बात  नहीं  सुनेगी  ।

 मैं  पेट्रोलियम  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सभा  को  स्पष्ट  आश्वासन  दें कि

 वह  इस  मामले  पर  अविलंब  रूप  से  निर्णय  करेंगे  ताकि  प्रस्तावित  हड़ताल  टाली  जा  सके  ।

 )

 श्री  निर्मेल  काति  चटर्जी  :  अध्यक्ष  मैंने  सूचना  दी  है  तथा  पहले  मैं  दक्षिणी

 अफ्रीका  के  पराक्रमी  ब्यज्ितियों  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  जोकि  रंगभेद  के  विरुद्ध  अपनी  लड़ाई  जारी

 रखे  हुए  हैं  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  दक्षिणी  अफ्रीका  के  विरुद्ध  प्रतिबंध  विस  ले  लिए  गए

 स्थिति  जटिल  बनी  हुई  दिखती  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  सभा  दक्षिणी  अफ्रीका  में  रंगभेद  के  विरुद्ध

 अपनी  साहसिक  लड़ाई  में  श्री  मंडेला  के  नेतृत्व  में  अफ्रीकन  नेशनल  कांग्रेस  को  हमारी  प्रशंसा  और

 समथ्थंन  संप्रेषित

 दूसरी  जिसकी  तरफ  मैं  इस  सभा  का  ध्यानाकर्षित  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि

 अमरीका  विश्व  भर  में  जो  दबदबा  पंदा  कर  रहा  है  उस  खतरे  के  साथ  ही  साथ  अभी  हाल ही  में
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 उसने  इराक  की  आजादी  को  खतरा  पंदा  करने  के  लिए  कुवृेत  के  साथ  एक  नोसेनिक  अभ्यास  शुरू
 किया  है  !  पिछले  युद्ध

 के  उनके  मुंह  खून  लग  गया  था  ओर  अब  वे  यह  सुनिश्चित  करने  की

 कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  वह  अपनी  सम्प्रभूता  से  हाथ  धो  बेठे  ।  इराक  अमरीकी  थल  सेना और
 सैनिक  बलों  की  चुनोती

 से
 पंगु  बन  गया  है  ।

 12.11  है  ।  स०  १०

 महोदय  पीठासोन

 मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसे  मामले  जिसमें  विश्व  में  कोई  गुट-निरपेक्ष  देश  विश्व  की  एकमात्र
 महाशक्ित  द्वारा  डराया-घमकाया  जाता  विदेश  मंत्रालय  को  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिए

 हहता  हूं  कि  सरकार  को  इराक  के  विरुद्ध  अमरीकी  नोसेनिक  कार्यवाही  की  आलोचना  करने

 वाला  वक्‍तब्य  देना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  यदि  किसी  विषय  विशेष  पर  प्रत्येक  सदस्य  बोलने

 तो  यह  बहुत  मुश्किल  हो  जाता  अन्य  विषय  भी  हैं  जिनके  संबंध  में  दूसरे  माननीय  सदस्य
 भी  बोलना  चाहते  हमें  कतिपय  मानदण्डों

 का
 पालन  करना  होगा  ।  मैं  अब  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद

 मेहता  को  आमंत्रित  करता  हूं  ।

 **  **

 थ्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  उपाध्यक्ष  ओद्योगिक  रूप  से  पिछड़े

 बिहार  के  आदिवासी  बहुल  क्षेत्र  मे ंअवस्थित  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  का  सिकन्दरो

 का  खाद  जिसमें  करोब  4,000  करमंचारी  कायं रत  सरकार  द्वारा  आथिक  सहायता  बम्द
 कर  दिए  जाने  के  कारण  बन्दी  के  कगार  पर  है|  कार्येशील  पूंजी  के  अभाव  में  कच्चे  रसायन
 एवं  अन्य  सामग्री  के  आपूर्तिकर्ता  प्रतिष्ठानों  का  भारी  बकाया  भुगतान  न  होने  की  दशा  में  कच्चे  माल

 एवं  अन्य  सामग्री  की  अ!पूति  बाधित  होती  रहती  फलस्वरूप  बार-बार  उत्पादन  पर  असर  पड़ता

 है  ।

 गत  1991  से  सरकार  ने  कंप्टिव  पॉवर  प्लांट  सहित  अन्य  प्लांटों  की  सभी

 पुनगेंठन  योजनाएं  स्थगित  कर  दी  हैं  जिसके  चलते  अमोनियम  अमोनियम

 नाइट्रेट  ,  अमो  नियम  अमोनिया  और  यूरिया  के  उत्यादन  पर  व्यापक्र  असर  पड़ा  है  ।

 खासकर  चालीस  वर्ष  पुराने  कंप्टिव  पॉवर  प्लांट  के  चलते  प्लांटों  की  विद्यत  आपूर्ति  पर  बुरा  असर

 पड़ा  है  जिसके  चलते  उत्पादन  के  साथ-साथ  कई  संवेदनशील  उपकरणों  पर  बुरा  असर  पड़ा  है  ।  इस

 परिस्थिति  से  उबरने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  सभी  पुन्गंठन  योजनाओं  को  अविलंब  चाल  किया
 भसिंदरी  खाद  कारखाने  को  चालू  रखने  के  लिए  आवश्यक  कायंशील  पूंजी  का  प्रबंध  किया

 जाए  और  वहां  नया  कंप्टिव  पॉवर  प्लांट  लगाने  की  प्रस्तावित  योजना  को  स्वीकृत  किया  जाए  ।

 आदिवासी  बहुल  पझ्नारखंड  क्षेत्र  में  अवस्थित  होने  के  कारण  यह  प्रशासनिक  दृष्टि  से  भी
 बाय  है  कि  सिदरी  के  पुनरुद्धार  के  लिए  तमाम  अल्प  क्रालिक  उपायों  पर  अमल  किया  जाए  और

 कालीन  पुनर्वास  के  लिए  वहां  नया  खाद  कारखाना  लगाने
 की

 अवधारणा  अभी  से  ही  ग्रहण  की

 जाए  ।
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 ह  हु

 लिंधित  उत्तर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सूची  के  नामों  के  अनुसार  बुलाऊंगा  ।

 )

 उवाध्यक्ष  महोंदयें  :  मॉननीयें  सं॑द॑र्स्थ  10  बजे  से  पूंब॑  संसद  में  आते  वे  सूचनाएं  देते  हैं  और

 उनकी  क्रमानुसार  सूची  बनती  यदि  प्रैत्यैंक  सदस्य  एक  मिनट  का  समय  तो  मेरे  विचार  से

 अधिक  सदस्य  अपनी  शिकायतें  रख  सकते  कृपया  मुझे  क्षमा  मैं  सूची  के  नामों  के  अनुसार

 बुंला  रहा  हूं  ।

 )

 थो  ई०  अंहलर्द  :  मैंने  सूर्चना  10  बैल  से  धृवे  ही  दे  दी  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमन्‌  अहमद  यदि  आपने  अपना  नाम  दस  बजे
 से  पूर्व  ही  दे  दिया

 तो  निश्चित  रूँप  से  आपका  नोंमे  सूर्ची  में  होगा  ।  यदि  प्रत्येक  माननीय  सर्दस्य  एक  मिनट  का

 समय  तो  मेरे  विचांर  से  अधिक  संदर्स्ये  इंसेमें  भाग  ले  रोक॑ते  यंदि  कतिपंय  संदस्य  तीन  से  पांच

 पभिन्नेट  तक  बोलति  तो  देंवेनंद्र  प्रसाद  जैसे  सेदैंस्थों  को  बोलनें  का  अवसर  मंहीं  मिखैगा  और  वे  अंपनी

 शिंकायतों  को  कक्ष  से  बाहरें  दौर्षा  में  अर्भिव्यक्त  करेंगे  *"

 में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपका  नाम  सूची  में  तो  आपको  निश्चित  रूप  से  बुलाया

 जाएगा
 बगल  काकुक  +  +  +

 )

 क्री  नोतोश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  मैं  बोल  नहीं  रहा  हूं  वल्कि  आपको  एक

 सुझाव  देना  चाहता  आपकी  सहायता  के  लिये  एक  बात  कहना  चाहता  मैं  डी  रो-आवर  में

 नहीं  बोल  रहा  हूं  लैकिर्न  जीरो-आवर्र  में  हमे  अनलिस्टिड  बिजिनंस  डिस्कस  करते  उन

 लिस्टिंड  बिजिंनेस  में  अनलिस्टिंड  मैम्बर्स  की  भी  बोलने  का  मौका  आपको  देना  चाहिये  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  मेहोंदिय  :  यह  अच्छा  सुझांव  है  ।  घंन्यंवाद  ।  श्री  शोभनाद्रीश्वर  आपको

 संमय-सीमा  के  बारे  में  जानकारी  आपको  अधिक  मित्रों  को  अवसर  देने  की  कोशिश  करनी

 चाहिए  ।

 श्री  शोभनाद्रौश्वरं  रार्व  वाडेंड  :  मुझे  अवसर  देने  के  लिए  धन्यव/द।

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  अभी  हाल  ही  में  विजयवाड़ा  और  छधिकन्द्राबाद  के  बीच

 और  विजयवाड़ा-मद्रास  शहर  के  बीच  अन्तर  शहरी  रेल  सेवा  के  रूप  में
 शुरू  की  गई

 सतवाहन  एक्सप्रेंस  तथा  पिनाकिनी  एक्सप्रेस  में  जो  किराया  लिया  जा  रहा  उसमें  हो  रही

 विसंगति  के  संबंध  में  आकृष्ट  करना  चाहता  यह  एक  आश्ययंजनक  बात  है  कि  यद्यपि  रेलवे  ने

 इनमें  प्रथम  श्रेणी  की  बोगी  जोड़ी  नहीं  वें  वातानुकूलिंत  कार  डिब्बों  में  यात्रा  करने  के  लिए
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 ननीनीीओती  नस  अ  अत  नस  की

 यात्रियों  से  प्रथम  श्रेणी  का  ले  रहे  विजयवाड़ा  और  सिकन्द्राबाद  का

 चेयर  कार  का  किराया  रहे  रु०  जबकि  प्रथम  श्रेणी  का  किराया  249  रु०

 रेलवे  वातानकलित  चेयर  कार  में  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  से  श्रेणी  रु०  की  बजाय  249  go  ले

 रहा  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  इस  विसंगति  की  तरफ  ध्यान  देने  और  इसे  दूर  करने

 तथा  एक्सप्रेस  रेलों  में  लिया  जाने  वाला  वातानुकूलित  चेयर  कार  का  किराया  ही  लेने  का  आग्रह

 करता  हं  ।  मेरा  सरकार  से  यह  भी  आग्रह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शोभनाद्रीश्वर  राव  कृपया  मुझे  क्षमा  करें  ।  बहुत  से  माननीय

 सदस्यों  को  पिछले  आठ  दिनों  से  बोलने  का  अवसर  नहीं  मिला  यद्यपि  वे  कार्यालय  में  माननीय  बजे

 आए  थे  ।  आप  जैसे  वरिष्ठ  सदस्यों  को  अन्य  सदस्यों  को  अवसर  देना  चाहिए  ।

 श्री  शोभनाद्रोश्वर  राव  बाड़ड  :  मैं  अंतिम  वाक्य  बोल  रहा  हूं  ।  इस  समय  तक  तो

 यह  पूरा  भी  हो  जाता  ।

 मैं  सरकार  से  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अभी  हाल  ही  में  गोदावरी

 एक्सप्रेस  पटरी  से  उतर  गई  थी  ।  विजयवाड़ा  से  ओंगल  ओर  विजयवाड़ा  से  विशाखापत्तनम  के  बीच

 रेलों  के  पटरियों  से  उतरने  की  घटनाएं  और  अन्य  दुघंटनाएं  हो  रही  आपके  माध्यम से  मैं

 रेल  मंत्री  जी  को  रेल-पथों  को  ठीक  से  बचाए  रखने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  का  आग्रह
 करता  हूं  ताकि  पटरियों  से  इस  तरह  से  गाड़ियां  न  उतरें  ।

 ]

 की  विग्विजपय  सिह  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय

 गृह  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  घटना  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जो  हमारे  एक  बहुत
 वरिष्ठ  स्वतंत्रता  संग्राम  भूतपूर्व  मुख्यमत्री  तथा  भूतपूर्व  राज्यपाल  रहे  हैं--श्री  भगवत

 दयाल  शर्मा--कल  दिल्लो  पुलिस  ने  उनके  साथ  बहुत  अभद्र  व्यवहार  किया  ।  उनके  लड़के  के  साथ

 मारपीट  की  उनके  हाथ  की  घड़ी  छुड़ा  ली  चेन  छीन  ली  गयी  ओर  उनके  पास  से  कंश
 ले  लिया  गया  ।

 श्री  भगवत  दयाल  शर्मा  इस  देश  के  एक  वरिष्ठतम  स्वतंत्रता  संग्राम  सेनानी  आज  हैं  ओर
 जब  हमारा  तीन  दिन  छोड़ो  आन्दोलनਂ  की  पचासवीं  वर्षगांठ  मनाने  जा  रहा

 ऐसे  समय  पर  दिल्ली  पुलिस  ने  उनके  साथ  जिस  तरह  का  व्यवहार  किया  माननोय  भगवत

 दयाल  शर्मा  जी  के  हम  न  केवल  उसकी  भत्संना  करते  हैं  बल्कि  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  मांग

 करते  हैं  कि  ऐसे  पुलिस  अधिकारी  और  पुलिस  जो  पूरी  तरह  से  गेर-जिम्मेदाराना  ढंग  से

 काम  कर  रहे  उनके  खिलाफ  सख्त  बर्ताव  किया  उनके  खिलाफ  कायेवाही  की  उनसे

 जो  चेन  अ:र  घड़ी  आदि  छीनी  गयी  उसके  लिये  दिल्‍ली  पुलिस  के  अधिकारी  ओर  कमंचारियों

 के  खिलाफ  मुकदमा  दर्ज  किया  जाना  चाहिये  |  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे

 इस  घटना  के  सम्बन्ध  में  सदन  में  बयान  दें  और  दोषी  अधिकारियों/कमंचारियों  के  विरुद्ध  सख्त

 कार्यवाही  करें  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  उपाध्यक्ष  श्री  दिग्विजय  सिंह  जी  ने  जो
 सवाल  उठाया  मैं  उम्मीद  करता  था  कि  कोई  न  कोई  मंत्री  उसकी  ओर  ध्यान  देगा  |  पं  ० भगवत
 दयाल  राज्यपाल  रहे  मुख्य  मंत्रा  रहे  रवतन्नता  सेनानी  रहे  हैं  भौर  उनके  और  उनके  पत्र  के
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 साथ  जैसा  दुष्यंवहार  हुआ  और  उन्होंने  मुझे  टेलीफोन  पर  सूचना दी  मैं  समझता हूं  कि  इस  प्रकार
 की  घटनाएं  लगातार  होती  रहें  और  होती  यह  बहुत  ही

 दुर्भाग्यपूर्ण  ह ैऔर  उसके

 ऊपर  अगर  तुरन्त  एक्शन  नहीं  लिया  जाएगा  और  निराकरण  नहीं  किया  तो  फिर  यहां
 पर  लोग  समझेंगे  कि  मनमानीपन  जंसा  भी  है  चल  सकता  है  और  इसीलिए  मैं  फिर  से  ध्यान

 दिलाता  हूं  सरकार  का  और  संसदीय  कायं  मंत्री  का  कि  वे  तुरन्त  गृह  मत्री  को  बताकर  इस  बारे  में

 उचित  कारंवाई  करवाएं  ।

 संसदीय  काये  मंत्री  गुलाम  नबो  :  अध्यक्ष  जो  भो  हुआ
 यह  बहुत

 है  अगर  हुआ  है  ।  जंसा  अपोजीशन  के  लीडर  ने  फरमाया  हम  गृह  मंत्री  को  बताएंगे  इसके

 रे  में  जानकारी

 क्रो  गुभान  सल  लोढा  माननीय  उपाध्यक्ष  राजस्थान  राजस्थानी  भाषा

 को  संवंधानिक  मान्यता  देने  के  लिए  बहुत  बड़ा  आन्दोलन  चल  रहा

 ]

 श्री  विग्विजय  सिह  :  मंत्री  महोदय  को  इसके  बारे  में  वक्तव्य  देना  चाहिए  |  यह
 एक  गम्भीर  मामला  है  ।  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  जिसमें  इस  देश  के  एक
 बहुत  वरिष्ठ  राजनीतिश  और  वरिष्ठ  सामाजिक  कायंकर्ता  के  साथ  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  दुब्येवह।र

 किया  गया  उनके  साथ  थाने  में  डांट-डपट  और  गाली-गलोच  किया  जा  रहा  इसे  सहन  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  मंत्री  महोदय  जी  को  इस  पर  वक्तव्य  देना

 चाहिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटश्थों  ः  कुछ  किया  जाना  क्‍या  आप  इस  बात  से

 सहमत  नहीं  हैं  कि  सरकार  द्वारा  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  सदस्य  चाहते  हैं  कि आपको  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।  क्‍या

 ग़प  वक्तव्य  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ?

 भ्रो  गलास  नथो  आजाद  :  मैंने  कहा  है  कि  मैं  गह  मंत्री  के  ध्यान  में  इस  बात  को

 लाऊंगा  ओर  समुचित  कार्यवाही  करूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लोढा  आप  अपनी  बात  जारी  रखें  ।  मापको  एक  भादर्श  वक्ता
 बनना  चाहिए  ।

 भी  गभान  मल  लोढा  :  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  श्रीमान्‌  कि  8  करोड़  राजस्थानी  लोगों

 द्वारा  बोली  जाने  वाली  भाषा  जिसका  बहुत  अच्छा  साहित्य  जिसका  व्याकरण  जिसके

 बड़ें  साहित्यकार  हुए  कन्हैया  लाल  सेतिया  ओर  चन्द्रवरदायी  जंसे  बिद्वान  हुए  हैं  जिन्होंने
 भक्तिराज  रासो  जंसे  बहुत  बड़े  साहित्य  की  रचना  उस  भाषा  को  अब  तक  हमारे  संविधान  में
 मान्यता  नहीं  दी  गई  अब  इस  समय  ओर  कुछ  समय  के  बाद  में  मणिपुरी  भाषा  ओर  नैपाली
 भाषा  को  मान्यता  देने  के  लिए  एक  बिल  आने  वाला  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  उसके  साथ  राजस्थानी
 भाषा  को  शामिल  कर  लिया  जाए  ओर  राजस्थानी  इसके  लिए  बहुत  बड़ा  आन्दोलन  राजस्थान  में
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 कर  रहे  हैं  ।  हालत  इतनी  विकट  है  कि  जालौर  में  श्री  मोहन  लाल  जी  ने  यहां  तक  कहा  है  कि  बे

 आत्मदाह  कर  लेंगे  और  राजस्थान  बन्द  होगा  और  इसको  प्रचण्ड़  प्रक्रिया  होगी  ।  अतः  मेरा  निवेदन

 है  कि  गृह  मंत्री  इसको  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  क्र  लें  ।

 राजस्थान  सरकार  ने  इसके  लिए  पत्र  ल्लिखा  में  भाज़  ही  मुख्य  मंत्री  श्री  भरोसिह  जी

 शेखावत  से  मिल  कर  आया  हूं  ।  मंत्रिमण्डल  ने  इसके  बारे  प्रें  प्रस्ताव  पास  किया  है  ।  इसालए  आपकी

 दोनों  शर्तें  पूरी  हो  गई  हैँ  ।  हिन्दी  साहित्य  अकादमी  ने  इसके  लिए  रिकगवीशन  दी  है  और  इसको

 जो  मीटिंग  हुई  उसम  जो  द्वन  क्राइटीरिया  वे  दोनों  क्राइटीरिया  यह  राजस्थानी  भाषा

 फुलफिल  करती  है  ।  इसलिए  इसको  मान्यता  दी
 ह  ह

 क्रो  सत्यपाल  सिह  यादव  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  गन्ना  किसानों  के

 लिए  इस  समय  बहुत  बड़ा  संकट  पैदा  हो  गया  इसके  सम्बन्ध  में  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  मैं

 इस  सदन  में  उठाना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  गन्ना  किसानों  के  गन्ने  का  330  करोड़  रुपए  के  बकाया

 का  भगतान  नहीं  किया  गया  है  ओर  उसके  लिए  हमारी  केन्द्र  सरकार  दोषी  है  क्योंकि  35  प्रतिशत

 चीनी  फ्री  सेल  की  होती  है  और  65  प्रतिशत  चीनी  लेबी  की  होती  लेवी  की  शुगर  को  अभी  तक

 रिलीज  नहीं  कराया  है  जिसके  कारण  केन्द्र  सरकार  ने  प्रदेश  सरकार  को  भुगृतान  नहीं  किया  है  ।

 इसके  लिए  मान्यवर  केन्द्र  सरकार  दोषी  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  गन्ना  किसानों  को  भुगतान

 तहीं  हो  रहा  है  जबकि  उत्तर  प्रदेश  के  कोआप्ररेटिब  एक्ट  के  अन्दर  यह  दिया  गया  है  कि

 हरेक  गन्ना  किसान  को  उसके  गन्ने  का  भुगतान  15  दिनु  क़े  अन्दर  कर  दिया  जाएगा  और  अगर

 15  दिन  के  अन्दर  भुगतान  नहीं  किया  जाता  तो  मय  सूद  उसको  भुगतान  किया  जाएगा  ।

 आज  चार-चार  ओर  पांच-पांच  महीने  होने  जा  रहे  हैं  भोर  330  करोड़  रुपए  क

 भगतान  न  होने  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  के  सारे  गन्ना  किसान  परेशान  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम

 से  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करे  ओर  कुछ  आवश्यक

 कदम  उठाए  ताकि  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  की  कठिनाई  दूर  सके  ।

 | है
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  अपने  हाथ  उठाने  की  आवश्यकता

 नई

 मैं  सूची  के  अनुसार

 आपका  नाम  पुकारूंगा  और  निश्चय  ही  आपके  नाम  भी  आ  मेरा  क्राप  सभी  से  केवल AT ॥

 यही  अवुशोध  क्र  आपको  स्रमग्र  क्रो  वेख्ना  चाहिए  स्लौर  हूत्ते  सदस्यों  औे  कोलने  का

 अवसर  दें

 उपाध्यक्ष  सहोदग्न  :  इस  समय  मुझे  यहां  पर  आपके  सम  सप्क्नक्ष  करते  का  क्रधिकार

 नह्टीं  है

 थ्री  शरत  भ्रस्द्र  पटनाग्रक  :  मैं  उड़ीसा  के  संग्रंध  में  एक  बहुत  हो  गम्भीर

 मामला  उठाना  चाहता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पटनायक  आपको  भी  बोलने  का  अवसर  मिलेगा  |  यदि  सदस्य

 अपनी  बात  जल्दी  खत्म  कर  दें  तो  अम्य  सदस्यों  को  भी  बोलते  का  अबसर  मिल  सकता  आपको

 अपने  मित्रों  को  भी  बोलने  का  अवसर  देना  चाहिए  ।

 212-
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 ]
 श्रो  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फातमोी  :  उपाध्यक्ष  महोदय,|मैं  आपका  ध्यान  टी  ०बी०

 सीरियलों  पर  ले  जाना  चाहता  भाज  जो  टी०  वी०  सीरियल  दिखाए  जा  रहे  हैं  वे  ज्यादातर

 घटिया  कुछ  अच्छे  सीरियल  भी  बने  हैं  जोकि  हिन्दुस्तान  के  कल्चर  पर  बनाए  गए  जैसे

 पिछते  दिनों  आपने  देखा  होगा  सोर्ड  आफ  टोपू  और  अब  चाणक्य

 चल  रहा  है  |  ये  बड़े  सीरियल  हैं  जो  हिन्दुस्तान  की  त;रीख  के  ऊपर  बनाए  गए  हैं

 मेरी  गजारिश  आपकी  तरफ  से  सरकार  के  लिए  है  कि  एक  सीरियल  जो  विक्रांत  फिल्म्स
 के  जरिए  दिया  गया  वह  तानसेन  के  लिए  जो  हिन्दुस्तान  के  साहित्य  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा

 है  ।  हिन्दुस्तान  की  संगीत  की  दुनिया  में  इतना  बड़ा  आदमी  आज  तक  नहीं  हुआ  ।  इस  तरह  के

 सीरियल  बनने  से  हिन्दुस्तान  में  नेशनल  इनर्टगरेशन  और  कम्युनल  हारमनी  में  काफो  फायदा

 होगा  ।

 मैं  सरकार  से  दरख्वास्त  करूंगा  कि  इस  सीरियल  को  कनसीडर  इस  प्रस्ताव  पर

 डिफरेट  पोलीटिकल  बी०  जे०  जनता  सो०  पी०  आई०  आदि  के  55  भेम्बर

 पालियामेंट  द्वारा  रिक्वेस्ट  की  गई  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  पर  ध्यान  दे  ।

 प्रो०  उम्मारेडिड  बेंकटेस्वरलु  उपाध्यक्ष  यह  लोक  महत्व का  एक

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  और  गम्भीर  मामला  भेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  गू  टूर  जिले  में  भाटीप्रोलू  ओर

 कोलूर  मंडल्स  में

 इत्यादि  सहित  16  गांव  पीमे  के  पानी  की  विक्रट  समस्या  का  सामना  कर  रहे  ये  मांव  जो  कृष्णा
 नदी  के  तट  पर  स्थित  हैं  और  प्रति  वर्ष  पीने  के  पानी  की  समस्या  का  सामना  करते  हैं  ओर  इस  बर्ष

 आंध्र  प्रदेश  में  अत्यधिक  सूखा  पड़ने  के  कारण  यह  स्थिति  और  अधिक  गंभीर  हो  गई  उपनक्ष्ध

 भूम्परिव  जल  बृहुस्त  कठोर  ओर  खारा  है  और  पीने  के  योग्य  नहीं  है  ।

 इस  स्थिति  से  निपटने  हेतु  इन  16  समस्प्राम्नक्षा  लंका  गांवों  के  पीने  के  पानी  की  आवश्म्कृत्य
 को  पूरी  करने  के  लिए  वर्ष  1982  में  लगभग  ५0  लाख  की  लागत  से  एक  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 संरक्षित  पेय  जल  योजना  बनाई  गई  है  परन्तु  इसे  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  इस

 कठोर  जल  को  जो  मनुष्यों  के  पीने  योग्य  बहीं  पीने  से  इन  गांवों  के  लिबासियों  को  अनेक

 चिरकालिक  बीमारियां  होने  की  संभावना  है  ।

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  संरक्षित  पेय  जल  योजना

 जिसका  पहले  ही  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  अनुमान  तेयार  किए  जा  चुके  हैं  और  सरकार  के

 समक्ष  विचाराधीन  को  स्वीकृत  और  लांगू  करंके  इन  16  गांवों  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध

 कराया  जाए  और  इसमे  लगभग  30,000  जनसंड्या  को  प्रति  वर्ष  होने  वाली  असाध्य  बीमारिय़ों  से
 बचाया  जाए  ।

 झो  सोगेज्  झा  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  जरिए  सदन  और  सरकार  का  ध्यान

 एक  महत्वपूर्ण  विषय  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हमारे  मित्र  श्री  ने  ऐसे  ही  एक  बिषय  को
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 अभी  उठाया  है|  भारत  के  संविधान  के  मुताबिक  देश  की  सभी  भाषाएं  हमारो  राष्ट्रीय  भाषाएं  हैं

 मगर  15  भाषाओं  का  नाम  संविधान  में  स्वीकृत  आठवीं  अनुसूची  के  बाहर  सबसे  पहले  भाषा
 जो  साहित्य  अकादमी  द्वारा  स्वीकृत  हुई  वह  मंथिली  जिसका  एक  हजार  बरस  का  पुराना  समृद्ध
 साहित्य  भी  है  ।  सात  विश्वविद्यालयों  में  स्नातकोत्तर  तक  और  बो०  एस०  सी०  तक  पढ़ाई  द्वोती

 लेकिन  मैथिली  अभी  तक  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  नहीं  हुई  आंदोलन  होते

 रहे  आज  हजारों  लोग  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शन  कर  रहे  30  तारीख  से  कुछ  लोग

 कालीन  भूख  हड़ताल  पर  बंठ  हैं  ।  21  तारीख  से  घरना  बोट  क्लब  पर  चल  रहा  है  लेकिन  सरकार

 के  कान  में  जूं  नहीं  रेंगती  है  ।  मेरा  आग्र  हू  है  कि  मंथिली  को  भी  भाठवीं  अनुसूची  में  शामिल  किया

 जाए  जो  कि  बाकी  भाषाओं  में  पहला  दावा  रखती  है  ।  कोंकणी  ओर

 डोगरी  साहित्य  अकादमी  द्वारा  स्वीकृत  भाषायें  इस  प्रकार  ये  6  भाषाओं  को  स्वीकृति  मिली

 हुई  है  ।  मेरा  आग्रह  है  कि  उन  6  भाषाओं  जिन्हें  साहित्य  अकादमी  द्वारा  स्वीकृति  मिली  हुई
 उन्हें  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  किया  जाए  ।  ऐसा  न  हो  कि  कहीं  उपद्रव  ओर  हिसा  हो  जायें  और

 फिर  आप  उसे  शामिल  करें  ।  मेथिली  वालों  का  कसूर  है  कि  वे  कोई  हिसा  नहीं  करते  इसलिए

 मेरा  आग्रह  है  कि  सदन  के  सभी  सदस्य  इसका  समर्थन  करे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  मानक  राम  सोड़ी  बोलेंगे  ।

 )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  नहीं  ।  नहीं  ।  कृपया  आप  मेरी  बात  सुनिए  ।  यदि  प्रत्येक  सदस्य  हर

 एक  विषय  पर  बोलना  चाहता  है  तो  इस  सूची  को  बनाने  का  क्‍या  फायदा  है  ।  उनका  नाम  सबसे

 पहले  है  ।

 ओ  देवेख  प्रसाद  यादव  :  मुझे  इसी  विषय  पर  केवल  एक  सिनट  का  समय  दिया

 जाए  ।  यह  मेरे  क्षेत्र  से  संबंधित  मामला

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  से  सहमत  हूं  ।

 ]

 आप  इस  पर  बाद  में  बोल  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  और  आपने  अपने  हाथ  खड़े  किए  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मुझे  मालूम  है  कि  आप  बिहार  से  हैं  ओर  आपकी  इसमें  दिलचस्पी  है  <

 एक  साननोय  सदस्य  :  वह  मिथिला  क्षेत्र  के  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उस  स्थिति  में  तो  मुझे  सुद्शनराय  चौधरी  तथा  अन्य  सदस्यों  सहित
 सभी  को  अनुमति  देनो  होगी  ।  श्री  उद्धव  बमंन  और  अन्य  सदस्य  राजनेतिक  विषय  पर  बोलने  के

 लिए  अपने  हाथ  उठा  रहे  हैं  जिसके  बारे  में  हमें  अत्यधिक  दिलचस्पी

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अंत  में  अपनी  बात  कह  सकते  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  सूची  को  पूरी  करने  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कोडीकुन्नील  सुरेश  इस  उस  तरफ  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।  यह  केवल  विधेयकों  में  हो  संभव  इस  समय  मैं  यहां  पर  सूची  के  अनुसार  नाम  पुकार
 रहा  हूं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बी०  देवराजन  आप  इसके  बाद  अपनी  बात  कह  सकते  हैं  ।  मैं

 निश्चय  ही  अन्य  सदस्यों  को  भी  अपनी  बात  कहने  का  अवसर  दुंगा  ।

 ]

 भरी  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  ऐसा  प्रिसिडेंट  रहा  है|  मैं  एक  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  कर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इसके  बाद  अपनी  बात  कहने  का  मौका  मिलेगा  मेरे  पास  दो

 नियम  नहीं  हो  एक  आपके  लिए  और  दूसरा  वहां  के  लिए  ।  वे  भी  अपनी  बात  करना  चाहते

 तब  पैंने  उन्हें  बताया  कि  उनके  नाम  उस  सूची  में  नहीं  हैं  ।  यदि  आप  इसे  विशेष  रूप  से  जानना

 चाहते  हैं  तो  मैं  अन्त  में  आपको  बोलने  का  अवसर  दूंगा  ।

 आप  बाद  में  इस  पर  बोल  सकते  हैं  ।

 ]

 इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रिय  यह  अवसर  प्राप्त  करने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  मैं  उन्हीं  सदस्यों

 को  बुलाऊंगा  जिनके  नाम  सूची  में  हैं  ।
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 श्री  मानक्राम  सोडो  :  उपाध्यक्ष  जुलाई  के  अन्तिम  सप्ताह  में  मध्य  प्रदेश
 के  बस्तर  जिला  मुख्यालय  जगदलपुर  तथा  कोन्टा  व  भोपालपटनम  क्षेत्रों  में  भीषण  वर्षा  के  कारण

 इन्दिरावती  नदी  में  आई  बाढ़  से  जनजीवन  अंस्तभ्यस्त  हो  गया  इस  बाढ़  से  गरीबों  की  सेंकड़ों
 झोंपड़ियां  नष्ट  हो  मवेशी  बह  गयीं  तथा  फसल  को  भारी  नुकसान  हुआ  है  ।  जगदलपुर  का

 सम्पक  इस  बाढ़  के  कारण  शेष  भागों  से  कट  गया  ।  कोरापुर  तथा  भोपालपटनम

 जाने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  अनेक  पुल  डबं  उड़ीसा  के  भास्कल  डम  क़ो  बिना  चेतावनी

 दिए  खोल  देने  के  कारण  बाढ़  ने  तेजी  से  विनाश  किया  ।  अतएव  तीघ्र  राष्ट्रीय  राजमार्मों  पर  छोटे

 पुलों  को  ऊंचा  किया  जाए  ।  बाढ़पीड़ितों  को  क्षतिपूर्ति  दी  जाय  तथा  ड्बान  क्षेत्र  के  लोगों  को  स्थायी
 रूप  से  सुरक्षित  स्थानों  पर  जमीन  को  पूरा  एक्वॉयिर  कंरके  उनको  हमेशा  के  लिए  बसाया  जाय  ताकि

 बीढ़  से  हमेशा  जो  गरीबों  डबान  एरिया  के  लोथों  की  जो  तकशीफ  होली  पंसा  खर्च  होता

 सरकार  को  परेशानी  होती  सबको  परेशानी  होती  उम्नसे  बचा  जा  सकेਂ
 दर

 ]

 डा०  के०  एस०  सोन्द्रम  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  का
 अक्सर  दिया  इसके  लिए  मैं  भापको  धन्यवाद  देती  हूं  ।  मा

 तमिलनाडु  में  द्र  तगति  से  औद्योगिक  विकास  करेंने  के  लिए  लिग्नाइट  खानों  और  उससे

 सम्बद्ध  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  तेजी  स ेविकास  होना  आवश्यक  है  ।

 पहली  खान  के  विस्तार  की  परियोजना  और  2500  करोड़  रु०  की  लागत  वाले  दौ  मैए
 ताप  विद्युत  संयंत्रों  की  जिसमें  से  प्रत्येक  को  क्षमता  210  मेग्राब्ाट  को  पी  भाई
 द्वारा  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  सी०  सी०  ई०  ए०  द्वारा  अभी  अनुमोदन  दिया  जाता  इसे

 शीघ्र  स्वीकृति  दी  जाए  ताकि  इस  परियोजना  को  चालू  किया  जा  उत्पादित  ऊर्जा  का  आवंटन

 केवल  तमिलनाडु  को  किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  पहली  खान  के  सभी  विद्यमान  स्टेशनों  से  उत्पांदित
 ऊर्जा  अब  तंक  तमिलनाडु  को  ही  आवंटित  की  गई  है  और  चंकि  त॑ंमिलमी|  की  अपने  कोयले  के

 लिए  दरस्थ  बिहार  कोयला  क्षेत्रों  पर  निर्भर  करना  होता  है  ।  इसी  फोेर्म॑ले  को  लाम  करते

 हुए  राजस्थान  को  इसी  परियोजना  से  100  प्रतिशत॑  ऊर्जा  आवंटित  की  गई  है  ।

 सन्‌  2000  के  अन्त  तक  लगभग  4500  मेगावाट  विद्युत  प्राप्त  करने  के लिए  तमिलनाड़

 को  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  |  खानों  और  उससे  सबद्ध  ताप  संयत्रों  के  विकांस  मे

 काफी  समय  लगेगा  ।  इन्हीं  कारणों  से  यह  राज्य  तीसरी  खान  और  उससे  संबद्ध  1500  मेगावाट
 के  ताष  केन्द्रों  की  परियोजना  को  पूरा  करने  में  हो  रहे  बिलम्ब  से  चिन्तित  है  ।  रियोजना

 राज्य  के  दीर्घावधिक  विशरास  के  लिए  महत्वपूर्ण  है  ।  अतः  मेरा  माननीय  मत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि

 इस  परियोजना  को  शीघ्र  शुरू  कम  से  कम  आठवीं  योजना  में  तो  आरम्भ  तमिलनाड़  ने
 केन्द्र  से परियोजना  प्रस्तावों  की  जांच  करने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  इसे  शीघ्र  दी  चालू  किया
 जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  ही
 10  सदस्य  बोल  चुके  हैं  ;  अभी  भी  कुछ  नाम  बाकी

 कृपया  संक्षेप  में  अपनी  बात  रहिए  ।  अभी  तक  सूची  के  सभी  नाम  नहीं  बुलाए  गए
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 झो  बो०  घनम्लय  कुमार  :  में  सरकार  के  साथ-साथ  श्री  संतोष  मोहन
 देव  का  ध्यान  लंक्या  बांध  को  हुई  क्षति  के  कारण  कुद्र मुख  शहर  की  भयावह  स्थिति  की  ओर
 द्िलाना  बहां  पर  लंकया  बांध  के  उत्प्लव  मा  से  पानी  का  अबियंत्रित  बहाव  हमें
 इसका  उपचार  करना  होगा  ।  कत्तठिक  राज्य  में  कुद्रे  मुख  लौह  भयस्क  परियोजना  सावंजनिक  क्षेत्र
 की  प्रमुख  परियोजनाओं  में  से  एक  है  ।  भू-स्खलन  के  कारण  लक्या  बांध  के  उत्प््व  मार्ग  से  पानी
 के  अनियंत्रित  बहाव  से  सारा  क्षेत्र  जल  मग्न  हो  जाता  है  ।  इस  शहर  का  राज्य  के  भन्‍्य  भागों  और

 यहाँ  तक  कि  जिसे  पे  भी  सम्पक्त  दूट  जाता  है  ।  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है  कि  कुड्  मुख  लोह  अयस्क

 कंपनी  में  कार्य  कर  रहे  भप्िकांश  कर्मंच्राश्यों  को  पहले  ही  वहां  से  हटाया  जा  चुका  इसके

 अल्लावा  एक  ओर  आश्चका  यह  धी  है  दि  यदि  उत्प्लव  मार्ग  से  पानी  के  बहाव  को  नियंत्रित  नहीं
 किया  जाता  तो  इससे  भाद्वा  बांध  को  भी  खतरा  पंदा  होने  की  संभावना  है  ।

 14  गांवों  के  निवासियों  को  चेतावनी  दी  गई  है  क्केर  उनसे  कहा  गया  कि  वे

 ऐसी  किसी  भी  स्थिति  में  इस  क्षेत्र  को  खाल्बी  करने  के  लिए  तैयार

 मुझे  भय  है  कि  कुद्र  मुख  लौह  अयस्क  प्रस्मिजना  के  खनन  कायं  में  प्रायः  बाधा  ही  उत्पन्म

 हुई  है  ओर  यदि  इस  तरह  से  उत्प्लव  मार्ग  से  पानी  के  बढ़ाव  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  शीघ्र

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  तो  स्थिति  नियंत्रण  से  बाहर  हो  जाएगी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध
 करू  गा  कि  वह  वहां  की  भयावह  स्थिति  के  बारे  में  सदन  को  जानकारी  दें  |  मैं  यह  भी  जानना

 चाहूंगा  कि  क्‍या  वास्तव  में  खनन  कार्य  रुक  गया  है  अथवा  ऐसी  स्थिति  में  खनन  कायं  आगे  जारी

 रखा  जा  सकता  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  सदन  में  उपस्थित  हैं  ।  उन्हें  अवश्य  उत्तर  देना  चाहिए  मैं
 उनका  उत्तर  सुनना  चाहूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  उत्तर  देना  चाहेंगे
 ?''***'

 उन्होंने  इसे  सुना

 थ्री  वो०  घनस्थय  कुमार  :  माननीय  मंत्री  जी  उत्तर  देना  चाहेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  मंत्री  मह्लोदय  से  ऐसी  आशा  नहीं  कर  ख्रकते  कि  वे  अपनी  ओर  से

 उत्तर  यहु  असम्भव  है  ।

 )

 श्री  बी०  धनन्जय  कुमार  :  बह  इसकी  ओर  ध्यान  देने  के  लिए  तेयार  कृपया  इसको

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  माफ  सरकार  ने  इसे  सुन  लिया  है  तथा  सरकार

 उपयुक्त  कार्यवाही  करेगी  |  आप  उसकी  बिन्ता  क्‍यों  करते  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  यदि  शाप  अनुमति  दें  तो  मैं

 इसका  उत्तर  देने  का  प्रयास  करूगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  खिए  समय  का  भी  अभाव  है  ।
 नाः
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 श्री  वो०  घनन्जय  कुमार  :  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  है  तथा  माननीय  मन्त्री  इसका
 उत्तर  देने  के  लिए  तंथार  हैं  ।

 श्रो  सन्‍तोष  मोहन  देव  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  जेसा  कि  माननीय  सदस्य

 ने  कहा  है  कि  स्थिति  बहुत  खराब  थी  ।  उसमें  दो  दिन  पश्चात  रिसाव  हुआ  पानी  का  बहाव

 हमने  सेना  की  सहायता  ली  थी  तया  आज  अधिक  सैनिक  गए  केवल  यहीं  नहों  हमने
 यहां  से  उच्च  स्तरीय  अधिकारियों  को  भेजा  हमने  वहां  से  कुछ  लोगों  को  हटाया

 कुद्रे  मुख  में  भी  कार्य  को  रोका  गया  वहां  से  हटाए  जाने  वाले  ग्रामीणों  की  भी  सहायता
 कर  रहे  हैं  तथा  हम  उनका  ध्यान  रख  रहे  आज  श्रीमती  तारा  देवी  भी  उस  स्थल  पर  गई  हैं  ।

 मैंने  उनके  साथ  एक  अन्य  अधिकारी  को  भेजा  जो  कुछ  भी  आवश्यक  होगा  वह  राज्य  सरकार

 के  सहयोग  से  किया  यदि  कुछ  और  किया  जाना  तो  आप  मुझे  सुझाव  मैं

 उसका  ध्यान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  ।  अब  श्री  उद्धव  बमेन  बोलेंगे  ।

 क्री  सन्‍्तोष  मोहन  देव  :  इसे  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  रोका  गया  है  ।

 थो  उद्धव  बमन  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  समस्त  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में

 आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  कमंचारियों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  आन्दोलन  की  ओर  आक्कृष्ट  करना

 चाहता  हूं  ।  वे  उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र  के  सभी  केन्द्रों  में  सत्याग्रह  पर  बैठे  हैं  तथा  विशेष  कार्य  भत्ते  की

 मांग  कर  रहे  उनका  सत्याग्रह  आज  समाप्त  होना  लेकिन  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है
 कि  यदि  उनकी  मांग  नहीं  मानी  गई  तो  वे  10  अगस्त  से  आमरण  अनशन  शुरू  विशेषकर

 उन  क्षेत्रों  पें  केन्द्र  सरकार  तथा  सभी  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  लिए  विशेष  काय॑

 भत्ते  की  मांग  कर  रहे  पहले  भी  यह  मामला  उठाया  गया  हमारी  समझ्न  में  यह  बात

 नहीं  आती  कि  सरकार  कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  कर  रही  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 इससे  पहले  10  तारीख  को  वे  आमरण  अनशन  प्रारम्भ  सरकार  को  हड़ताली  करमंचारियों  के

 साथ  समझौता  करना  चाहिए  !'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  एक  अनुरोध  करना  आपके  पास  बीस  मिनट  का  समय  है  ।

 दस  से  अधिक  सदस्यों  को  बोलना  कृपया  अपने  भाषणों  को  छोटा  करें  ।

 श्री  रामचन्द्र  मरोतराव  घंगारे  उपाध्यक्ष  नागपुर  जिले  के  कान्हा  में

 खण्डेंलवाल  टयूब  मिल्स  ने  उत्पादन  पूरी  तरह  बद  कर  दिया  है  तथा  साथ  ही  वे  फंक्टरी  की

 जमीन  को  बेचने  तथा  करोड़ों  रुपये  कमाने  का  प्रबन्ध  कर  रहे  श्रमिकों  को  आशंका  है  कि

 प्रबन्धक  एक  षड्यंत्र  रच  रहे  वे  सरकार  द्वारा  नाममात्र  के  मूल्य  पर  दी  गई  जमीन  को

 बेच  सकते  हैं  तथा  अचानक  फैक्टरी  को  बन्द  कर  सकते  हैं  तथा  इस  तरह  संकड़ों  कर्मचारियों  की

 नौकरी  चली  जायेगी  ।  श्रमिकों  ने  मांग  की  है  कि  राज्य  तथा  केन्द्र  सरकार  को  प्रबन्धकों  के

 गैर-कानूनी  कार्यों  के  विरुद्ध  तुरन्त  कार्यवाह्दी  करनो  चाहिए  ।  )

 श्री  रास  नाईक  :  मैं  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  उच्चतम  स्तर  पर

 अभ्रष्टाचार  की  जांच  करने  के  लिए  लोकपाल  तथा  लोकायुक्त  जंसी  निगरानी  रखने  वाल्री  संस्थाओं
 *
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 को  बनाने  की  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  मध्य  कर्नाटक  आदि

 बारह  राज्यों  में  लोकपाल  दिल्‍ली  में  कोई  लोकपाल  नहीं  केन्द्र  सरकार  के

 अभिक  रणों  के  लिए  भी  कोई  लोकपाल  नहीं  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  सभा  के  बाहर  कहा  है  कि  वह
 यह  विधेयक  लाने  पर  विचार  पहले  पांच  अवसरों  पर  1968,  1971,  1977,  1985
 तथा  1989  में--भारत  सरकार  सभा  में  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  लोकपाल  विधेयक  लाई

 लेकिन  वे  सभी  निष्फल  सिद्ध  अतः  मैं  प्रधानमंत्री  से  पह  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत
 सरकार  के  स्तर  तथा  दिल्‍ली  के  लिए  लोकपाल  संस्था  के  बारे  में  उनका  क्‍या  विचार  है  ?

 भौर  संयोग  से  एक  ओर  महत्वपूर्ण  घटना  घटी  है  जो  उड़ीसा  से  संबंधित  है
 उड़ीसा  लोक  पाल  संस्था  को  प्रारम्भ  करने  वाला  प्रथम  राज्य  लेकिन  विगत  माह  में  एक
 अध्यादेश  लोकपाल  अधिनियम  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  जो  पहले  कभी  नहीं  किया
 गया  था  |  ऐसा  इसलिए  किया  गया  क्‍योंकि  लोकपाल  द्वारा  तीन  मंत्रियों  के  विरुद्ध  जांच  की  जा

 रही  थी  तथा  अचानक  शायद  जनता  दल  के  मित्र  इस  पर  प्रतिक्रिया  ब्यक्त  करना

 लोकपाल  अधिनियम  को  एक  अष्यादेश  द्वारा  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  भारत  सरकार  को  कोई  जानकारी  प्राप्त  हुई
 क्या  उन्हें  गवनंर  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  तथा  इस  विषय  में  प्रधान  मंत्री  के  क्या

 विचार

 अतः  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  इस  विषय  में  एक  वक्तव्य  दें  तथा  यह  मेरी  मांग  है  ।

 शी  भेरू  लाल  भोजा  :  उपाध्यक्ष  मैं  सदत  के  ध्यान  में  एक  गंभीर

 महत्वपूर्ण  विषय  पर  लाना  चाहता  हूं  ।  दिनांक  16  1992  को  दिन  के  2.00  बजे

 पट्टनम  में  के  नेतृत्व  में  गठित  संघर्ष  समिति  द्वारा  आयोजित  आम  सभा  में  लगभग  400

 श्रमिक  फंकट्री  के  बाहर  टाईम  आफिस  के  सामने  एकत्रित  हुए  ।  संघर्ष  समिति  के  पहले  वक्ता

 श्री  राधवेन्द्र  राव  ज्यों  ही आम  सभा  को  सम्बोधित  करने  लगे  त्यों  ही  आम  सभा  में  उपस्थित

 श्रमिकों  को अचानक  सी०  आई०  एस०  एफ०  के  जवानों  ने  जिनके  पास  लट्ठ  और  रायफलें

 लाठियों  की  चन  बना  कर  चारों  भोर  से  घेर  लिया  ओर  कुछ  जवानों  ने  मंच  पर  चढ़  कर  वक्‍ता

 एवं  अन्य  कार्यकर्साओं  को  मंच  से  नीचे  फेंक  दिया  और  सभी  श्रमिकों  को  लाठियों  से  पीटना  शुरू
 कर  दिया  ।  इस  अचानक  हुए  हमले  को  श्रमिक  समझ  नहीं  लगभग  5-7  मिनट  बाद  40  सी०

 आई०  एस०  एफ०  के  अन्य  जवान  को  ड्यूटी  पर  नहीं  ने  भी  श्रमिकों  की  पिटाई  शुरू  कर  दी  ।

 वह  घटना  वहां  को  पुलिस  की  मोजदगो  में  पुलिस  ने  सी०  आई०  एस०  एफ०  के  जवानों  को

 बिना  चेतावनी  लाठी  चार्ज  करने  से  रोकने  का  प्रयास  भी  किया  परन्तु  उन्हें  भी  सी०  माई०  एस०

 एफ०  के  जवानों  ने  मारने  की  घमकी  दी  ।

 संघर्ष  समिति  द्वारा  आयोजित  मीटिंग  की  सूचना  विज्ञप्ति  के  माध्यम  से  मंनेजम्रेंट  को  कम

 से  कम  दो  दिन  पहले  दी  जा  चुकी  इस  घटना  में  40  श्रमिक  घायल  ओर  16  गम्भीर  रूप

 से  घायल  हुए  जिनमें  कुछ  पत्रकार  भी  हिन्दुस्तान  जिक  मैनेजमेंट  के  इशारे  पर  सी०  भाई०

 एस०  एफ०  द्वारा  जिक  स्मेल्टर  विशाखापट्टनम  के  श्रमिकों  पर  अमानुपिक  अत्याचार  की  जितनी

 ही  निन्‍दा  की  जाये  उतनी  कम  है  ।
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 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  हिन्दुस्तान  जिक  मैनेजर्भेट  से  इस  अमानुषिक  व्यवहार  की
 रिपोर्ट  मांगी  जाये  और  जिन  सी०  आई०  एस०  एफ०  के  जवानों  ने  निर्दोष  श्रमिकों  पर  बिना  पर्व

 सूचना  के  लाठी  चार्ज  किया  उनके  खिलाफ  भी  कायंवाही  की  मैं  चाहता  हूं  कि  इसकी
 जांच  सी०  बी०  आई०  द्वारा  की  जाये  ।

 डा०  रमेश  चन्द  तोमर  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  जी
 का  ध्यान  दिल्ली-गाजियाबाद  के  मध्य  स्थित  साहिबाबाद  रेलवे  जो  कि  एक  बड़ा  जंक्शन
 है  उसकी  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  इसके  दोनों  तरफ  विशाल  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  बसा  हुआ  है  और
 हजारों  लोग  प्रतिदिन  अपने  रोजगार  एवं  व्याचसायिक  कार्यों  हेतु  रेलवे  लाइम  क्रांस  कर  आर-पार

 जाते  हैं  ।  लेकिन  यहां  पर  आने  जाने  के  लिए  अण्डर  ब्रिज  को  सुचिधा  नहीं  है  जिससे  कि  हर  महीने
 दो-तीन  व्यक्ति  इस  रेलवे  क्रासिंग  पर  कट  कर  भोत  के  शिकार  हो  जाते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  अभी  8  जुलाई  को  वहां  पर  तेजी  नाम  के  एक  व्यक्ति  की  रेल  दर्घंटना
 में  मृत्यु  हो

 जिसके  परिणामस्व€ूप  वहां  के  निवासियों  ने धरना  दिया  और  पुलिस  को  गोली
 चलानी  जिससे  एक  ध्यक्ति  घायल  हो  गया  ।  जुलाई  से  स्थानीय  लोग  वहां  पर  अनशन
 पर  बंठे  हुए  थे  और  18  जुलाई  तक  अनशन  जो  कि  अंडरब्रिज  बनाने  की  मांग  को  लेकर

 किया  गया  था  ।

 अतः  आपसे  निवेदन  है  कि  यहां  के  लोगों  की  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 तुरन्त  अंडरब्रिज  बनाने  के  आदेश  प्रदान  करे  ।

 श्री  रधि  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  आज  एक  सवाल  उठाने  जा  रहा
 जिसमें  सरकार  स्वयं  अपमे  द्वारा  बनाए  हुए  कानून  का  उल्लंभन  कर  स्टी  है  ।

 उपाध्यक्ष  बंगलौर  शहर  देश  के  खूबसूरत  शहरों  में  से  एक  आपके  प्रदेश  की
 राजधाती  जिसकी  खूबसू रती  पर  हम  सब  लोगं  गंवे  करति  सरकार  का  एक  संस्थान

 है  आई०  टी०  डी०  जिसके  अन्तगंत  5  स्टार  होटले  भी  चलंतै  आई०  टी०  डी०  सौ०
 का  अशोका  होटल  जिसके  खिलाफ  वहां  के  कारपोरैशन  ने  बाज  लगाया  है|

 जु
 ]

 अशोका  होटल  ने  वायु  तथा  जे  प्रदूषण  अधिनिषम  का  उहैलेक्स  किया

 .

 ह॒  यह  अशोका  होटल  भाश्त  सरकार  के  सिथिले  एविश्शन  ओर  टूरिज्म  डिपार्टमेंट  के  तह
 “

 है  और  इस  द्दोटल की  बड़े  होंटलों में  भिर्नती  है  ।  ॥॒
 ,

 ह
 भाई०  टी०  डी०  सी०  द्वारा  चलाए  जा  रहे  इस  अशौका  होटल  मे  बंगलौर  के  वायु  तथा

 जल  प्रदूषण  अधिनियम  का  उल्लंघन  किया  है  ।

 :

 जहां  भारत  सरकार  को  देश  के  तामने  एक  नजीर  पेश  करनी  भाहिए  वहां  उसके  संस्थान

 हू *
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 eee ७  बयान  ख  ख  ख>ख

 के  खिलाफ  वहां  के  अनवायनंमेंट  मिनिस्टर  ने  बयान  दिया  मैं  चाहता  हूं  कि भारत  सरकार

 इस  बारे  में  अपना  बयान  दे  ।
 किक  क  बी  कया  ऋप्रापकता  सौ  में उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं

 कि
 वढीं  पर  कुमारकपा  गेस्ट  हाउस  उसके  बगल  में

 भ्रशोका  होटल  का  जो  र्क  डा  जिसको  कारपोरेशन  के  ट्रक  द्वारा  फिकवाया  जाना  उसको

 डप  कर  दिया  जाता  है  ओर  वह  कड़ा  ड्रंनेज  लाइनों  में  जमा  होता  रहता  बारिश
 के  दिनों  में  ड्रुंन  वाटर  के  साथ  यह  कूड़ा  कुमार  ग्रुप  गेस्ट  हाउस  तथा  वहां  पर  जो  बसाहट  वाला

 क्षेत्र  वहां  पर  पहुंच  जाता

 उपाध्यक्ष  इसमें  यह  भी  देखने  वाली  चीज  है  कि  कहीं  सारे  आई०  टी  डी०  सी०

 के  होटल्स  में  इसी  प्रकार  की  कार्यवाही  तो  नहीं  की  जा  जिससे  पर्यावरण  प्रदृषित  होता

 जैसा  बंगलोर  में  यह  होटल  दोषी  पाया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  भारत  सरकार  का  बहुत-बड़ा  दोष  बता  रहा  जिसमें  भारत

 सरकार  गुनहगार  कम  से  कम  सांसदों  के  सामने  तो  सरकार  को  इस  प्रकार  की  नजीर  पेश
 नहीं  करनी  चाहिए  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सरक्रार  से  कहना  चाहता  हं  कि  इसके  बारे  में  बयान  दे

 रजो  भी  इस  प्रकार  के  होटल्स  सब  के  बारे  में  सरकार  को  इस  सदन  को  विश्वास  में  लेना
 1-117-4४॥  ॥  ६

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिन  माननीय  सदस्यों  के  नाम  सूची  हैं  उनको  बोलने  का  अवपर  दिया

 जायेगा  ताकि  वे  कोई  चिन्ता  न  वे  सदस्य  जो  बोलने  चाहते  बे  कृपया  अपनी  बात  को  .

 संक्षिप्त करें प्रो० साविश्नी लक_््मणन : भारत में एड्स की जांच करने के लिए पश्चिमी किट्स भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के माध्यम से केवल छः केन्द्रों को प्रदान की जाती है| केरल में ऐसा कोई केन्द्र नहीं यदि कोचीन में मेडिकल ट्ृस्ट होस्पिटल को पश्चिमी ब्लाट किट्स की आपूर्ति को जाए तो वह यह परीक्षण करने के लिए तैयार राज्य में में एड्स के लिए एच० आई० वी० परीक्षण प्रारम्भ करने वाला यह राज्य में प्रथम हस्पताल जांच के विगत तीन वर्षों के दोरान उन्हें कुछ ई० एल० आई० एस० ए० पाजीटिव मामले मिले जिनको क्रिशंचियन मेडिकल कालेज वेल्लूर भेजा गया जो पश्चिमी ब्लाट की पुष्टि के लिए निकटतम क्षेत्रीय पंरीक्षण केन्द्र एक दूरस्थ स्थान होने के यह पाया गया है कि ऐसे अधिकांश रोगी वैल्लूर स्थित उक्त केन्द्र नहीं गए तथा उनका कोई अता-पता नहीं है । मैं सरकार से भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद के माध्यम से मेडिकल ट्रस्ट कोचीन को पश्चिमी ब्लाट किटीं की आपूर्ति करने का अनुरोध करता हूं जो सरकार द्वारा निर्धारित यथोचित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है तथा जिसने से लगभग परीक्षण किए धन्यवाद । ह डा० गणवन्स रामभाऊ सरोदे : उपाध्यक्ष मैं अत्यधिक लोक महत्व के मामले उठाना चाहता हूं : फोराइट स्माल कंलकशा अल्प बचतों के लिए एक पंजीकृत कंपनी
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 जमयणाज-+पाथपयााभपम१ रू  जन

 जिसकी  समस्त  भारत  में  लगभग  400  शाखाएं  हैं  ।  यह  कम्पनी  1956  के

 अन्तगंत  1971  में  पंजीकरण  संख्या  27915  के  साथ  पंजीकृत  है  तथा  इसका  मुख्यालय  83,  पार्क

 स्ट्रीट  कलकत्ता  में  कम्पनी  संचालक  लोगों  में  अल्प  बचतों  को  प्रोत्साहित  करते  यह  वाधषिक

 रिपोर्ट  तथा  तुलनपतन्र  भी  प्रकाशित  करती  है  जो  पोलिसी-धारकों  को  यह  आश्वासन  देती  है  कि  इस
 तरह  एकत्रित  धनराशि  का  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  सीधे  निवेश  किया  जायेगा  तथा  कम्पनी  भारतीय

 रिजवं  बेंक  में  पूर्ण  नियंत्रणाधीन  इसके  अतिरिक्त  पॉलिसी  धारकों  को  साधारण  बीमा  कम्पनी
 के  दुघेंटना  बीमा  व्यक्ति  का  भी  लाभ  स्वाभाविक  है  कि  लोग  आक्रृष्ट  हुए  |  हजारों  लोगों  ने

 पंचवर्षीय  पोलिसियां  लीं  |  कम्पनी  ने  नियमानुसार  जिन  पॉलिसीघारकों  की  पॉलिसियां  1987  तक

 परिपक्व  हो  जा  रही  थीं  उन्हें  उनफी  परिपक्व  देय  राशि  लौटा  दी  थी  ।  1988  से  कम्पनी  ने

 परिपक्व  देय  राशि  का  भुगतान  रोक  इसके  कारण  पॉलिसीघारकों  में  खिननता  आई  ।

 अतः  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हुं  कि  वे  करोड़ों  रुपयों  के  इस  घोटाले  की  जांच

 करें  तथा  परिपक्व  राशि  का  शीघ्र  भुगतान  करवाएं  |

 क्री  छेदी  पासवान  :  उपाध्यक्ष  अभी  माननीय  सदस्य  श्री  भोगेन्द्र  झ्ना  ने

 सवाल  उठाया  कि  मंथिली  को  संविधान  की  अष्टम  अनुसूची  में  शामिल  किया  मैं  आपके

 माध्यम  से  सरकार  को  बता  देना  छाहता  हूं  कि  मंथिली  कोई  भाषा  नहीं  यह  बोली  खास  क्षेत्र

 की  बोली  है  ओर  खास  क्षेत्र  में  खास  जाति  के  लोग  बोलते  पूरे  बिहार  के  लोग  नहीं  बोलते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  सभी  क्षेत्रीय  भाषाओं  का  उत्तरोत्त  र  विकास  मैं  इसका  पक्षघर

 लेकिन  पूरे  देश  में  मैथिली  भाषा  बोलने  वाले  मात्र  तीन  करोड़  इससे  ज्यादा  हमारे  देश  में

 भोजपुरी  बोलने  वालों  की  संख्या  यह  करीब  15  करोड़  अगर  मंथिली  भाषा  को  संविधान

 की  अष्टम  अनुसूची  में  डालने  की  बात  हो  रही  है  तो  इससे  ज्यादा  संख्या  भोजपुरी  भाषा  बोलने  वालों

 की  इसको  भी  संविधान  की  अध्टम  अनुसूची  में  डालना  चाहिए  |  साथ  नेपाली  और

 संथाली  भाषा  को  भो  संविधान  की  अष्टम  अनुसूची  में  डालना  अगर  मेथिजरी  भाषा  को

 संविधान  को  अष्टम  अनुसूची  में  डाला  जाएगा  तो  इससे  क्षेत्रीय  असंतुलन  बढ़ेगा  और  देश  खण्ड
 में

 इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  सूचित  कर  देना  चाहता  हूं  कि  अगर  मंथिलो
 भाषा  को  सविधान  की  अष्टम  अनुसूची  में  डाला  गया  तो  उससे  पहले  भोजपुरी  भाषा  को  अष्टम

 अनुसूची  में  डालने  की  जरूरत  आपने  बोलने  के  लिए  समय  इसके  लिए  घन्यवाद  ।

 थी  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  यह  बहुत  अहम  सवाल  आपने

 बोलने  के  लिए  समय  आपको  मैं  धन्यवाद  देता  मैं  किसी  भी  क्षेत्रीय  भाषा  का  विरोधी

 नहीं  हम  लोग  चाहते  हैं  कि  क्षेत्रीय  भाषाओं  का  उत्तरोत्तर  विकास  लेकिन  जो  हो
 उसके  आधार  पर  विकास  हो  ।

 उपाध्यक्ष  जो  संथाली  भाषा  भोजपुरी  भाषा  है  इन  भाषाओं  को  जानने

 थाले  आबादी  के  अनुपात  में  सबसे  ज्यादा  लोग  बिहार  में  हैं  ।  मैं  इसलिए  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  मैथिली  भाषा  के  साथ-साथ  अन्य  जो  क्षेत्रीय  भाषाएं  भोजपुरी  मजही  संथाली  नेपाली

 है  इनको  भी  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  किया  जाना  लेकिन  उपाध्यक्ष
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 ध्यान  यह  रखना  चाहिए  कि  जो  राष्ट्रीय  भाषा  हिन्दी  वह  राजकाज  की  भाषा  यह

 राष्ट्रीय  भाषा  बनी  रहे  ताकि  क्षेत्र  का  उत्थान  देश  का  उत्थान  हो  ।  राष्ट्रीयता  बनी  रहे  ।

 ]

 1.00  भ्र०  १०

 श्री  रूपचम्द  पाल  (  :  दूरद्न  के  कार्यकरण  की  सभी  को  जानकारी  कि

 वह  हमेशा  पूर्वाग्रही  तथा  अपने  मार्गनिर्देशों  एवं  संहिता  का  उल्लंघन  +१रता  है  और
 कारसेथा  दिखाता  रहा  40  से  अधिक  संसद  सदस्यों  ने  इस  पर  अपील  की  ।  परन्तु  दूरदर्शन  ने
 कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  ।

 अब  दूरदशंन  ओलंपिक  खेलों  को  दिखाने  के  नाम  पर  विज्ञापन  दाताओं  को  मदद  करने  की
 कोशिश  कर  रहा  उन्होंने  बाहरी  लोगों  से  अनुबंध  भी  किया  यह  देखा  जा  रहा  है  कि
 ओलंपिक  खेलों  के  प्रसारण  के  ये  विज्ञापनदाताओं  के  लाभ  हेतु  अंग्रेजी  समाचारों  के  समय  में

 हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  ।

 इस  प्रकार  की  स्थिति  जब  इस  प्रकार  की  अपक्रिया  तथा  अनियमितता  चल  रही  जब

 धारावाहिकों  के  चयन  में  भ्रष्टाचार  के  आरोप  हेतु  सी०  बो०  आई०  की  जांच  भी  चल  रही  इस
 समय  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  लगभग  असहाय  अधिकारियों  को  प्रधानमंत्री  के  कार्यालय
 तथा  अन्य  जगहों  पर  ले  जाया  गया  देनिक  तथा  नियमित  काय  पर  गहरा  प्रभाव  पड़
 रहा

 ञ ऐसी  परिस्थिति  मैं  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  तथा  यह  मांग  करता  हूं
 दूरदर्शन  तथा  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  के  कार्यंकरण  को  कंसे  सुधारा  जा  इस  हेतु  सरकार
 वक्‍्तथ्य  दे  ।

 श्रोमती  गीता  मुखर्जी
 :  मैं  श्री  रूपचन्द  पाल  का  समर्थन  करती

 हूँ  |  यह  बहुत  आवश्यक  है  ।

 थ्रो  बसुदेव  आजाय॑  दिल्ली  क्षेत्र  के  लगभग  500  वायुद्रृत  कमंचारी

 शुक्रवार  से  हड़ताल  पर  प्रबंधन  ने  इन  कमंचारियों  के  खिलाफ  अनुशासनात्मक  कार्यवाही की
 दिल्‍ली  क्षेत्र  के  कई  वायुद्वृत  कमंचारियों  को  बिना  किसी  कारण  बताए  निलंबित  कर  दिया
 प्रबंधक  संघ  के  प्रतिनिधियों  से  नहीं  मिल  रहे  वायुद्रृत  कमंचारी  संघ  ही  एकमात्र  ऐसा  संघ  है
 जिसमें  इसके  अधिकांश  कमंचारी  सदस्य  हैं  ।

 ये  कमंचारी  शुक्रवार  से  हड़ताल  पर  परन्तु  प्रबंधक  चृप्प  बंठे  हुए  प्रबंध  निदेशक
 प्रतिनिधियों  से  नहीं  मिल  रहा  दिल्‍ली  से  चलने  वाली  सभी  वायुद्दृत  उड़ानें  शुक्रवार  से  र्ह्‌की
 जा  चुकी  तब  भी  प्रबंधत  हड़ताल  का  समाधात्र  ढूंढ़ने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर

 रही  है  ।

 मैं  नागरिक  उ्डयन  मंत्री  से  यह  मांग  करता  हूं  कि  वे  हस्तक्षेप  करें  तथा  वायुदूत  के  प्रबंधकों
 को  यह  निर्देश  करें  कि  वे  कमंचारी  संघ  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विचार-विमशं  कर  सकें  तथा  शुक्रवार
 से  जो  हड़ताल  चल  रहो  है  उसका  समाधान  निकालें  ।
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 श्री  राम  टहल  चोधरो  :  उपाध्यक्ष  बिहार  राज्य  के  अन्तगंत  बहुदेशीय
 रेखा  परियोजना  प०  शिहभूम  के  विस्थापित  परिवारों  के  साथ  घोर  अन्याय  किया  जा  श्झ्ल
 है  ।  सरकारी  नियमों  एवं  निदेशों  का  पालन  परियोजना  के  प्रबंधन  द्वारा  नहीं  किया  जा  रहा

 अनेक  परिवारों  को  मुआवजे  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  विस्थाण्ति  परिवार  के  लोगों
 को  नौकरी  नहीं  दी  गयी  है  ।  विकास  पुस्तिका  भो  नहीं  दी  पेड़  आदि

 के  भगतान  में  भी  काफी  गड़बड़ी  की  गई  है  ।  एक  ही  तरह  के  मकान  का  दो  तरह  से  भगतान  किया

 गया  एक  ही  गांव  के  आधे  हिस्सा  का  भुगतान  हुआ  है  और  आधा  का  अभी  तक  भगतान  नहीं
 किया  गया  पुनर्वास  की  पेयजल  एवं  आवागमन  की

 क्िचाई  आदि  कोई  भी  सुविधा  विस्थापित  परिबारों  को  नद्दों  दी  गई  है  जिससे  लोथों  में  काफी

 अपकरोश  इस  परियोजना  में  काफी  घोटाला  भी  किया  गया  है  एवं  किया  भी  जा  रहा  है  ।  एक
 मत  अभियंता  की  पत्नी  को  तृतीय  ठग  में  नियुक्त  कर  उसे  बंगला  और  कार  मुहैया  किया  गया

 इसकी  नियुक्ति  कंसे  इसकी  भी  जांच  होनी  अतः  मैं  भारत  सरकार  से  आग्रह  करता

 हूं  कि  एक  संसदीय  जांच  दल  परियोजना  में  भेजकर  समस्त  बातों  की  जांच  करायी  जाए  एवं  सरकार

 उस  पर  शीघ्र  आवश्यक  कायंवाही  करे  अन्यथा  वहां  कभी  भी  उग्र  आन्दोलन  हो  सकता  पिछले

 वर्ष  भी  बहुत  से  गांव  पानी  में  ड्ब  गए  थे  ओर  इस  बार  भो  भुगतान  नहीं  हुआ  उनके  पुनर्वास  की

 व्यवस्था  नहीं  हुई  है  और  इस  बार  भी  गांव  डूबने  वाले  हैं  ।

 श्री  भोम  सिंह  पटेल  :  आपके  माध्यम  से  मैं  सदन  का  ध्यान  ऐसे  विषय  की  ओर

 खींचना  चाहता  हूं  जिसके  बारे  में  राजतंत्र  में  सुना  प्रजातंत्र  में  ऐसी  घटना  कभी-कभी  होती

 1-6-92  को  मध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  से  सिहोरा  में  चमार  जाति  के  उप  जाति  बरमाया

 जाति  में  समाज  सुधार  के  लोगों  ने लगभग  584  गांवों  के  पढ़े-लिखे  लोगों  को  इक्ट्ठा  किया  |
 उन्होंने  संकल्प  लिया  कि  ऐसा  काम  जिससे  हम  अपमानित  होते  जिससे  हमारा  सामाजिक  दर्जा

 की  लाश  नहीं  ढोयेंगे  और  न  ही  उनकी  खाल  निकालेंगे  |  यह  सूचना  उन्होंमे  सरपंचों  को  दी  तो  उन

 सरपंचों  ने  बंठक  करके  फंसला  किया  कि  अगर  ये  मरे  जानवरों  को  नहीं  उठाएगे  और  खाल  नहीं
 निकालेंगे  तो  उन  पर  सामाजिक  और  आधिक  प्रतिबंध  लगाया  हर  गांव  के  सरपंच  ने  500

 रुपये  प्रतिबंध  लगाया  जो  भी  उनकी  मदद  7  तारीख  को  पोरनिया  गांव  में

 आक्रमण  पुलिस  गई  और  एक  हफ्ते  रही  ।  11  तारीख  को  पुलिस  हटी  तो  ठीक  12  तारीख

 को  उस  गांव  के  सरपंच  ने  आक्रमण  कर  दिया  ।  ओऔरतों  को  घरों  को  एक

 लड़के  ने  शौच  क्रिया  कर  दी  जहां  हमेशा  करता  था  नाले  के  उससे  टट्टी  उठवाई  गई  वह  दस

 साल  का  पांचवीं  क्लास  में  पढ़ने  वःला  लड़का  है  ।  आप  समझ  सकते  हैं  कि  पढ़े-लिखे  समाज  के  लोगों

 ने  यह  मीटिंग  की  और  फैसला  किया  कि  ऐसा  काम  नहीं  करेंगे  तो  उन  पर  निरंतर  अत्याचार  हो

 रहे  हैं  ।  गरखेड़ा  आदि  584  गांवों  के  लोगों  पर  अत्याचार  को  सूचनाएं  रोज-रोज  आ  रही

 यह  विभीषिका  न  बन  खतरनाक  स्थिति  बन  गई  तो  जातीय  दंगा  हो  सकता  है  ।  इसलिए

 मैं  आपका  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  कि  आप  उधर  ध्यान  दें  और  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  वहां  के  गृह  मंत्री

 को  सूचित  करें  कि  इस  पर  कंट्रोल  करें  और  तुरन्त  का्यंवाही  करके  नियत्रण  रखें  और  उनकी  सुरक्षा

 सुनिश्चित  करें  ।
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 15  1914  वंध  पत्रों  आदि  से  संकंधित  सं्यवद्वारों  में  हुई
 आधिम्मितताप्रों  तथा  कपटबृर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 और  वुष्ड्रभावों  को  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  लंसदीब  समिति  की  निम्ुक्ति
 जन

 ]
 श्री  ई०  अहमद  :  सर्वप्रथम  मैं  श्री  निम॑ल  कान्ति  चटर्जी  अमरीका  द्वारा

 इराक  के  विदद्ध  नो  सेना  के  ब्रयोग  के  संबंध  में  उठाए  गए  मामले  पर  पूरी  तरह  सहमत  परन्तु
 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इशाफ  ने  कुरबेत  पर  अपने  हक  को  पुनः  दोहराया  ।  अगस्त

 को  इसक  के  उपराष्ट्रपति  क्री  तहयासिन  एबाशन  ने  एक  भाषण  में  कुदंत  पर  अपने  हक  को  पुनः

 दोहराया  है  ।  कल  ही  यह  बताया  गया  है  कि  राष्ट्रपति  श्री  सद्दाम  हुसेन  ने  भी  कुवंत  पर  अपने  हक

 की  बात  को  दोहराया  जद्धां  इस  छास्तले  पर  भारत  का  संबंध  उसको  बड़ा  भारी  दायित्व

 वहां  पर  लगभग  ।  लाख  भारतीय  निवास  करते  हैं  |  उन्हें  इस  बात  की  नाराजगी  है  कि  भारत
 सरकार  ने  कोई  स्पष्ट  वक्‍तथ्य  नहीं  दिया  है  ।  यदि  कुछ  हो  जाता  है  तो  भारत  सरकार  कया  स्थिर

 कदम  जो  कि  पिछले  खाड़ी  युद्ध  में  हमने  देखा  है  ?  खाड़ी  युद्ध  के  दोरान  भारत  के  लोगों  ने

 जिस  प्रकार  की  असह्य  वेदना  तथा  कठिनाइयों  कय  सामना  किया  है  वह  इमें  पुरी  तरह  याद  है  और

 इस  प्रकार  के  जंसे  कि  इराक  की  प्रेस  ने  कुबंत  पर  अपनी  जो  प्रभुसत्ता  जताई  वह  अनुचित
 और  इराक  द्वारा  इस  प्रकार  हठीलेपन  के  परिणामस्वरूप  कुवंत  को  अमशौैकी  सेना  का  सहारा

 लेने  पर  बाध्य  किया  है  ताकि  इराक  घबरा  हालांकि  इराक  के  साथ  हमारे  संबंध  बड़े

 अच्छे  हैं  तथा  हम  लोग  इराक  की  प्रभूसत्ता  को  कायम  भी  फिर  भो  हमें  यह  स्पष्ट  कर  देना

 कुवत  पर  इराक  का  हक  जताना  अनुचित  है  तथा  भारत  ओर  इराक  के  हित  ह्ेतू  वह  कुबंत
 की  भूभागीय  अखंडता  तथा  प्रभुसत्ता  का  समर्थन

 रमन

 1.10  स०  १०

 ]

 बंधपत्नों  आदि  से  संबंधित  संव्यवहारों  में  हुई
 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी

 पहलुओं  और  दुष्प्रभावों  को  जांच  करने  के  लिए  एक  संयुक्त
 संसदोय  समिति  को  नियुक्ति  के  लिए  प्रस्ताव

 संसदोय  कार  मंत्री  मुलाम  नबो  :  मैं  निम्नलियित  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दोनों

 सभाओं  के  30  20  लोक  सभा  से  तथा  10  राज्य  सभा  की  एक  संयुक्त  समिति  नियुक्त
 की

 बन्ध्र-पत्रों  तथा  अन्य  वित्तीय  लिखतों  से  संबंधित  संब्यवहारों  में

 हुई  ऐसी  अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  जो  प्रकाश  में  आए  हों  या  प्रकाश

 में  तथा  इसके  सभी  पहलुओं  ओर  दुष्प्रभावों  तथा  तत्संबंधी  संव्यवहा रों  में

 स्‍्टाक  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  की

 जांच  करना  ।

 ऐसे  संब्यवहारों  के  संबंध  में  संस्थाओं  या  प्राधिकारियों  की  जिम्मेदारी

 नियत  करना  ।
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 बंध  पत्रों  आदि  से  संबंधित  संब्यवह्ारों  में  हुई  6  1992

 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 ओर  दुष्प्रभावों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति

 उपर्यक्त  संदके  में  नियंत्रण  तन्त्र  तथा  परयंवेक्षी  तन्त्र  के  किसी  दुरुपयोग  तथा  उनकी

 विफलताओं/कमियों  का  पता  लगाने  ।

 भविष्य  में  ऐसी  विफलताओं  को  समाप्त  करने  तथा  उन्हें  पुनः  न  होने  देने  के  लिए  -

 सुरक्षापायों  ओर  प्रणाली  में  सुधार  हेतु  सिफारिशें  करना  ।

 भविष्य  में  अनुपालनीय  नीतियों  तथा  विनियमों  के  बारे  में  समुचित  सिफारिशें
 करना  ।

 कि  लोक  सभा  के  निम्नलिखित  20  सदस्य  इस  समिति  के  सदस्य  होंगे  :--

 (1)  श्री  मणि  शंकर  अय्यर

 (2)  श्रीमती  बासवा  राजेश्वरी

 (3)  श्री  विजय  कुमार  राजू  भूषतिराजू

 (4)  श्री  पी०  सी०  चाक्‍्को

 (5)  श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी

 (6)  श्री  कमल  चौधरी

 (7)  श्री  मुरली  देवरा

 (8)  श्री  जाजं  फर्नाण्डीज

 (9)  श्री
 जसबंत  सिंह

 (10)  श्री  राम  निवास  मिर्घा

 (11)  श्री  राम  नाईक

 (12)  श्री  पी०  जी०  नारायणन

 (13)  डा०  देवी  प्रसाद  पाल

 (14)  श्री  श्रीवस्लभ  पाणिग्रही

 (15)  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल

 (16)  श्री  हरिन  पाठक

 (17)  श्री
 रकि  राय

 (18)  श्री  पी०  एम०  सईद

 (19)  श्री  के०  पी०  और

 (20)  श्री  सुनील  चन्द्र  वर्मा

 कि  अध्यक्ष  समिति  के  सदस्यों  में  से  एक  सदस्य
 को  इसका  सभापति  नियुक्त  करेगा  ।

 समिति  विधिवत्‌  रूप  से  गठित  हो  जाने  के  दिन  से  कार्य  करना  शुरू  करेगी  ।
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 15  ।9  प्रतिभूति  बंधपत्रों  आदि  से  संबंधित  संब्यवहारों  में  हुई
 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 ओर  दुष्प्रभावों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति

 कि  समिति  को  सरकार  ओर  इसकी  एजेंसियों  द्वारा  सम्पूर्ण  सहायता  उपलब्ध

 करायी  जायेगी  ।

 कि  संयुक्त  सप्तिति  की  बेठक  के  लिए  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्थों  की  संख्या  का

 एक  तिहाई  होगी  ।

 के  संयुक्त  सगिति  संसद  के  अगले  सन्न  के  अंत  तक  इस  सभा  को  अपना  प्रतिवेदन  दे

 सकेगी  ।

 कि  संसदीय  समितियों  से  संबंधित  सभा  के  प्रक्रिया  संबंधी  नियम  लागू  होंगे  ।

 कि  समिति  कतिपय  मामलों  में  आवश्यकता  पड़ने  पर  अध्यक्ष  की  सहमति  से  विभिम्न
 प्रक्रिया  अपना  सकेगी  ।

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  इस  समिति  में

 लित  हो  और  उपयुक्त  के  अनुसार  समिति  में  राज्य  सभा  के  सदस्यों  में  से  नियुक्त  सदस्यों  के

 नाम  इस  सभा  को  सूचित  करे  ।”

 यहां  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  पहले  क्रम  संख्या  5  पर  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 का  नाम  दिया  गया  था  |  यह  एक  गलती  थी  ।  अब  हमें  उनके  दल  से  सहो  नाम  प्राप्त  हो  गया  है

 लो  कि  श्री  निमंल  कांति  चटर्जी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 निम्नलिखित  फी  जांच  करने  के  लिए  दोनों  सभाभों  के  30  20  लोक  सभा  से

 तथा  10  राज्य  सभा  की  एक  संयुक्त  समिति  नियुक्त  को  जाये  :

 बन्ध-पत्रों  तथा  अन्य  वित्तोय  लिखतों  से  संबंधित  संब्यवहारों  में

 हुई  ऐसी  अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  जो  प्रकाश  में  आए  या

 प्रकाश  में  तथा  इसके  सभी  पहलुओं  ओर  दुष्प्रभावों  तथा  तत्संबंधी  संब्यवहरिं
 में  स्टाक  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की

 की  जांच  करना  ।

 ऐसे  संग्यवहारों  के  संबंध  में  संस्थाओं  या  प्राधिकारियों  की  जिम्मेदारी

 नियत  करना  ।

 उपर्युक्त  संदर्भ  में  नियंत्रण  तन्‍्त्र  तथा  परयंवेक्षी  तन्त्र
 के

 किसी  दुरुपयोग  तथा  उनकी

 विफलताओं/कमियों  का  पता  लगाने  ।

 भविष्य  में  ऐसी  विफलताओं  को  समाप्त  करने  तथा  उन्हें  पुनः  न  होने  देने
 के  लिए

 सरक्षापायों  और  प्रणाली  में  सुधार  हेतु  सिफारिशें  करना  ।

 भविष्य  में  अनुपालनीय  नीतियों  तथा  विनियमों  बारे  में  समुचित  सिफारिशें

 करना  ।

 लोक  सभा  के  निम्नलिखित  20  सदस्य  इस  समिति  के  सदस्य

 (1)  श्री  भणि  शंकर  अस्यर
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 बंधपत्रों  भादि  से  संबंधित  संग्ववहा  रों  हुई  6
 पु

 ,  49  32

 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 अगस्त

 भोर  दुष्रभावों  को  जांच  करने  के  लिए  ब्रंयुक्त  संसदीय  समिति  को नियुक्षि

 (2)  श्रीमती  बासवा  राजेश्वरी

 (3)  शहरी  विजय  कुमार  राजू  भूपतिराज्‌

 (4)  श्री  पी०सी०  चाफ्को

 (5)  श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो

 (6)  श्री  कमल  चौधरी

 (7)  श्री  मुरली  देवरा

 (8)  श्री  जाजं  फर्नान्‍्डीज

 (9)  श्री  जसवन्त  सिंह

 श्री  राम  निवास  मिर्घा

 (!।)  श्री  राम  नाईक

 श्री  पी०जी०  नारायणन

 डा०  देवी  प्रसाद  पाल

 श्री  श्रीवल्लभ  पाणिग्रही

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल

 श्री  हरिय  पाठक
 श्री

 रवि  राय

 श्री  पी०एम ०  सईइ

 )  श्री  के  ०पी ०  भौर

 (20)  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा

 कि  अध्यक्ष  समिति  के  सदस्यों  में
 से  एक  सद्रस्य  को  इसका  सभाप्रति  नियुक्त  करेगा  ।

 समिति  विधिवत्‌  रूप  से  गठित  हो  जाने  के  दिन  से  कार्य  झुरू  करेगी  ।

 कि  समिति  की  सरकार  और  इसकौ  एजेंसियों  द्वारा  सम्पूर्ण  सहायता  उषलब्ध  करायी
 जायेगी  ।

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  के  लिये  गणपृर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  की  संख्या  का

 एक तिहाई होगा । दे सकेगी । कि संसदीय समितियों से संबंधित सभा के ऋकिया संबंध तिब्रस लागू होगे । “228



 15  1914  बंधपत्रों  आदि  से  संबंधित  संव्यवहारों  में  हुई
 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 भर  दुष्प्रमावों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति
 कल  —  -

 कि  समिति  कतिपय  मामलों  में  आवश्यकता  पड़ने  १र  अध्यक्ष  की  सहमति से  विभिन्‍न
 प्रक्रिया  अपना  सकेगी  ।

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  इस  समिति  में

 सम्मिलित  हो  और  उपर्युक्त  के  अनुसार  समिति  में  राज्य  सभा  के  सदस्यों  में  से  नियुक्त
 सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित  करे  ।”

 श्री  लाल  कृष्ण  श्राइवाणो  :  श्रीमान  उपाध्यक्ष  माननीय  संसदीय

 कार  मंत्री  द्वारा  अभी-अभी  पेश  किया  गया  प्रस्ताव  सभा  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सभी

 राजनेतिक  दलों  के  बीच  व्यापक  सहमति  का  परिणाम  है  ओर  मुझे  यह  कहना  चाहिए  कि  इसने
 गों  में  उच्च  अपेक्षाएं  पंदा  की  क्योंकि  अब  तक  सफतापूर्वक  समाप्त  हुआ  अन्वेषण  संबंधी  सारा

 कार्य  या  तो  सरकारी  अन्वेषण  एजेन्सियों  द्वारा  किया  गया  है  अपना  फिर  यह  कार्य  जांच  आयोग

 द्वारा  किया  गया  है  जैसा  कि  मुन्धरा  वाली  घटना  के  मामले  में  हुआ  था  ।  जांच  आयोगों  में  से  कुछ
 ने  बहुत  अच्छा  काये  भी  किया  अब  हम  सभी  एक  ऐसे  कायं  में  लगे  हुए  हैं  जिसने  संसद  को  भी

 एक  परीक्षा  में  डाल  दिया  क्‍या  एक  संसदीय  समिति  सभी  गलत  बातों  को  उजागर  करते  में

 सफल  हो  सकेगी  जो  इस  मामले  में  घटी  हैं  और  जिनके  परिणाम  स्वरूप  इतना  बड़ा  घोटाला  हुआ
 है  जिसे  प्रत्येक  व्यक्ति  ने  स्वतंत्र  भारत  का  सबसे  घिनौना  कांड  माना  इसलिए  विचारणीय

 विषयों  में  कुछ  परिवरतंन  किए  गए  थे  ।  निस्संदेह  आमतौर  पर  विचारणीय  विषय  में  सभी  बातें

 आ  जाती  हैं  ।  किन्तु  मैं  आपफा  ध्यान  विशेष  रूप  से  इस  संकल्प  के  बाद  में  आम  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  जिसमें  यह  कहा  गया  है  :

 संसदीय  समिति  से  संबंधित  सभा के  प्रक्रिया  संबंधी  नियम  लागू  होंगे  भी

 मूल  रूप  में  हैं  किन्तु  इसमें  निरन्तर  यह  कहा  गया  है  यदि  आवश्यकता  पड़ती
 तो  कतिपय  मामलों  में  अध्यक्ष  की  अनुमति  से  भिन्‍न  प्रक्रिया  अपना  सकती  हैं  ।

 यह  बात  विशेष  रूप  से  शामिल  की  गई  थी  क्योंकि  हमारे  सामने  आम  परिपाटी  यह  थी  कि  समिति

 के  समक्ष  मंत्रियों  को  नहीं  बुलाया  नियर्मों  के  अंतर्गत  इस  पर  रोक  नहीं  लगाई  गई  है

 किन्तु  ऐसी  परम्परा  हमने  इस  विशेष  मामले  विशिष्ट  रूप  से  उस  समय  यह  सोचा  कि  जब

 सरकार  भी  इस  बात  की  इच्छुक  है  कि  उसके  सभी  मंत्री  खरे  हैं  और  कहीं  भी  शंका  की  गुंजाइश
 ही  नहीं  यदि  यह  आवश्यक  समझी  त्तो  मंत्री  को  अध्यक्ष  की  अनुमति  से  बुला  सकती

 है  ।  यहां  ये  प्रावधान  यह  देखमे  के  लिए  रखे  गए  हैं  कि  यह  जिससे  हूਂ  उच्च  अपेक्षाएं

 सौंपे  गए  काम  को  पूरा  करने  में  समक्ष  बन  सके  ।

 मुझे  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  जेसे  वित्तीय  समितियां  पूर्ण  रूप  से  गैर-दलीय

 जाघार  पर  कार्य  करती  उसी  ब्रकार  यह  संयुक्त  संसदीय  समिति  भी  गेर-दलीय  भाधार  पर  काय॑

 करेगी  ।  कुल  मिलाकर  सभा  की  यहै  परम्परा  रही  है  कि  चाहे  यह  लोक  लेखा  समिति  है  अथवा

 प्राककलम  समिति  अथवा  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  वे  सामाम्य  रूप  से  अपने  दल  के
 ग्रहों  ओर  झकावों  का  परित्याग  करके  गर-दलीम  इंग  से  कार्य  करते  मुझे  घिश्वास  मुझे  यह
 आशा  है  कि  कम-पै-क्स  यह  देश  इस  विशिष्ट  संयुक्त  संसदीब  सम्तिति  से  अत्यधिक  अपेक्षा  करता

 :  है  कि  इस  समिति  के  प्ाशस्य  जिन्हें  इस  सम्रिति  में  कार्य  करने  का  विशेषाधिकार  प्राप्त  हुआ  वे



 बंधपत्रों  आदि  से  संबंधित  संव्यवहारों  में  हुई  6  1992

 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 और  दुष्प्रभा  वों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति
 ५-------.......3.......3.े8नने++नननननननिनाननननीननननननननननननीनन न
 उस  परम्परा  का  निर्वाह  करेंगे  वास्तव  में  वे  इससे  भी  ऊपर  होंगे  और  उसे  खोज  निकालने  में

 सक्षम  होंगे  जो  इस  घृणित  काये  के  लिए  वास्तव  में  उत्तरदायी

 न

 क्रो  सोमनाय  चटर्जो  :  श्रीमान  उपाध्यक्ष  यह  एक  महत्त्वपुर्ण  अवसर  है  ।

 इस  समिति  में  कुल  मिलाकर  सभी  दलों  के  प्रतिनिधि  हैं  जिससे  कि  इसकी  गंभीरता  के  बारे  में

 कोई  भी  व्यक्ति  प्रशनचिन्ह  नहीं  लगा  रहा  है  ओर  इसके  सभी  पहलुओं  पर  परिणाम  दिए  जा  सकते

 हैं  ।  जहां  तक  इस  मामले  का  संबंध  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  इस  प्रकार  की  समिति  नियुक्त
 करने  की  आवश्यकता  की  बात  मानी  थी  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  भी  यही  बात  कही
 गई  है  कि  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  |  यह  बात  मानी  जा  सकती  है  कि
 गांठ  और  निधियों  का  गलत  सावंजनिक  धन  को  दूसरे  कार्यों  में  लगाना  और  ये  सब

 घातें  आदि  होती  रही  हैं  ।  इस  प्रकार  के  मामले  में  मुझे  आशा  है  कि  इस  क्षण  मुझे  कोई  शंका  नहीं

 है  जब  तक  कि  कुछ  घटना  नहीं  हो  यहां  अब  मैं  किसी  पर  आरक्षेप  नहीं  लगा  रहा  पर  इस
 कार्य  में  पूरा  सहयोग  मिलना  चाहिए  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  यदि  मंत्रियों  में  स ेकिसी  ने  समिति  को

 सूचना  देनी  है  अथवा  मंत्रियों  में  से  किसी  के  पास  कोई  सूचना  है  तो  वह  स्वयं  ही  वह  सूचना
 देना  ।  इसलिए  इस  समय  मुझे  यह  आशा  है  कि  सभी  मंत्रियों  की  ओर  से  भरपूर

 सहयोग  दिया  जाएगा  और  समिति  को  किसी  मंत्री  को  समिति  के  समक्ष  बुलाने  के  लिए  अध्यक्ष

 के  पास  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।

 f समिति  को

 त् छ
 ठढे ञ्चँ

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  देश  हस  समप्रिति  के  निष्कर्षों  की  बड़ी  उत्सुकता  से  प्रतीक्षा  कर  रहा

 है  ।  यद्यपि  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  क ेलिए  दिसम्बर  तक  का  समय  दिया  गया

 परन्तु  घोखेबाजी  का  जाल  इतना  लम्बा  बिछा  हुआ  है  कि  इसमें  समय  लगेगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  विनिदिष्ट  समय  के  भीतर  समिति  अपना  काय॑  पूरा  कर  लेने  का  प्रयास  करेगी  ।

 मैं  अपनी  पार्टी  की  ओर  से  सभी  सदस्यों  को  अपना  सहयोग  तथा  शुभकामनाएं
 देता  हूं  ।  संसदीय  कार्यंकरण  की  यहू  वंभवशाली  परम्परा  रही  है--जंसा  कि  आडवाणी  जी  ने  पहले
 सही  ही  कहा  है--कि  समितियां  निददंलीय  रूप  में  कायं  करती  कुल  एक  अथवा  दो

 बार  ही  उल्लंघन  हुआ  ज॑ंसाकि  मैंने  कहा  है  कि  यह  उल्लंघन  सुखद  नहीं  रहा  परन्तु
 उल्लंघन  हुआ  है  ।  इस  समिति  को  भी  बही  उदाहरण  ओर  परम्परा  बनाए  रखना  चाहिए
 और  ऐसी  रिपोर्ट  देनी  चाहिए  जिससे  न  केवल  दोषी  व्यक्तियों  का  पता  खगाने  में  सहायता  मिलेगी

 अपितु  इससे  देश  में  बेहतर  तथा  ओर  अधिक  सुक्पष्ट  वित्तीय  संस्थाओं  की  स्थापना  तथा  उनके

 कुशल  कार्यकरण  में  भी  मदद  मिलेगी  ।

 भरी  चशब्रज्नोत  यादव  :  यहां  पर  व्यक्त  किए  गए  विचारों  का  मैं

 समर्थन  करता  हूं  एवं  उनकी  पुष्टि  करता  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  समूचा  देश  स्वतंत्र
 भारत  में  हुए  अब  तक  के  सबसे  बड़े  घोटाले  को  लेकर  गंभीर  रूप  से  चिन्तित  है  ।  यह  अच्छो  बात

 है  कि  लोग  इस  समिति  में  विश्वास  करें  क्योंकि  यह  सबसे  बड़ी  म्याय  सभा  होगी  जिसमें  हम  सभी
 प्रतिनिधित्व  करेंगे  तथा  जिसे  न  केवल  गहराई  में  जाकर  छानबीन  करने  एवं  दोवी  व्यक्तियों  का
 पता  लगाने  का  पूरा  अवसर  प्राप्त  होगा  बल्कि  वह  कतिपय  उपायों  का  भी  सुझाव  देगो  जिससे

 भविष्य  में  इस  प्रकार  के  किसी  घोटाले  को  पुनरावृत्ति  न  दुर्भाग्यवश  ह््स  घोटाले  का  पता
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 15  1914  बंधपत्रों  आदि  से  संबंधित  संब्यवहारों  में  हुई
 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 ओर  दुष्प्रभावों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  नियुक्षित
 ग््ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्मा  कक  रा  कराकककाक५  सह
 चलने  के  बाद  हमारी  अंतर्राट्रीय  साख  को  काफी  धक्का  लगा  इसका  पता  चलने  के  अनेक
 लोग  अनेक  देश  और  अनेक  जो  भारत  में  पूंजी  निवेश  करना  चाहते  को  यहां  के  बारे
 में  गंभीर  संदेह  पैदा  हो  गया  है  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  यव्ि  यह  समिति  किसी  मंत्री  से  कुछ  पूछताछ  करना  चाहे
 अथवा--जैमा  कि  श्री  जसवंत  सिह  जी  कह  रहे  थे-कोई  मंत्री  स्वयं  इस  समिति  की  सहायता
 करना  चाहे  तो  समिति  को  न  केवल  ऐपा  करने  का  अवसर  देना  होगा  बल्कि  समिति  को  सभी
 आवश्यक  दस्तावेज  और  पत्र  प्राप्त  करने  का  भी  अवसर  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।  समिति  को

 इस  प्रकार  की  शबित  भी  प्रदान  करनी  चाहिएं  जिससे  कि  वह  तथ्यों  की  विस्तारपूर्वक  जांच  कर
 सके  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  उन  सभी  मंत्रालयों  तथा  अन्य  संबंधित  संगठनों
 एवं  व्यक्तियों  को  भी  यथाशीघ्र  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  होने  का  अनुदेश  जारो  जिनसे
 समिति  पूछताछ  करना  चाहेगी  ।  किसी  भी  प्रकार  का  कोई  अनावश्यक  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिए
 क्योंकि  जितना  विलम्ब  होगा  उतना  द्वी  लोगों  के  मन  में  और  अधिक  शंका  उत्पन्न  होगी  ।

 अतः  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  यह  भी  देखेगी  कि  उस  समिति  को  सारी  सुविधाएं
 प्राप्त  हों  और  वह  भी  जल्द  से  जल्द  जिससे  कि  समिति  अपना  काय॑  प्रभावशाली  तरीके  से  कर
 सके  ।

 ]

 क्री  नोतोश  कमार  अभी  जो  ज्वाइंट  पालियामेंटरी  कमेटी  के  टम्सं  आफ
 रफरंस  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  माननीय  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  सदन  के  सामने  हम  उसका

 स्वागत  करते  हैं  ।  एक  ज्वाइंट  पालियामैंटरी  कमेटी  कुछ  साल  पहले  बोफोसं  के  मामले  की  जांच  के

 लिए  भी  बनी  थी  लेकिन  उसमें  टम्से  आफ  रंफरेंस  के  सवाल  पर  काफी  मतभेद  उत्पन्न  हो  गया
 जिसके  कारण  सम्पूर्ण  विपक्ष  ने  उसमें  शिरकत  नहीं  की  थी  ।  लेकिन  ह्लाज  भिम्न  परिस्थितियों
 टम्से  आफ  रंफरेंस  के  सवाल  एक  हिसाब  से  व्यापक  सहमति  हुई  है  और  उसके  आधार  पर

 यह  तय  हुआ  है  और  हम  उम्मीद  करेंगे  कि  यह  कमेटी  जल्द  से  जल्द  अपना  काम  पूरा

 ज्वाइंट  पालियामेंटरी  कमेटी  को  गठित  करने  की  इसी  सदन  जब  स्कम  पर  चर्चा
 सिंह  जी

 शरू  नहीं  हुई  स्कैम  का  सवाल  मात्र  उठाया  गया  था  तो  पूछ  प्रधान  मंत्री  श्री  वी०पी०  घिंह  जी
 ने  और  कई  माननीय  सदस्यों  इस  जे०पी०सी०  के  सवाल  को  उठाया  जनमत  का  आदर

 करते  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इस  प्रस्ताव  को  यहां  रखा  था  और  उसी  के  अनुरूप  आज  यह  कमेटी
 गठित  होने  जा  रही  है  ।

 हम  यह  उम्मीद  करते  हैं  कि  इस  कमेटी  को  जो  काम  सौंगा  जाने  वाला  उसे  वह  जल्द

 से  जल्द  निष्पादित  करे  और  इस  काम  में  सरकार  का  भी  पूरा  सहयोग  मिलना  चाहिये  और  इसमें

 अनावश्यक  किसी  भी  प्रकार  का  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये  |  यह  सहा  है  कि  दोषी  का  पता  लगाने  के

 साथ-साथ  आगे  इस  दिशा  में  सुधार  कैसे  इसके  लिए  भी  १  मेटी  को  सुझाव  देना  चाहिए  और  हम
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 बंधपत्रों  आदि  से  संबंधित  संग्यवहारों  में  हुई  6  1992
 तथा  व.पटपूर्ण  छल  स्थधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 ओर  दुष्प्रभावों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  नियुक्त
 _  a

 समझते  हैं  कि  कमेटी  निश्चित  रूप  से  अपने  इस  कार्य  को  सफलत्तापूर्वक  निवंहम  करेगी  और  मैं  पुनः
 जोरदार  शद्दों  में  कहना  चाहता  हूं  चूंकि  इस  मामल्ले  में  जंसी  आम  चर्चा  है  शीर्ष  पर  बंठ  हुए  लोगों
 के  ऊपर  शक  की  सुई  घ॒म  रही  इसलिए  हम  यह  उम्मीद  करेंगे  कि  निष्पक्ष  भाव  से  कमेटी  काम

 ही  नहीं  करेगी  बल्कि  सरकार  भी  सारे  फंक्ट  जिनको  कमेटी  जानना  जिनको  जानना  मुनासिब
 उनको  कमेटी  के  समक्ष  रखेगी  ओर  इसके  सम्बन्ध  में  भी  किसी  भी  प्रक्रिया  या  दूसरे  मसले

 को  उठाकर  किसी  भी  प्रकार  का  व्यवधान  उत्पन्न  नहीं  किया  जाएगा  ताकि  सच्चाई  की  गहराई  तक

 यह  कमेटी  पहुंच  सके  ।

 इस  देश  के  खासकर  उच्च  पदों  पर  जो  भ्रष्टाचार  है  और  उच्च  पदों  पर  भ्रष्टाचार  करके

 आमतौर  पर  लोग  बगेर  दण्ड  भोगे  हुए  निकल  जाते  ऐसा  नहीं  होगा  और  यह  कमेटो  सचमुच

 ऐतिहासिक  निर्णय  पर  पहुंचेगी  भोर  देश  क  भ्रष्टाचार  से  मुक्त  कराने  में  और  इस  प्रकार  के

 घोटालों  से  मुक्त  कराने  में  एक  ऐतिहासिक  फंसले  पर  पहुंचेगी  ।  घन्यवाद  ।

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  सी०पी०आई०  की  ओर  से

 इसका  स्वागत  करता  हूं  और  मैं  समझता  हूं  कि  जाइंट  पालियामेंद्री  कमेटी  का  गठन  जिस  माहोल  में

 किया  गया  है  और  जिस  तरह  से  सभी  दलों  और  सभी  पार्टियों  की  सहमति  इसमें  की  गई  है  यह

 अपने  आप  में  एक  ऐतिहासिक  कदम  है  और  इसलिए  इमका  नतीजा  भी  काफी  अच्छा  होगा  ।  पूरे

 देश  की  जनता  इस  पर  काफी  आशा  भरी  नजरों  से  देख  रही  है  और  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  भ।रत

 सरकार  या  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  जिस  तरह  से  इस  सदन  में  आश्वासन  दिया  है  सरकार  का

 आचरण  उसी  के  अनुकल  होगा  और  अगर  सरकार  ने  पूरी  तरह  से  इसमें  सहयोग  जिसमें  शक

 की  कोई  गंजाइश  नहीं  है  क्योंकि  देश  के  अन्दर  जो  बातें  चल  रही  हैं  ओर  जिस  तरह  से  बार-बार

 बड़ें-बड़ें  लोगों  का  नाम  इससे  सम्बद्ध  किया  जाता  आम  जनता  के  बीच  में  यह  बात  पंदा  होती
 लेकिन  जिस  तरह  से  सक्षम  यह  जाइंट  पालियामेंद्री  कमेटी  बनाई  उप्तसे  मैं  उम्मीद  करता  हूं

 कि  यह  काम  यह  कमेटी  ठीक  ढंग  से  और  सफलतापूर्वक  करेगी  और  अपनो  मंजिल  पर  पडुंचेगी
 ओर  इस  प्रकार  के  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  इस  प्रकार  की  गड़बड़ियों  को  देश  के  अंदर

 बला  करने  में  आने  वाले  दिनों  में  एक  कारगर  कदम  यह  कमेटी  उठाएगी  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  के०  पी०  रेडडय्या  यादव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  एक  बात  राष्ट्र
 के  समक्ष  स्पष्ट  समिति  तो  एक  अथवा  100  भी  हो  सकती  हैं  लेकिन  अगर  वे  पंसा  वापस  प्राप्त

 करने  में  असफल  रहती  अगर  वे  दोषियों  को  सजा  दिलाने  में  असफल  रहती  हैं  तो  देश  में  कोई

 भी  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  नहीं  होगी  तथा  सरकार  का  कोई  भी  संवैधानिक  का्यंकरण

 सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 राष्ट्र  के  समक्ष  मुद्दा  आगामी  चुनाव  न  कि  अयोध्या  अथवा  हरिजनों  और  गिरिजनों  पर
 किये  जाने  वाले  अत्याचार  ।  राष्ट्र  के  समक्ष  वह  मुद्दा  नही  है  ।
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 “15  1914  बंधपन्रों  आदि  से  संबंधित  संब्यवहा रों  में  हुई
 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 और  दुष्प्रभावों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदौय  समिति  की  नियुक्ति

 मान  समिति  द्वारा  वास्तविक  तथ्य  सामने  नहीं  लाए  जाते  हैं  तो  इस  देश  में  कोई

 भी  नियम  नहीं  होगा  ।  धनी  लोग  इस  देश  में  सुरक्षापृवंक  नहीं  रह  सकेंगे  ।

 पंजाब  और  कश्मीर  में  इतनी  सेना  इतना  बड़ा  पुलिस  बल  होने  के  बावजूद  हम  वहां

 अनंतिक  प्रशासन  होने  के  कारण  स्थिति  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  पा  रहे  भ्रष्ट  सरकार  पंजाब

 अथवा  कश्मीर  अथवा  अन्यत्र  कहीं  भी  स्थिति  पर  कभी  भी  काबू  नटों  पा  सकती  अतः  इस

 समिति  के  पास  इस  लोकतंत्र  में  पहले  कार्य  कर  चुकी  किसी  भी  अन्य  समिति  की  तुलना  में  अधिक
 जिम्मेदारियां  हैं  ।  अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अपना  सहयोग  देने  तथा  विरोधी
 दलों  द्वारा  भी  अपने  हितों  को  अलग  रख  कर  ईमानदारी  के  साथ  कार्य  करने  और  सच्चाई  सामने
 लाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 थी  शोभनार्रोक्थर  राज  बाश्षडें  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैंने  इस  समिति

 के  गठन  को  लेकर  अपना  विरोघ  व्यक्त  करने  के  लिए  इस  अवसर  को  उपथुक्स  समक्षा  जिसमें

 तेलयु  देशम  पार्टी  की  उपेक्षा  की  गई  है  ।

 हमने  स्वयं  इस  समिति  के  संकेधानिक  गठन  की  वकालत  की  लेकिन  इसमें  मैंने  ५

 कि  हमारी  तेलगु  देशम  पार्टी  की  उपेक्षा  की  गई  है  ओर  इसका  अवसर  विखंडित  समूह  को  दिया

 गया  यहां  तक  कि  उसे  पारियों  को  भी  इस  समिति  में  स्थान  दिया  गया  है  जिनके  पास  इस

 सदन  का  केवल  एक  मात्र  सदस्य  इसका  कारण  सरकार  ही  भलीभांति  जानती  अतः

 इस  समिति  की  रचना  को  लेकर  अपना  तीव्र  विरोध  प्रकट  करते  हैं  और  मैं  आशा  करता  हूं
 सरकार  इस  विषय  पर  पुनविचार  करेयी  तथा  तेलगु  देशम  पार्टी  को  भी  अवसर  देगी  जिससे  कि  व

 समिति  के  कार्यकरण  से  स्वयं  को  सहबद्ध  कर  सके  ।

 है
 अ

 मैं  सरकार  से  विषक्ष  के  इस  सुझाव  को  भी  स्वीकार  करने  का  आह्वान  करता  हूं  कि

 तमिति  का  सभापति  विपक्ष  के  नेताओं--जो  इस  समिति  के  सदस्य  में  से  कोई  एक  होना

 हमारे  पास  बोफो्स  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  पूर्व  में  गठित  सयुमत  संसदीय  समिति
 का  अभुभव  भी  उस  संभव  हमने  सुझाव  दिया  था  कि  सरकार  को  लोक  लेखा  समिति  की
 भांति  सभापति  का  पद  विपक्ष  को  देने  कीं  बात  मान  लेनी  चाहिए  क्योंकि  पार्टी  की  सदस्य  संख्या
 पर  ध्यान  दिए  बिना  यह  सरकार  हीं  है  जों  कतिपय  घटित  चोजों  के  लिए  जिम्मेदार  रही  है  ।  विपक्ष

 की  यह  जिम्मेदारी  भी  है  कि  वह  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  उसकी  त्रूटियों  का

 पता  लमाए  और  उनका  सुक्ष्म  निरूपण  करे  ।  अतः  उपयुक्त  यही  होगा  जिस  प्रकार  लोक  लेखा

 समिति  के  सभापति  का  पद  विपक्ष  को  दिया  जाता  है  उसी  मैं  सरकार  से  विपक्ष  के  इस

 न्‍न्नाव  को  स्वीकार  करने  के  लिए  जोरदार  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  समिति  का  सभापति  भी

 विपक्ष  के  नेताओं  में  से  किसी  एक  को--जो  इस  समिति  का  सदस्य  हो--बनाया  जाना  चाहिए  ।

 जता  कि  सरकार  ने  हमारी  पार्टी  की  सब्त्री  मांग  की  उपेक्षा  की  हम  इसके  विरोध  में

 बह्गिंमन  कर  रहे
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 बंधपत्रों  आदि  से  संबंधित  संव्यवहारों  में  हुई  6  1992
 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं
 और  दुष्प्रभावों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति

 संसदोय  काये  मंत्री  गुलाम  नबो  :  मैं  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  दूंगा  ।  हमारे
 पास  इसका  उत्तर  है  लेकिन  अगर  आप  संतुष्ट  नहीं  हैंतो  आप  जा  सकते  हैं  ।

 जप

 श्री  शोभनाद्री श्वर  राब  वाड़डे  :  उन  लोगों  को  शामिल  किए  जाने  का  कया  तुक  बनता  है  जो
 अलग  हो  गए  समूह  के  सदस्य  हैं  ।

 भरी  चित्त  बसु  :  मैं  इस  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  गठन  का  स्वागत

 करता  हूं  ।  यह  इस  जो  कि  इस  गरिमायुकत  सदन  का  प्रतिनिधित्व  करती  का  उत्तरदायित्व

 कि  वह  न  केवल  सबसे  बड़े  घोटाले  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्ति  का  पता  लगाये  अथवा  उसे
 रित  करे  इसके  साथ-साथ  यह  भी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  कि  वह  निकट  भविष्य  में  अपनाई

 जाने  वाली  नीतियों  और  विनियमों  के  संबंध  में  सिफारिशें  भी  करे  |

 मैं  नीतियों  पर  बल  देता  हूं  ।  त्रास्तव  में  यह  उन  सभी  मुद्दों  को  उठाने  का  अवसर  नहीं
 लेकिन  इस  तरह  के  घोटाले  के  लिए  नीति  संबंधी  निर्णय  भी  उत्त  रदायी  है  जिसके  लिए  मैं  समझता

 हूँ  कि  समस्त  देश  और  विश्व  हमारी  ओर  देख  रहा  है  ।

 समिति  की  रचना  के  संबंध  में  भी  मुझे  कतिपय  आशंकार्ये  यह  सदन  का  प्रतिनिधित्व

 करती  सभी  राजनंतिक  चाहे  उनकी  कितनी  भी  संख्या  हो  और  जो  सदन  में  प्रतिनिधित्व

 रते  उनको  भी  शामिल  किया  जाना  चाहे  जो  भी  मेरा  सदन  छोड़ने  का  कोई

 इरादा  नहीं  बल्कि  मैं  इसमें  भाग  लेना  चाहता  अतः  यह  समिति  पूर्णतः  व्यापक  होनी

 चाहिए  और  इसमें  सदन  के  सभी  वर्ग  शामिल  होने  चाहे  उनके  दल  में  सदस्यों  की  कितनी

 भी  संख्या  क्‍यों  न  हो  ।

 अंत  मैं  करता  हूं  कि  सरकार  इस  समिति  को  पूरा  सहयोग  देगी  और  मैं  सरकार

 को  यह  चेतावनी  भी  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  समिति  के  किसी  भी  सदस्य  द्वारा  यह  टिप्पणी  की

 जाती  है  कि  सरकार  ने  इसे  पूरा  सहयोग  नहीं  दिया  है  तो  सरकार  को  उसके  गंभीर  परिणाम

 झलने  होंगे  ।  मैं  सरकार  से  उसके  हित  में  ही  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  स्वेच्छा  से  जानकारी

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  आगे  आये  ताकि  सरकार  स्वयं  कठघरे  से  बाहर  आ  सके  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  इस  प्रश्त  पर  बाद  में

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  संयुक्त  संसदीय  समिति  हेतु  विचारणीय  विषय  तंयार  करने  में  विपक्षी

 दल  के  नेता  और  विभिन्न  राजनेतिक  दलों  ओर  समूहों  के  नेताओं  द्वारा  दिए  गये  पूर्ण  सहयोग  के

 लिए  उनका  घन्यवाद  करता  मैं  इस  संबंध  में  विपक्ष  के  नेता  ओर  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  के
 नेताओं  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  कि  सरकार  भी  अन्य  बैंकों  अथवा  जो  कोई  भी  इसमें  शामिल

 रिक्त  इसमें  शामिल  व्यक्ति  अथवा  श्यक्तियों  के  संबंध  में  सत्य  जानने  की  उतनी  ही  इच्छुक
 किन्तु  इसके  साथ-साथ  मैं  आशा  करता  हूं  कि  समिति  भी  एक  स्थायी  समाघान  ढुंढ  निकालेगी  ताकि

 इस  प्रकार  का  घोटाला  कभी  न  हो  ।

 जहां  तक  सरकार  का  संबंध  मैं  इस  माननीय  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं
 कि  हम  समिति

 को  सभी  प्रकार  की  सुविधाएं  प्रदान  करेंगे  ओर
 सरकार  इस  समिति  के  सदस्यों  को  पूरा-पूरा  सहयोग

 प्रदान  करेगी  ।  इस  प्रकार  जहां  तक  सरकार  को  ओर  से  सहायता  का  संबंध  इसमें  कोई  संदेह
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 15  1914  (a2)  बंध  पत्रों  आदि  से  संबंधित  संव्यवहारों  में  हुई
 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं

 और  दुष्प्रभावों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति

 नहीं  होना  चाहिए  ।  मुझे  समिति  के  सदस्यों  पर  विश्वास  है--जब  एक  बार  बे  सदस्य  बन  जाते
 तो  वे  सदस्य  चाहे  वे  इस  ओर  से  हों  अथवा  उस  ओर  से--वे  सभी  सुबुद्ध  सदस्य  हैं  ।  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  वे  एक  स्थायी  समाधान  खोज  निकालेंगे  और  सरकार  के  पूर्ण  सहयोग  से  अंतिम  निष्कृषं
 १२  पहुंच  जायेंगे  ।

 जात

 माननीय  सदस्य  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड्डे  द्वारा  कुछ  मुद्दें  उठाये  गए  हैं  ।  मैं  इस  संबंध

 में  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  सत्तारूढ़  दल  का  संबंध  मैंने  उससे  एक  सीट  भी  अधिक

 नहीं  ली  है  जितने  की  मेरी  पार्टी  पात्र  है  ।

 जहां  तक  वामपंथी  दलों  का  संबंध  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  स्वयं  यह  सुझाव  दिया
 था  कि  मेरी  पार्टी  को  अपने  दल  से  एक  अतिरिक्त  सदस्य  लेना  चाहिए  और  मुझे  राज्य  सभा  में
 उनके  लिए  एक  सीट  छोड़नी  यह  एक  आन्तरिक  ब्यवस्था  है  जो  उनमें  से  कुछ  को  ज्ञात

 नहीं  उनके  नेताओं  के  अनुरोध  पर  मैंने  ऐसा  किया  श्री  सोमनाथ  चढर्जी  यहूं
 जानते  हैं  ।

 जहां  तक  छोटे  दलों  का  संबंध  इनमें  तेलगु  डी०  एम०  टी०  डी०  पी०
 जनता  दल  जे०  एम०  एम०  विभाजित  ओर  अन्य  हो  सकते  मैंने  उनके  लिए

 भी  दो  सीटें  रखी  थीं  ।  जे०  एम०  एम०  जनता  दल  विभाजित  ओर  टी०  डी०  पी०
 विभाजित  ने  मुझे  एक  नाम  दिया  इसलिए  मैंने  उन्हें  सदस्यता  दी  है  ।  एक  नाम  के  संबंध  मैंने

 पहले  ही  उल्लेख  किया  है  कि  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड़डे  यहां  नहीं  थे  ।  इस  पर  मैंने  कल  उनके
 दल  के  नेता  श्री  पद्मनाभम  से  चर्चा  की  मेरी  उनके  साथ  कल  भर  परसों  दो  बार  बंठक

 हुई  ।  यदि  वे  कल  तैयार  होते  ठो  मैंने  कल  ही  इसकी  घोषणा  कर  दी  होती  ।  मैं  नहीं  कर  सका
 क्योंकि  वे  तेयार  नहीं  मैंने  उनमें  स ेचयन  के  लिए  उनके  ओर  डो०  एम०  के०  के  लिए  एक  सीट
 रखी  थी  ।  यद्यपि  संख्यावार  वे  इसे  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।  चूंकि  मैंने  एक  सीट  तीन  अन्य  दलों  को
 दे  दी  थी  इसलिए  मैंने  उनके  लिए  भी  राज्य  सभा  में  एक  सीट  रखी  थी  ।  और  वह  विकल्प  उनके

 लिए  अभी  भी  है  ।  ''

 ओर  शोभनाद्रोश्वर  राव  बाड़डे  :  क्‍या  ये  विभाजित  दल  जिनका  आपने  उल्लेख  किया  को
 अपेक्षित  संख्या  हैं  ?'''

 झी  के०  पो०  रेडडय्या  हमारी  पार्टी  आपकी  पार्टी  के  जितनी  बड़ी

 )

 श्री  गुलाम  नयो  आजाद  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  उन्हें  अन्य  दो  दलों  का  समर्थन
 प्राप्त  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  तीन  दलों  ने  इकट्ठ  होकर  एक  नाम  दिया  है  ।

 यह  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  आपके  ठल  की  भी  अपेक्षित  संख्या  नहीं  यदि
 श्री  राव के  नेतृत्व  में  टी०  डी०  पी०  और  डी०  एम०  के०  आपस  में  ही  इस  मामले  पर  विचार  करके
 कोई  निर्णय  लेती  हैं  तो  मैं  उन्हें  राज्य  सभा  में  एक  सीट  दे  दूंगा  ।  मैं  पिछले  दो  दिनों  से  दोनों  दलों
 के  नेताओं  के  साथ  परामर्श  कर  रहा  हूं  और  मैंने  एक  सीट  उनके  लिए  छोड़  दी  थी  ।
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 अनियमितताओं  तथा  कपटपूर्ण  छल  साधनों  तथा  इसके  सभी  पहलुओं
 ओर  दुष्प्रभावों  की  जांच  करने  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति

 व  -  ककਂ

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :---

 निम्नलिखित  को  जांच  करने  के  लिए  दोनों  सच्चाओं  के  30  20  लोक  सभा  से

 तथा  10  राज्य  सभा  की  एक  संयुक्त  समिति  नियुक्त  की  जाये  ---

 बन्ध-पत्रों  तथा  अन्य  वित्तोय  लिखतों  से  संबंधित  संव्यवहारों  में

 हुई  ऐसी  अनिय्रमिताओं  तथा  कपटपूर्ण  छत  थो  फ्रकाश  में  आए  हों  या  प्रकाश
 में  तथा  इसके  सभी  पहलुओं  ओर  दुष्प्रभावों  तथा  तत्संबंधी  संध्यवहारों  में

 स्‍्टाक  वित्तीय  संस्थाओं  तक्षा  सरकारो  क्षेत्र  के  उपकमों  की

 |  जांच  करना  ।

 ऐसे  संग्यवहारों  के  संबंत्र  यें  संह्याओं  मस्त  प्राधिकरारियों  की  जिम्मेदारी
 नियत  करना  ।

 उपयुक्त  संदर्भ  में  नियंत्रण  तंत्र  तथा  फ्यंवेक्षी  हंत्र  के  किसी  दुस्पयोग  तथा  उनकी
 विफलताओं/कमियों  का  पता  लगाने  |

 '  भविष्य  यें  ऐप्तो  विफकताओं  को  समक्ष  करदे  तथा  उन्हें  पुठः  व  होभे  देमे  के  लिए

 सुरक्षापायों  ओर  प्रणाली  में  सुधार  हेतु  सिफारिश  करता  ।

 भविष्य  में  अनुपालनीय  नीत्तियों  तथा  विनियमों  के  बारे  में  समुचित  सिफारिशें
 करना

 कि  लोक  सभा  के  निम्नलिखित  20  सदस्य  इस  समिति  के  सदस्य

 (1)  श्री  मणि  झ्लंकर  अस्यर

 (2)  श्रीमती  बासवा  राजेश्वरी

 (3)  श्री  क्जिय  कुमार  राज्‌  भूपतिराजू

 (4)  श्री  पी०  सी०  चाक्को

 (5)  श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जी

 6)  श्री  कमल  चोधघरी

 (7)  श्री  मुरली  देवरा

 (8)  श्री  जाजे  फर्नान्‍डीज

 (9)  श्री  जसवन्त  सिह

 (10)  श्री  राम  निवास  मिर्घा

 (11)  श्री  राम  नाईक

 (12)  श्री  पी०  जी०  नारायणन

 (13)  डा०  देवी  प्रसाद  पाल

 (14)  की  श्रीवल्लभ  फश्िग्रही
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 (15)  भ्री  श्रवण  कुमार  पटेल

 (16)  श्री  हरिन  पाठक

 (17)  श्री  रवि  राय

 (18)  श्री  पी०  एम०  सईद

 (19)  श्री  के०  पी०  और

 (20)  श्री  सुनील  चन्द्र  वर्मा

 कि  अध्यक्ष  समिति  के  सदस्यों  में  स ेएक  को  इसका  सभापति  नियुक्त  करेगा  ।

 समिति  विधिवत्‌  रूप  से  गठित  हो  जाने  के  दिन  से  काये  करना  शुरू  करेगी  ।

 कि  समिति  को  सरकार  ओर  इसझी  एजेंसियों  द्वारा  सम्पूर्ण  सहायता  उपलब्ध

 करायी  जायेगी  ।

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  के  लिए  मणपूर्ति  संगुक्स  समिति  के  सदस्यों  की  संख्या

 का  एक  तिहाई  होगी  ।

 कि  संयुक्त  समिति  संसद  के  अगले  सत्र  के  अन्त  तक  इस  सन्ञा  को  अपना

 प्रत्षिविदन  दे  सकेगी  ।

 कि  संप्तदीय  समितियों  से  संबंधित  सभा  के  प्रक्रिया  संबंधी  नियम  लागू  होंगे  ।

 कि  सम्रिति  कतिपय  मामलों  में  अवक्ष्यकता  पड़ने  पर  अध्यक्ष  की  सहमति  से  विभिन्‍न

 प्रकिया  अपना  सकेगी  ।

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  इस  समप्तिति  में

 सम्सिलित  हो  ओर  उपर्युक्त  के  अनुसार  सप्रिति  में  राज्य  सभा  के  सदस्थों  में  से  नियुक्त
 सदस्यों  नाम  इस  सभः  को  लूलित  करे  ।

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  |

 कार्य  मंत्रणा  कथिलि

 उदेत्ताएं  कशिवेशाः

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सनभ्ना  5  1992  को  सम  में  प्रस्तुत  किये  गये  काय॑  समिति  के

 उनन्‍्नी  सर्वे  प्रतिवेदन  से  सद्डमत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  मया

 यह  सभा  5  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कायेक्रम  मंत्रणा

 समिति  के  उन्नीसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत
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 श्रो  राम  नाईक  :  मैं  इसका  विरोध  करना  चाहता  मैंने  सूचना
 दी  ''

 श्री  सोमनाथ  चटजों  :  क्या  यह  आंतरिक  लड़ाई  है  ?

 श्री  राम  नाईक  :  यह  एक  सदस्य  और  कार्य  मन्त्रणा  समिति  के  बीच  की  लड़ाई  है  ।

 सरकार  ने  अधिसूचना  के  द्वारा  स्थानीय  टेलीफोन  काल्स  का  समय  घटाकर  पांच
 मिनट  कर  दिया  ।  मैंने  इस  अधिसूचना  को  नियमों  के  अनुसार  रह  करने  के  लिए  संशोधन  दिया  है  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति  को  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  के  लिए  कुछ  समय  नियत
 करना  चाहिए  और  इस  मामले  प्रें  ऐसा  नहीं  किया  गया  अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इस  मामले
 पर  चर्चा  करने  के  लिए  कुछ  कम  से  कम  दो  घंटे  अलग  रखने  चाहिए  क्‍योंकि  यह  पूरे  भारत
 से  और  जहां  कहीं  भी  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  जिनका  स्थानीय  कालों  का  समय  घटाकर  पांच
 कर  दिया  गया  संबंधित  इसका  अर्थ  है  सरकार  संसद  से  मंजूरी  प्राप्त  किए  बिना  अधिक

 वसूली  करेगी  ।  मैं  आपसे  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  पूरे  प्रस्ताव  को  काय॑  मंत्रणा  समिति  को

 वापस  भेजा  अथवा  कम  से  कम  मुझे  अआएबासन  दिया  जाना  चाहिए  कि  अगले  सप्ताह  में  जब

 कार्य  मंत्रणा  समिति  चर्चा  तो  कुछ  समय  इस  महत्वपूर्ण  मुह  पर  चर्चा  के  लिए  दिया  जो

 पूरे  भारत  के  उन  टेलीफोन  उपभोक्‍ताओं  से  संबंधित  जिनके  पास  इलेक्ट्रानिक्स  एक्सचेंजों  के

 टेलीफोन  है  ।

 संसदोध  कायं  मंत्रो  गुलाम  नथो  :  हम  इसे  कार्य  मंत्रणा  समिति  के
 समक्ष

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  यह  मामला  भारतीय  जनता  पार्टी  के  प्रतिनिधि  डा०  लक्ष्मीनारायन
 पांडेय  द्वारा  कल  की  काय॑  मंत्रणा  समिति  की  बंठक  से  उठाया  गया  था  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  टिप्पणी
 को  थी  कि  चालू  सत्र  के  दोरान  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करने  के  लिए  समय  नहीं  है  ।

 भो  रास  नाईक  :  चूंकि  मंत्री  महोदय  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  हस  पर  पुनः  विचार
 किया  मैं  अपने  संशोधन  पर  आग्रह  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  5  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गए  काये  मंत्रणा  समिति
 के  उन्‍नीसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”'

 प्रस्ताव  श्थोकृत  हुआ  ।

 झरो  छेदी  पासवान  :  उपाध्यक्ष  बासिलोना  में  जो  ओलम्पिक  खेल

 हो  रहे  उनमें  भारतीय  खिलाड़ियों  की  बुरी  तरह  पराजय  के  माननीय  खेल  मंत्री  जी  यहां
 बठी  हुई  उन्हें  तस्काल  अपने  पद  से  इस्तीफा  दे  देना  चाहिए  ।  एक  भी  भारतीय  खिलाड़ी  को  एक
 भी  पदक  नहीं  मिला  इसलिए  इनको  तल्काल  इस्तीफा  दे  देना  इनको  नेतिक  जिम्मेदारी  लेते

 हुए  अपने  पद  से  इस्तोफा  दे  देना  चाहिए  ।
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 वी  जन  ++४++-+-  +---

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  काये  ओर  खेलकद  विभाग  तथा  महिला  ओर  बाल

 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  :  उपाध्यक्ष  मेरे  इस्तीफा  देने  से

 बाधसिलोना  में  मेडल  मिलता  तो  मैं  इसके  लिए  त॑यार  लेकिन  मैं  एक  बात  कहना  चाहती  हूं

 बातिलोना  में  मंडल  क्‍यों  नहीं  मिला  इसके  लिए  डिसकशन  कीजिए  |  पहले  जो  हाउस  में

 डिसकशन  हुआ  उस  समय  बताया  था  कि  इस  दफा  डिपार्टमेंट  की  ओर  से  कोई  कपी  नहीं  हुई
 जितनी  कोचिंग  देने  का  जितना  ट्रेनिंग  देने  का  जितना  फारन  एक्सपोजर  देने  का

 हम  लोगों  ने  बोलने  इसके  बाद  आप
 ***  *  उपाध्यक्ष  सिर्फ  दो  बहुत  ही  इम्पोटेंट  मैं  मोका  चाहती  मैं

 बहुत  फ्रेंक  और  आऑनेस्ट  हूं
 '  बोलने  के  बाद  आप  बोलिए  ।  बासिलोना  में  जो

 टीम  गयी  और  जो  कढीडेट  सिलेक्ट  करते  वह  नेशनल  फंडरेशन्स  ओलम्पिक  एसोसिएशन
 वे  ही  करते  हम  लोग  एसिस्टेंस  देते  जितना  भी  एसिस्टेंत  वे  चाहते  वह  हम  लोगों  ने

 डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  दिया  है  ।  मुझे  यह  कहने  में  कोई  अफसोस  नहीं  है  कि

 श्री  छेदी  पांसवान  :  जिसको  कोई  जानकारी  नहीं  उत्को  आप  सिलेक्शन  बोड़ं  में  क्‍यों

 रखती  हैं  1°

 कुमारो  समता  बम्जो  :  आप  सुनिए  |  आपने  जो  क्वेश्चन  रेज  किया  तो  उसका  जवाब

 देने  का  मौका  भी  देना  चाहिए  ।  जो  क्वृश्वन  रेज  किया  उसका  जवाब  भी  सुनना

 चाहिए  ।  सपोर्ट  एच०आरण०डी०  मिनिस्ट्री  में  डिसलकशन  हुआ
 है  ।  हम  तो  चाहते  हैं  कि  स्पोर्ट

 रिटो  में  यह  आप  लोगों  को  मालूम  है  ।  मलेशिया  वन-थाउजेंड  सपोर्ट  में  खच॑  करता  है  और

 यूरोपियन  कन्ट्रीज  में  बजट  का  दस  प्रतिशत  खच्च  होता  लेकिन  हमारे  यहां  बजट  में  दस  परसेंट  कट

 हुआ  ऐसी  स्थिति  में  €म  कंसे  इजिवपमेंट  दे  सकते  लिम्बा  राम  कोशिश  किया  किसी

 भी  प्लेयर  को  डिसहार्टन  नहीं  करना  यह  ठीक  है  कि  हॉकी  में  हमारा  प्रदर्शन  खराब  रहा
 लेकिन  लिम्बा  राम  कोशिश  किया  एक  गांव  का  लड़का  होने  के  नाते  '  आप

 खाली  चिल्लाता  आप  बोलने  का  मौका  दीजिए  ।''  '  जब  मंडल  नहीं  मिलता  तो

 चिल्लाता  है  |  मैं  एक  बात  कहना  चाहती  इस  पर  डिसकशन  कीजिए  ।  मैं  एक  बात  और  कहना

 चाहती  सपोर्ट  में  हम  लोग  कोई  पोलिटिक्स  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  हर  एम०  पी०  को  हम  हाउस

 में  एक  बात  और  कहना  चाहते  कि  है  कोई  ताकत  कोई  रिजोल्यूशन  ला  सकता  कोई  पोलि

 टिकल  कोई  कोई  फंडरेशन  का  हैड  नहीं  हो  सकता  मैं  इसके  लिए  तैयार

 आप  एम०  पी०  लोगों  से  पूछ  यदि  कोई  रिजोल्यूशन  बनाना  चाहते  मेरा

 दूसरा  प्वाइंट  है  आप  बोलने  नहीं  देता  क्यों  चिल्लाते  हो

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  कोई  मंडल  नहीं  मिला  भारत  की  जो  शर्मनाक

 हार  हुई  उसकी  जिम्मेद  खेल  मिनिस्ट्री  पर  डालिए  |

 )

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  खेल  मिनिस्ट्री  पर  नहीं  फंडरेशन  का  है  और  इंडियन

 ओलम्पिक  एसोसिएशन  का

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  कया  मैं  मंत्री  महोदय  से  सभा  में  वक्‍तव्य  देने  के  लिए  अनुरोध  कर

 सकता  हूं  ?
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 कुमारो  ममता  बनऊों  :  मैं  पोजीशन  को  क्लरिफ़राई  करना  चाहती  एक  ओर  बात्त है
 **  आप  क्‍यों  नहीं  सुनते  हमें  बोलने  दीजिए  |  मुझे  एक  मिनट  बोलने  दीजिए  ।

 :

 थ्री  नीतोश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  हम  मंत्री  जी  से  आग्रह  वे  भावाबेंश

 में  अकर  कोई  बात  न  चंकि  भावावेश  में  आकर  ऐसी  बात  कह  जो  इनकी  ही  सरकार

 के  खिलाफ  हो  जाएगी  ।  हम  आपसे  यह  आग्रह  करेंगे  कि  बासिलोना  ओलसभ्पिक  में  जो  कुछ  हुआ

 हभारी  जो  शर्मनाक  पराजय  हुई  बैल  के  संबंध  में  एक  फुल  स्टेंटमेंट  दे  तो  वह  बेहतर  रहेका ।
 समय  लेकर  फुल  स्टेटमेंट  देना  चाहिए  ।

 कुमारों  ममता  बनजजों  :  मैं  तेयार  हूं
 ।''  '  जब  आपने  क्रिटिसाइज  किया  तो

 आपको  सुनना  चाहिए  ।'''  **

 भ्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  जिस  प्रकार  भारत  की  शर्मनाक  हार  हुई  उसका  पूरा
 वक्‍तथ्य  सदन  में  देना  चाहिए  ।'''

 कुसारो  ममता  बनजों  :  जो  मिशन  हमारा  गया  मिशन  के  आने  के  बाद  हम  जरूर
 मेंट  देगा  ।  अगर  हाउस  डिसीजन  तो  एक  और  बात  आई  ओ  ए  को  ओर  फंडरेशन  को  हम

 लोग  तैयार  करेंगे  ।  अगर  हाउस  चाह॒ठा  है  तो  चार  वर्ष  के  लिए  हम  कोई  टीम  नहीं
 उसको  हम  शांति  से  कांसनट्रेट  करेंगे  ।  लेकिन  डिसकशन  करना  पड़ेगा  और

 हाउस  को  कांफीडेंस  मे  सबका  ओपिनियन  एक  साथ  में  होना  चाहिए  ।  नहीं
 तो  सलेक्शन

 में  क्‍या  होता  हम  लोग  बोलता  है  और  जब  सलेक्शन  होता  है  तो  आप  लोग  ज्यादा  परस्यु  करते
 हैं  इसको  लेना  उसको  लेना  यह  भी  नद्दों  होना  खेल-कद  को  अगर  आगे
 जाना  है  तो  पोलिटिक्स  को  बन्द  करिए  |  आप  लोगों  को  एक  साथ  में  काम  करना  है  यह
 भी  जरूरी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  2.50  म०  प०  पर  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 1.50  झ०  प०

 तत्पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.50  स०  प०
 तक  फे  लिए  स्थगित
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 2.55  स०  प०

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.55  म०  प०  पर  पृगः  समवेत  हुई
 महोदय  पौठासोन

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 वर्ष  1991-92  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  ओर  भवन  निर्माण

 सामग्री  तथा  प्रौद्योगिकी  संवर्धन  नई

 आदि  के  वाधिक  प्रतिवेदन

 शहरी  विफास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  श्रीमती  शीला

 कौल  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल  पर  रखता

 (1)  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  1985  की  धारा  26  के  अन्‍्तगंत

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  के  वर्ष  1991-92  के  वा्िक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्लेजनी  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखो  गयी  ।  देखिए  संरु्या  एल०  टो०  2432/92]

 ))  निर्माण  सामझ्ली  तथा  प्रौद्योगिकी  संधर्धन  नई  किल्‍ली  के  वर्ष

 1990-91  के  वा्िक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 बा

 भक्‍न  लिर्माण  सामग्रीं  तथा  प्रौद्योगिकी  संवर्धन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 1999-91  के  का्यकरण  को  ससस्‍कार  द्वारा  सभीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 )  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 देशातें  वाला  एक  बिंवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 रस  अब

 में  रखे  गये  |  देखिए  संच्या  एल०  टो०  2433/92  ]

 बय  1992-93  आदि  के  लिए  इम्जोनियस  इंशिया  लिमिटेड  ओर  पेट्रोलियम  तथा

 प्राकृतिक  गेंस  के  बोच  समझोते  का  ज्ञान

 पेट्रोलियम  तथा  प्रकृतिक  गेस  मंत्री  बो०  :  मैं  निम्नलिखित  पन्नों  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  बालमेरलॉरी  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  और  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के

 बीच  वर्ष  1992-93  का  समझोता  ज्ञापन  ।

 पप्रिंधालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2434/92]

 (2)  ड्डं्ज  नियसे  इंडिया  लिमिटेड  और  पेट्रोलियम  तथा  ब्रा  कृतिक  गैस  मन्त्रालय  के  बीच  वर्ष

 1992-93  2-93  का  समझोता  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल*  टी०  2435/92]
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 (3)  लुब्रोजोल  इंडिया  लिमिटेड  और  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष

 1992-93  2-93  का  समझौता  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2436/92]

 (4)  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के

 बीच  वर्ष  1992-93  2-93  का  सभझौता  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संडया  एल०  टी०  2437/92]

 (5)  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय

 के  बीच  वर्ष  1992-93  का  सम्रश्नोता  ज्ञापन  ।

 ग्रंथालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2438/92]

 (6)  बोंगाई  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रोके  मिकल्स  लिमिटेड  और  पेट्रोलियम  .  तथा  प्राकृतिक  गंस
 मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1992-93  का  समझौता  ज्ञापन  ।

 [  प्रन्चालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2439/92]

 आवश्यक  वस्तु  1955  ओर  भारतोय  पशु-चिक्तिश्सा  परिथद्‌
 1984  के  अन्तगंत  अधिसूचनाएं

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  सो०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत
 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 दिल्‍ली  तथा  दुग्ध  नियन्त्रण  1992,  जो  23
 1992  के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  540  में
 प्रकाशित  हुआ  था  ।

 मध्य  प्रदेश  और  दुग्ध  नियन्त्र०  संशोधन  1992,  जो
 3  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०

 541  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 का०  आ०  542  23  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  दुग्ध  तथा  दुग्ध  उत्पाद  1992  के  अंतगंत
 पंजीकरण  तथा  पंजीकरण  के  नवीनीकरण  के  लिए  शुल्क  अदायगी  की  रीति
 विनिदिष्ट  की  गई  है  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2440/9  2]

 (2)  भारतीय  पशु-चिकित्सा  1984  की  घारा  66  की  उपधारा  (3)  के  मंतर्गत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 भारतीय  पशु-चिकित्सा  परिषद  1992  जो  24
 1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 119  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 भारतीय  पशु-चिकित्सा  परिषद  और  1992  जो  1

 1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  कॉ०  नि०

 394  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  गयों  |  वेखिए  संख्या  एल०  टो०  2441/92]  ]

 कर्नाटक  कृषि  उद्योग  निगम  बंगलोर  को  वर्ष  1988-89  को  वाधिक
 रिपोर्ट  ओर  समीक्षा  आदि

 क॒षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल

 पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 कर्नाटक  कृषि  उद्योग  निगम  बंगलोर  के  वर्ष  1988-89 9  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कर्नाटक  कृषि  उद्योग  निगम  बंगलोर  का  वर्ष  1988-89  का  वाधिक
 लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रण  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संहयधा  एल०  टो०  2442/92]

 (3)  आवश्यक  बस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा
 6

 के  अन्तगंत  उबंरक

 1992  जो  20  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  534  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गयो  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  2443/92]

 नियम  377  के  अधीन  सामले

 2.57  भस०्प०

 मध्य  प्रदेश  में  राथगढ़  जिले  में  ओद्योगिक  इफाइथों  को  स्थापना

 किए  जाने  को  आवश्यकता

 ]
 कुमारी  पुक्पा  देवों  सिंह  :  रायगढ़  मध्य  प्रदेश  का  औद्योगिक  दृष्टि  से  एक  पिछड़ा

 जिला  इसका  पिछड़ापन  जारी  रहमे  का  कारण  वह  उद्योगों  का  अभाव  इस  आदिवासी

 बहुल  जिले  में  बेरोजगारी  की  समस्या  दिन-प्रति-दिन  बढ़ती  जा  रही  है  ।
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 —  ञ्पपयएा  ल5डक्‍डअ  सकसफफररॉिउस्‍फन्‍्  erਂ  हे

 उस  जिले  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  विशाल  संभावनाएं  हैं  कओों  कि  बहां  खनिज  कोयला

 तथा  वन  सम्पदा  प्रचुर  मात्रा  में  इसके  भतिरिक्‍त  बहां  पल्पन्यूनिट  निकर्षण

 आधारित  एककों  तथा  शाल  के  बीजों  के  लिए  निष्कर्षण  संयंत्र  भी  स्थापित  करने  के  व्यापक  अवसर

 हैं  ।  श्रमिक  और  भूमि  जंसी  मूलभूत  सुविश्वाएं  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  प्रचुर

 मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  | मदद मिलेगी तथा स्थानीय बेरोजगार लोगों को वहीं

 अगर  इन  उद्योगों  की  स्थापना  की  जाती  है  तो  इससे  राज्य  की  बेरोजगारी  की  समस्या

 को  दूर  करने  में  काफी  मदद  मिलेगी  तथा  स्थानीय  बेरोजगार  लोगों  को  वद्दीं  के औद्योगिक  एककों
 में  उपयुक्त  रोजगार  भी  मिल  इस  इन  लोगीं  की  आर्थिक  हालत  में  भी  सुधार
 होगा  ।

 मैं  अनुरोध  करती  हूं
 कि  रायगढ़  जिले  में  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  हेतु  कदम

 उठाए  जाएं  ।

 भहाराष्ट्र  में  सोनेगांव  हवाई  अड्डे  का  अन्तर्राष्ट्रीय  हुवाई  अड़ड़े  के
 रूप  में  विकास  किए  जाने  कौ  आवश्यकता

 श्री  बिलास  मृत्तेमवार  :  उपाध्यक्ष  नागपुर  सोनेगांव  हवाई-अड्डे  के

 नाम  से  जाना  जाता  इसे  अन्तरराष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाने  की  मांग  अनेक  वर्षों  से चली  आ  रही

 है  जिसे  हर  बार  यह  कहकर  टाल  दिया  जाता  है  कि  यहां  पंसेंजर  ट्रेंफिक  पर्याप्त  भहीं  है  या  आधिक

 द्ष्टि
 से  घाटे  का

 हर  जब  भी  नागपुर  और  विदभे  में  कुछ  चिकांस  करने  की  माँग  आयौ  तो  उसे  बहाने
 बनाकर  नजरंअंदाज  किया  जाता  रहा  जबकि  भाधावार  प्रास्त  रश्षना  के  बक्‍त  करारਂ

 के  अन्तमंत  विदर्भ  और  नागपुर  का  महत्व  हर  दृष्टि  से  काक्म  रखने  का  वायदा  राष्ट्रीय  नेतृत्व  ने

 किया  जिसे  धीरे-धीरे  भुलादा  जाता  रहा  है  ।

 नागपुर  एक  जमाने  में  मध्य  प्रदेश  की  राजधानो  रहा  जिसका  आजादी  की  लड़ाई  में  भी

 अपना  एक  ऐतिहासिक  महत्व  है  ।  भारत  के  मध्य  में  होगे  से  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  हक  पर्याप्त  रूपी

 स्थान  लेकिन  दुर्भाग्य  स ेउसकी  उपेक्षा  हो  रही  आज  एशिया  की  सबसे  बड़ी  इंडस्ट्रियल

 इस्टेट  बुटीबोरी  मागपुर  से  20  किलोमीटर  की  दूरी  पर  बन  रही  है  जहां  बड़े-बड़े  उद्योग  लगने  जा

 रहे  हैं  जिससे  इस  क्षेत्र  में  औद्योगिक  गतिविध्चियां  बढ़ेंगी  ।

 इसको  ध्यान  में  रखकर  सोनेगांव  हवाई  अड्डे  को  अन्तरराष्ट्रीय  कारगो  हवाई  अड़डा
 बनाने  की  मांग  उपयुक्‍त  होगी  ।  अगर  यहां  अन्तरराष्ट्रीय  कारगो  हवाई  अड्डा  बनता  है  तो

 विशाखापट्टनम  जेसे  बड़े  शहरों  कौ  कम  होगी  और  नागपुर  भारत  के  मध्य

 में  होने  से  व्यापार  सुलभ  होगा  तथा  फॉरिचहन  खर्च  में  भौ  को  ये  आथिक  दृष्टि  से  फायदे

 की  भी  है  |  सोनेगांव  एयरपोर्ट  पर  एयरफोर्स  कमाण्ड  का  मुख्यालय  है  और  आधुनिक  तकणीकी  से

 प्राप्त  अन्तरराष्ट्रीय  दर्जे  के  साधत  उपलब्ध  हैं  जो  एक  वक्‍त  में  20  से  30  मानों  का  संचालन

 भ्ौर  निर्देशन

 कर सकते इन्टरनेशनल कारग्रो एयरपोर्ट बनाने के लिए यह सुविधा महत्कपूर्ष 244
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 सरकार  की  नीति  सभी  क्षेत्रों  का समन्वित  विकास  करने  की  है  तथा  क्षेत्रीय  भेदभाव  को

 टालने  की  दृष्टि  से  यह  मांग  न्यायोचित  है  ।  इस  दृष्टि  से  सोनेगांव  नागपुर  हवाई  अड्डे  को

 नेशनल  एयरपोर्ट  के  रूप  में  मान्यता  देकर  विकास  किया  जाए  ।

 केबल  के  इृवृक्‍को  जिले  के  लिए  समेकित  विकास  कार्यक्रम

 बनाए  जाने  को  आवश्यकता

 भ्री  पाला  के०  एम०  मंथ्यू  केरल  का  पहाड़ी  पिछला  जिला  इृदुक्की

 भयावह  समस्याओं  ओर  कठिनाइयों  के  दौर  से  गुजर  रहा  है  ।  भयंकर  सूखा  और  विनाशकारी  बाढ़
 तथा  विध्वंशक्रारी  भ्र्बलन  ओर  झंझावात  खेती  को  परू्णरूपेण  नष्ट  कर  डालते  किसानों  की
 शंरीबी  तो  आम  बात  बन  गई

 उनकी  काली  भिचं  की  लताएं  उन्हें  शीघ्र  मुर॒झा  देने  वाली  जेसी  बीमारी  से  ग्रस्त  होकर

 बुरी  तरह  प्रभावित  हैं  ।  काली  मिचं  की  कीमत  इतनी  अलाभकारी  है  कि  इससे  बढ़ी  हुई  उत्पादन
 लागत  भी  नहीं  निकल  पाती  अदरख  इत्यादि  की  स्थिति  भी

 निराशाजनक  है  ।  गर्मी  के  दौरान  पानी  का  अभाव  एक  दूसरी  दुर्दम्य  चुनौती  पर्यटन  को  इस

 निले  में  पूरी  तरह  से  उपेक्षित  रखा  गया  जिसके  यहां  इस  सम्बन्ध  में  उच्चतम  सम्भाव्यता  तथा

 सामथ्ये  है  ।  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  को  इस  पिछड़े  जिले  के  संपूर्ण  विकास  हेतु  सम्मिलित

 समेकित  कार्यक्रम  बनाने  चाहिए  तथा  युद्ध  स्तर  पर  इसे  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लागू
 करना  चाहिए

 ।

 उत्तर  प्रदेश  क ेललितपुर  और  झांसो  जनपदों  के  प्र।मीण  क्षेत्रों  में
 डाकघर  खोले  जाने  को  आवश्यकता

 3.0  0  मऋ०  पे  ०

 ह्लो  राजेस्द्र  अग्निहोत्री  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  जनपद  ललितपुर  ओर

 झांसी  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भारत  सरकार  के  डाक  विभाग  की  जो  नीति  उसके  अनुसार  डाकघर
 दोनों  जनपदों  में  शुरू  नहीं  किए  जा  सकते  हैं  और  जित  नए  डाकघरों  को  पिछले  ध्ं  काय  करना

 शुरू  कर  देना  चाहिए  था  वे  अ्रभी  प्रारभ्भ  नहीं  हो  सके  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  नए  डाकधर  खोलने  को  जो  सरकार  की  नीति  है  और  देश
 के  ग्राभों  में  जिस  मानदण्ड  पर  खोले  जा  रहे  हैं  उसी  प्रकार  उसी  नीति  और  मानदण्ड  के  आधार
 पर  उत्तर  प्रदेश  के  झांसी  और  ललितपुर  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  नए  डाकधर  स्थापित  किए  जाएं
 तथा  इस  बात  की  जांच  कराई  जाए  कि  जो  गत  वर्ष  नए  डाकधर  स्थापित  हो  जाने  चाहिए  बे

 स्थापित  हुए
 हैं  या  नहीं  ।  यदि  नहीं  हो  पाए  तो  उनको  तुरन्त  स्थापित  किया  जाए  ।

 भरी  केन्द्र सरकार  से  मांग  है  कि  मानदण्ड  के  अनुसार  झांसी  ललितपुर  जनपद  के  गांकों  में
 नये  डाकघर  एक  वर्ष  के  भीतर  स्थापित  करें  तथा  उनकी  सूची  तुरन्त  प्रकाशित  की  जाए  ।
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 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  शिक्षकों  को  मांगों  पर  ध्यान

 दिए  जाने  फो  आवश्यकता

 डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  ज॑सा  कि  हाल  ही  के  समाचार-पत्रों  में  छपी
 रिपोर्ट  से  स्पष्ट  समूचे  देश  तथा  विदेशों  में  भी  फैले  ?7  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  35,000  शिक्षकों
 ने  14  1992  से  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संगठन  के  तत्वावधान  में
 चरणबद्ध  आन्दोलन  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिसकी  मांग  उनके  11  सूत्री  मांग-पत्र  के  मानना
 तथा  1991-92  से  संबंधित  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  मामलों  की  उच्च  स्तरीय  जांच  करवाना

 मैं  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ
 के  साथ  शीघ्र  ही  बातचीत  कर  उन्हें  आश्वस्त  करें  तथा  मामले  को  निपटाएं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के आजमगढ़  ओर  सऊ  जनपढदों  के  मुख्यालयों  में
 रेशम  डिपो  खोले  जाने  को  आवश्यकता

 क्री  राम  बदन  :  उपाध्यक्ष  पूर्वांचल  में  प्रमुख  रूप  से  आजमगढ़

 जनपद  एवं  मऊ  जनपद  में  बनारसी  रेशमी  साड़ियों  की  बुनाई  हैंडलूम  पर  कुशल  श्रमिकों  द्वारा  बड़े

 पैमाने  पर  होती  जनपद  आजमगढ़  एवं  मऊ  मुख्यालयों  पर  कोई  भी  रेशम  का  डिपो  नहीं

 जिसकी  खरीद-फरोख्त  के  लिए  बुनकरों  को  अपने  गृह  जनपदों  से  काफी  दूर  जाना  पढ़ता  है  ।

 कलकत्ता  तथा  कई  दूर-दराज  स्थानों  से  बुनकरों  को  काफी  परेशानी  उठानोी  पड़ती  है  ।

 बाहरी  स्थानों  से  रेशम  लाने  में  बुनकरों  को  कई  प्रकार  के  दलाल  तथा  बिचोलियों  एवं  प्रशासनिक

 अधिकारियों  द्वारा  हैरान  व  परेशान  किया  जाता  बुमकरों  का  आर्थिक  एवं  शारीरिक  रूप  से

 नुकसान  होता  आजमगढ़  तथा  मऊ  जनपदों  की  रेशमी  साड़ियां  अपनी  कारीगरी  के  लिए

 विदेश  में  विख्यात  ऐसी  स्थिति  में  पूर्वांचल  के  बुनकरों  के  होसला  को  बढ़ाने  के  लिए  आजमगढ़

 मऊ  जनपद  मुख्यालयों  पर  रेशम  डिपो  खुलवाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  ताकि

 चल  का  विकास  हो  सके  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  संतरागाची  रेलवे  स्टेशन  पर  रेलवे  सेंटेनगरो  सेक्‍्जुअरों  का
 विकास  किए  जाने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  लनुमति

 विए  जाने  की  आवश्यकता

 ]
 प्रो०  सुशास्त  चक्र॒वर्तों  :  मैं  नियम  317  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  मामला

 उठाना  चाहता  हूं

 हाबड़ा  म्यूनिसिपल  वाड़ें  सं०  45,  उत्तर  बकसराह  में  संतरागाची  रेलवे  स्टेशन  के

 बिल्कुल  निकट  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  झील  के  नाम  से  साभान्यतया  जानी  जाने  वाली  जलभूमि  है  जिसका

 परिमाप  लगभग  13,75,000  व  फुट  है  तथा  यह  रेलवे  कार्यालय  के  दक्षिण  में  स्थित  नवम्बर
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 के  प्रारम्भ से  फरवरी  के  अंत  जाड़  यहां  काफी  बड़ी  संख्या  में  प्रवासी  पक्षी  भाते  हैं  जिसमें
 प्रधानतया  ब्हिसलिग  ,  आदि  हैं  ।

 रेलवे  द्वारा  वहां  एक  बोढ़े  लगाया  गया  है  जिस  पर  क्षील  का  नाम  सेन्‍्टेनरी

 सेक्चुअरीਂ  अंवित  किया  गया  लेकिन  विकास  कार्य--जैसे  झील  के  किनारै

 रुचिकर  तथा  खूबसूरत  स्थानों  का  आदि  रेलवे  द्वारा  नहीं  किए  गए  हैं  जो  विभिन्‍न

 प्रकार  के  पक्षियों  के  लिए  इसे  एक  आवास  के  रूप  में  बनाए  रखने  हेतु  नितान्त  रूप  से  आवश्यक

 है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  वन-निदेशालय ने  क्षेत्र  को  बिकसित  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम

 तैयार  किया  है  तथा  कहा  है  कि  यह  कार्य  शुरू  किया  जा  सकता  है  बशतें  रेलवे  की  जमीन  पर  कार्य

 शुरू  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  इसमें  रेलवे  की  जमीन  के  हस्तांतरण  की  आवश्यकता

 नहीं  होगी  बल्कि  रेलवे  को  केवल  उसकी  अनुमति  देनी  होगी  ।  इसके  रेलवे  द्वारा  झील
 से  मछली  पकड़ने  के  लिए  सावधिक  पट्ट  पर  देने  की  बात  सेन्टेनरी  सेक्चुअरी  के  मूल  उद्देश्य  के  ही

 विरुद्ध  मैं  केन्द्र  सरकार  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  पश्चिम  बंगाल
 के  जल  भूमि  विकास  प्राधिकरण  को  आवश्यक  अनुमति  दिलवाए  जिससे  कि  आवश्यक  कार्य  शुरू
 किया  जा  सके  ओर  सावंजनिक  हित  में  झील  को  मछली  पकड़ने  के  लिए  नए  पट्ट  पर  देने  से  रोका
 जा  सके  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  भाखह़ा  ओर  पोंग  बांधों  के  कारण  विस्थापित  व्यक्तियों

 का  पुनर्वास  किए  जाने  को  आवश्यकता

 प्रो०  प्रेम  घमल  :  पौंग  बांध  का  निर्माण  काय  छठे  दशक  में  हिमाचल  प्रदेश

 के  जिला  कगड़ा  में  हुआ  और  उस  समय  लगभग  30  हजार  रिवार  इससे  प्रभावित  हुए  ।

 तत्कालीन  नियमों  के  अनुसार  16,100  परिवारों  को  राजस्थान  में  भूमि  आवंटित  की  जानी

 लेकिन  किन्‍्हों  कारणों  से  उन  सबको  यह  भमि  नहीं  दी  अब  लगभग  5,68  परिवारों

 को  भमि  के  अधिकार  प्राप्त  हुए  परम्तु  उन्हें  भी  1972  के  बाद  1992  में  20  वर्ष  पूरे  होने
 पर  जो  मिल्कियत  के  अधिकार  मिलने  वे  नियमों  में  परिवतंन  करके  5  वर्ष  के  लिए  और  टाल
 दिये  गये  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  लोगों  ने  बांध  और  पोंग  बांध  जसे  अनेक  राष्ट्रीय  महत्व  की

 परियोजनाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  हित  को  सर्वोपरि  मानकर  कुर्बानियां  अपनी  उपजाऊ

 लहलहाती  केवल  इसलिए  उजड़  जाने  ताकि  हरियाणा  ओर  राजस्थान  के

 मदस्थलों  में  वहार  आ  हरियाली  आ  सके  ।

 केन्द्र  सरकार  और  सम्बन्धित  प्रदेश  सरकारें  इन  विस्थापितों  की  समस्याओं  क

 के  लिए  गम्भीर  नहीं  हैं  ।  ये  विस्थापित  लोग  दर-दर  की  ठोकरें  खा  रहे  हैं  और  उनके  साथ

 लगातार  अन्याश  हो  रहा  यदि  उन्हें  तुरन्त  न्याय  नहीं  दिया  तो  फिर  शायद  हिमाचल

 ।  हल  करने

 प्रदेश  जैसे  शांतिध्रिय  प्रदेश  के  भोले-भाले  लोग  भी  आन्दोलन  की  राह  पकड़  लगे  ।

 मेरा  केन्द्र  सरकार  और  सम्बन्धित  प्रदेश  सरकारों  से  अनुरोध  है  कि  हिमाचल  के  भाखड़ा

 पौंग  बांध  तथा  अन्य  बांधों  के  जो  विस्थापित  उन  सबकी  समस्या  ओं  को  न  केवल  मानवीय
 न्‍

 आधार  पर  अवितु  राष्ट्रीय
 एवं  नेतिक  जिम्मेदारा  को  समझते  हुए  हल  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम
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 ताकि  जो  लोग  राष्ट्रीय  हित  में  अपने  अपनी  मातृभूमि  को  छोड़कर  तीसरे
 प्रदेश  में  जाकर  बसते  उन्हें  यह  आभास  हो  सके  कि  अगर  राष्ट्रीय  हित  में  उन्होंने  बलिदान
 किया  तो  सरकार  उनकी  समस्याओं  को  अपनो  समस्या  समझकर  हल  करने  के  लिए  गम्भीर

 एवं  ईमानदारी  से  सक्रिय  प्रयास  कर  रही

 आंध्र  प्रदेश  में  काकफ्रोनाह्ा-कोटिप्हलती  रेल  लाइन  को  पुनः  चालू
 किए  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 भरी  जो०  एम०  सो०  बालवोगो  :  काकीनाड़ा-कोटिपल्ली  रेलवे  लाइन  को

 वूसरे  विश्व  युद्ध  के  दौरान  बन्द  कर  दिया  गया  उसके  बाद  देश  में  इस  लाइन  को  छोड़कर
 अन्य  सभी  रेलवे  लाइनों  को  पुनः  चालू  कर  दिया  गया  रेलवे  प्राधिकारियों  द्वारा

 कोटिपल्ली  रेलवे  लाइन  को  पुनः  चालू  करने  की  व्यवहायंता  का  पता  लगाने  के  लिए  5  से  6  लार

 रुपए  खर्च  करके  एक  सर्वक्षण  कराया  गया  मै  जानता  हूं  कि  सर्वक्षण  दल  ने  इस  तथ्य  के

 कारण  इस  लाइन  को  चाल  करने  की  जोरदार  सिफारिश  की  थी  कि  इससे  न  केवल  कृषि
 इत्यादि  का  परिवहन  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  करने  में  मदद

 मिलेगी  बल्कि  इससे  इस  क्षेत्र  की लगभग  50  लाख  जनसंख्या  का  मुख्य  भूमि  तक  आवागमन  भी

 सुविधाजनक  तथा  आसान  हो  जाएगा  ।  वस्तेमान  में  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  मुख्यतया  सड़क  परिवहन
 पर  निभंर  रहना  पड़ता  है  ।  इसके  मैं  समझता  हूं  कि  इस  लाइन  को  पुनः  चाल  करने  से

 मालभाड़े  तथा  यात्री-किराए  से  प्राप्त  होने  वाला  संभावित  राजस्व  भी  देश  ऐसी  अन्य  किसी

 लाइन  के  मुकाबले  काफी  अधिफ  होगा  ।  इस  सबके  अतिरिक्त  सर्वेक्षण  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह

 सिफारिश  को  थी  कि  इस  लाइन  का  विस्तार  भी  काकीनाडा  से  पश्चिम  गोदावरी  जिले  में  नरसापुर
 तक  किया  जाय  ।  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं

 कि  वह  मामले  पर  शीघ्र  कायंवाही
 करें  ।

 अनुप्रक  अनुदानों  को  मांगें  1992-93  और  अतिरिक्त  अनुदानों  को

 मांगें  1988-89 5०९  जप  /॥  4./0७3635  ६3

 3.09  भ०  प०

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  तथा  अतिरिक्त  अनुदानों  की

 मांगों  पर  चर्चा  शुरू  अब  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  बोलेंगे  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  कल  इस  विषय  पर  अपने  विचार

 प्रस्तुत  करते  हुए  मैं  कह  रहा  था  कि  किस  प्रकार  सरकार  ने  रेल  लाइनों  के  गेज  परिदतंन  हेतु
 नीति  निर्धारित  की  है  वह  स्पष्ट  नहीं  उप्त  गेज  परिवतंन  के  बारे  में  जो  यहां  पर  वक्तव्य

 दिया  उसमें  कहा  गया  है  :
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 की  परिवहन  संबंधी  मूलभूत  सुविधाओं  का  तेजी  से  विकास  तथा  साथ  ही

 रखते  हुए  रलवे  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लगभग  6,000  कि०  मी०  चुनिन्दा
 मीटर  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  एक  काय॑  योजना  प्रारम्भ

 की  है  ।”

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हुं  कि  आपने  6  हजार  किलोमीटर  का  दिया

 है  इसमें  केवल  चार  ही  सेक्शन  दिए  गए  ऐसे  महत्वपूर्ण  भाग  और  भी  देश  में  या  ऐसे
 सेक्शन  हैं  जहां  मीटर  गेज  लाइन  को  ब्राड  गेज  लाइन  में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं
 आपका  ध्यान  मध्य  प्रदेश  की  ऐसी  लाइन  के  बारे  में  बिलाना  चाहूंगा  जो  पश्चिम  रेलवे  रतलाम
 डिवीजन  में  है  और  नीमच  से  लेकर  रतलाम  तक  है  ।  इस  लाइन  के  बारे  में  भी  आपके  मंत्रालय
 द्वारा  सर्देक्षण  कराया  यया  और  इस  बात  को  उपयुक्त  पाया  यया  कि  इस  लाइन  को  ब्राडगेज  ऐ्रें
 परिवर्तित  किया  जाना  मुझे  प्रसन्‍नता  होती  यदि  इन  अनुपूरक  मांगों  में  हनको  भी  शामिल
 किया  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  क्रम  में  आप  कब  लेने  वाले  इस  पर  कार्यरूप  में

 परिणत  करने  का  विचार  करने  के  बारे  में  आपको  स्थिति  कया  है  ?

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  भौर  बात  की  ओोर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि

 इन्होंने  यात्रियों  की  संरक्षा  की  ढात  की  इसी  संदर्भ  में  जो  उन्होंने  अनुपूरक  मांग  संख्या
 16  में  कहा  है  उसके  बारे  में  मैं  यही  कहुंगा  कि  आप  देख  रहे  हैं  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कई

 सुपर  फास्ट  ट्रेन्स  चल  रही  हैं  क्र  ग्न  दो-तीन  कर्षों  में  इनको  संख्या  34  से  बढ़कर  72  हो  गयी

 है  लेकिन  सामान्य  जनता  की  खुधिधा  के  लिए  जो  ट्रनें  वे  नहीं  पही  कारण  है  कि
 यात्री  दबाब  के  कारण  उस  सुपर  फ़ास्ट  ट्रंव  को  स्थान-स्थान  पर  रोकने  की  बात  ब्ाती

 ओर  अब  इनको  सुविधा  दी  जाय  हो  कछ्ाा  जाता  है  कि  हम  लोम  इन  सुपर  फास्ट  गाड़ियों  को

 हर  स्थान  पर  नहीं  रोक  सकते  हैं  और  इस़त्से  कठिनाई  पंदा  होगी  ।  जहां  आप  एक  विशिष्ट  बर्ग  के

 या  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  सीछ्चे  जाने  के  लिए  सूब्रिधा  देते  हैं  तो  सामान्य  जनता  के  लिए
 भी  कोई  प्रावधान  होना  चाहिए  ।  इसमें  राजधानी  हो  या  शताब्दी  हो  या  और  ऐसी  सुपर  फास्ट

 ट्रेन  हो  जिसमें  अधिभार  भी  रखा  गया  इस  प्रकार  की  ट्रेनों  के  लिए  आप  खूब  विज्ञापन  देते  हैं
 लेकिन  हालत  यह  हो  गयी  है  कि  कई  सुपर  फास्ट  गाड़ियां  भी  सामान्य  गाड़ी  की  तरह  से  हो  गयी
 हैं  और  उनको  सुपर  फास्ट  ट्रेन  कहना  ही  निरथंक  हो  गया  उदाहरणाथं--वंस्टनं  रेलवे  की

 डीलक्स  या  पश्चिम  एक्सप्रेस  गाक़ितां  हुक्‍्स्फास्ट  हैं  ओर  इस  पर  अधिभार  भी  लगता  है  लेकिन

 उसका  कोई  अर्थ  नहीं  है  ।  इस्ती  प्रकार  से  भ्वध  एबसप्रेस  एक  सेक्शन  में  सामान्य  गाडी  होकर

 चलती  है  और  दूसरे  सेक्शन  में  मेल  हो  जाती  है  लेकिन  अधिभार  उस  पर  भी  लिया  नाता

 तो  मेरा  कहना  यह  कि  इस  घर  जो  सरघन्ना्ज  लिया  जाता  है  उसको  समाप्त  करने  के

 लिए  सरकार  को  विचार  करना  चाहिए  ओर  सामान्य  जनता  की  सुविधा  के  लिए  सामान्य  यात्री

 गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाई  जाये  और  वतंमान  में  चल  रही  गाड़ियों  में  अधिक  सवारी  डिब्बे  लगाए
 जाएं  ।  सामान्य  यात्रियों  के  लिए  कोई  न  कोई  विकल्प  तो  होना  चाहिए  जिससे  वे  भी  सुविधायें
 प्राप्त  कर  सकें  ।  इसके  अतिरिक्‍त  जो  दूसरी  मेल  या  एक्सप्रेस  गाड़ियां  उनमें  सामान्य  लोगों  को
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 सुविधा  नहीं  मिलती  क्‍योंकि  रिजर्वेशन  काफी  रहता  है  और  स्थान-स्थान  पर  ठहरती  नहीं  हैं  ।

 इसका  एक  उदाहरण  देना  चाहूंगा  कि  अभी  आपने  इन्दोर  से  निजामुद्दीन  के  बीच  में  एक  गाड़ी

 नई  चलाई  है  ।  इस  रूट  पर  कई  ऐसे  महत्वपूर्ण  स्टेशन  आते

 रामगंज  मण्डी  इत्यादि  ।  इन  स्टेशन  पर  यह  गाड़ी  रुकती  दूसरी  सुपरफास्ट  भी  नहीं  रुकती

 है  तो  सामान्य  यात्रियों  के  लिए  कंसे  यात्रा  संभव  होगा  ?  जब  सुपरफास्ट  गाड़ियां  भी  बड़े-बड़े
 स्टेशन  पर  नहीं  रुकें  और  नई  गाड़ी  जो  चलायी  वह  भी  नहीं  रुके  तो  ऐसी  गाड़ी  का  फायदा

 क्या  हो  ?  जनता  को  यह  अपेक्षा  थी  कि  इस  गाड़ी  को  इन  महत्वपूर्ण  स्टेशन  पर  रोका  जाता  और

 वे  स॒विधा  प्राप्त  कर  सकेंगे  परन्तु  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  रेल  मंत्री
 सामान्य  लोगों  की  सुविधाओं  की  तरफ  ध्यान  नहीं  रखते  हैं  ।  छोटे  स्टेशनों  पर  छोटा  लदान

 द  हो  गया  मेरे  क्षेत्र  से  का  लदान  होता  यहां  निर्यात  होता  उत्पादक  परेशान

 कृपया  देखें  ।

 बेर
 a 4 रे

 उपाध्यक्ष  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  कि  शामगढ़  स्टेशन  पर  अत्यंत

 आधनिकतम  बस  किचन  के  लिए  रेलवे  ने  लाखों  रुपए  खर्च  करके  प्रावधान  किया  बेस  किचन  बना

 जो  सुपर  फास्ट  गाड़ियों  की  दृष्टि  से  है  लेकिन  सुपर  फास्ट  गाड़ियां  भी  नहीं  रुकती  हैं  और  उस

 मार्डन  किचन  का  उपयोग  नहीं  रह  गया  यह  बेस्ट  किचन  इस  उद्देश्य  को  लेकर  बनाया  गया

 था  कि  वहां  सुपरफास्ट  गाड़ियां  रुकेंगी  और  यात्रियों  को  खाना  नाश्ता  आदि  के  लिए  उचित

 सहायता  मिल  पाएगी  लेकिन  उसका  उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा  आप  यात्रियों  को  सुख  देने  की

 बात  करते  हैं  या  उनकी  सुरक्षा  ओर  संरक्षा  को  बात  करते  हैं  लेकिन  इसे  पूरा  नहीं  करते  हैं  ।

 इन  बातों  को  देखते  हुए  आपको  तो  साप्तान्‍्य  जनता  के  लिए  और  अधिक  सुविधायें  प्रदान  करनी

 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  यात्रियों  को  सुविधायें  इतनी  कम  मैं  उनके  विस्तार  में  मौर  तो

 नहीं  जाना  चाहता  लेकिन  जहां  तक  सामान्य  जनता  को  सुविधा  देने  की  बात  यह  जरूरी

 एक  बात  दूसरी  ध्यान  में  आयी  है  जिसे  मैं  समझता  हुं  कि  उस  दायरे  में  लाने  का  प्रयत्न  कर  रहा

 हि  जो  यात्रियों  की  सविधा  से  सम्बन्धित  आपने  अपनी  अनुपूरक  मांगों  में  इनको  स्थान  नहीं

 दिया  है  परम्त  इसको  स्वीकृति  देने  या  उसके  अन्दर  सहयोग  देने  के  लिए  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी

 चाहिए  ।  बतंमान  में  यात्रियों  की  बढ़ती  संख्या  को  देखकर  नई  ट्रेन  चलाने  के  बजाय  गाड़ियों  के

 डिब्बों  की  संखया  17,  18  तक  कर  दी  तो  कई  डिब्बे  तो  प्लेटफार्म  के  बाहर  चले  जाते  हैं

 और  वहां  से  किसी  को  पानी  पीने  के  लिए  प्लेटफार्म  पर  आना  हो  तो  वह  भी  नहीं  आ  पाते  ।

 3.14  स०  प०

 पो०  एस०  सईव  पोठासीन

 इसके  लिए  प्लेटफार्म  को  बड़ा  किया  जाना  चाहिए  ताकि  उससे  जनता  को  सुविधा  प्राप्त

 हो  ।  गाड़ियों  में  17-18  डिब्बे  लगे  हैं  ओर  प्लेटफामं  का  पता  नहीं  है  और  लोग  रात  को  ढठोकरें
 खाते  हैं  और  पटरियों  पर  गिर  जाते  हैं  ओर  दुषंटनाग्रस्त  होते  मैं  समझता  हूं  कि इसकी  तरफ

 ध्यान  देना  आवश्यक  है  ;

 मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  सुपरफास्ट  ट्रेन्स  की  गति  की  तरफ भी  ध्याम  दिया  जाना

 चाहिए  ।  आज  उनकी  हालत  क्‍या  है  ?  राजधानी  ऐक्सप्रेस  चलती  शताब्दो  ऐक्सप्रेस  चलती  है  तो
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 कभी  दो  घंटे  ओर  कभी  डेढ़  घंटे  लेट  होती  सुपरफास्ट  गाड़ियों  की  गति  इहले  140  कि०  मी०

 प्रति  घंटा  रखी  गई  उसको  घटाकर  120  कर  दिया  और  अब  घटाकर  110  कि०  मी ०
 प्रति  घंटा  कर  दिया  गया  दूसरे  देशों  में  सुपरफास्ट  गाड़ियों  की  गति  तो  300  से  450  कि०
 मी०  प्रति  घंटा  तक  होती  हैओर  हमारे  यहां  140  कि०  मी०  प्रति  घंटा  से  भी  घटाकर  110
 कि०  मी०  प्रति  घंटा  कर  दिया  गया  आखिर  इसके  पीछे  क्या  कारण  उन  कारणों  को  दे

 जाना  चाहिए  ओर  अगर  सुपरफास्ट  ट्रेन  का  अधिभार  आप  ले  रहे  हैं  तो  उन्हें  निश्चित  गति  पर

 चलना  चाहि  '  अन्यथा  अधिभार  समाप्त  हो  ।

 अब  मैं  गाड़ियों  क ेरख-रखाव  की  बात  पर  आता  पहले  इसके  लिए  विभिन्‍न  स्थानों

 पर  रख-२खाव  केन्द्र  होते  थे  जहां  गाड़ियां  घंटे  दो  घंटे  खड़ी  रहती  थीं  और  सारो  ट्रेन  चंक  होती
 अब  तो  गाड़ी  दिल्ली  पहुंचती  हैऔर  डिब्बे  मे  सफाई  होने  के  बाद  प्लेटफामं  से  ही  ब।पस

 बल  देती  इसको  चैक  किया  गया  या  नहीं  इसको  नहीं  देखा  इस  काम  के  लिए  पहले

 अतिरिक्त  स्टाफ  भी  रखा  जाता  था  मगर  आपने  कमंचारियों  को  कम  करमे  की  नीयत  से  काम

 किया  और  गाड़ियों  का  रख-रखाव  उचित  प्रकार  से  नहीं  हो  रहा  है  ओर  परिणाम  5-10  वर्ष

 चलकर  वह  गाड़ियां  चलने  लायक  नहीं  रहेंगी  ।  आपका  बहुत  सारा  माल  स्त्रंप  हो  यहां
 स्क्रेप  का  उपयोग  हुआ  मैं  स्क्रप  माल  का  ज्यादा  जिक्र  नहीं  करूगा  क्योंकि  यह  कहा  गया

 कि  जो  स्क्रेप  का  माल  बेचा  गया  उसमें  भारी  अनियमितताएं  हुई  हैं  ओर  स्क्रंप  के  अन्दर  नया

 सामान  तक  बेचा  नई  पटरियां  बेच  दी  अब  वह  किनको  बेचा  गया  यह  तो  मन्त्री

 महोदय  ही  वह  गलत  ढंग  से  बेचा  उसमें  सारी  प्रक्रिया  ठीक  से  नहीं
 अपनाई  गई  है  और  उसमें  भी  करोड़ों  का  घोटाला  हुआ  है  ।  यह  अनेक  अखबारों  में  भी  प्रकाशिस

 हुआ  मैंने  इस  बारे  में  आपसे  निवेदन  किया  था  ओर  मैं  फिर  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 सुपरफास्ट  अधिभार  को  पुनः  दोहराता  हूं  ।  यह  गम्भीर  मामला  यह  9  जुलाई  1992  के
 में  छपा  इसमें  बताया  गया  है  कि  के  तिरुचिरापलली  उपभोक्‍ता

 संरक्षण  परिषद्‌  के  सचिव  श्री  पुष्पनम  लेवीਂ  के  खिलाफ  आंदोलन  कर  रहे  हैं  ।

 उनका  कहना  है  कि  यदि  पटरी  दो  स्थानों  के  बीच  कमजोर  है  ओर  इसके  बीच  गति  20  कि०  मी०

 प्रति  घंटा  रहती  है  ।  जो  ट्रेन  चल  रही  वह  सुपरफास्ट  तो  कया  इस  रफ्तार  का  मजा  लेने
 के  लिए  यात्री  से  अधिभार  वसूला  जा  रहा  है  ५ਂ  अब  तो  110  नहीं  105  कि०  मी०  प्रति  घंटा

 की  रफ्तार  रह  गई  है  जो  पहले  160  या  140  कि०  मी०  प्रति  घंटा  होती  थी  ।  माननीय

 महोदय  इस  पर  भी  ध्यान  देने  की  कृपा  करेंगे  ।  मैं  अपनी  बात  को  समाप्त  करते  हुए  फिर  से

 तरफ  आना  चाहता  हूं  जो  मैंने  कल  उद्ध,त  की  यह  पी०  ए०  सी०  को  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  32  पर

 पैरा  1.37

 ]

 +प्रमिति  को  वर्ष  1988-89  के  दोरान  रेल  मन्त्रालय  द्वारा  संचालित  विनियोग  सं०  3

 तथा  अनुदान  सं०  16  में  एक  लाख  तथा  20.55  लाख  तक  के  व्यय  का  गलत

 बर्गीकरण  किए  जाने  का  भी  फ्ता  चला  यह  दोषपूर्ण  बजट  नियन्त्रण  तथा  मंत्रालय  की

 ब्यय  इकाइयों  द्वारा  सतकंता  के  अभाव  का  द्योतक  है  जिनको  बजह  से  गलत  वर्गीकरण

 अनदेखा  रह  गया  ओर  इसे  ठीक  समय  पर  नहीं  किया  जा  सका  ।  समिति  की  यह  इच्छा  है
 कि  इस  तरह  की  चाूकों  के  बारे  में  जांच  की  जाए  तथा  इस  सम्बन्ध  में  दायित्व  निर्धारित
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 किए  जाएं  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाएं  जाने  चाहिए  कि  इस  तरह  के

 गलत  वर्गीकरण  की  घटनाओं  की  पुनरावव॑च््ि

 मैं  समझता  हूं  कि  आपने  इसकी  तरफ  ध्यान  दिया  होगा  और  आप  कुछ  कायंवाही  कर  रहे

 अन्त  मैं  आपका  ध्यान  फिर  उठंसी  तरफ  ले  जाते  अपनी  क्षात  समाप्त

 मोटिव  के  बारे  में  जंघा  आपने  अभी  कहा  है  मैं  आपका  ध्यान  एफ्सप्रेघਂ  के  9  फरवरी  के

 अंक  में  जो  समाचार  छपा  है  उसकी  ओर  दिल्मना  चाहता  हूं  :

 बात  समझ  से  परे  है  कि  भारतीय  रेलवे  जो  बजट  सम्बन्धी  कटोतियों  से  ग्रुजर
 रहा  है  ओर  वित्तोय  ध्हायता  प्राप्त  करने  का  साधन  खोज  रहा  है  यकायक  ही  कुछ  ऐसे

 उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  इन्जन  खरीदने  के  लिए  मूल्यवान  बिदेशी  मुद्रा  व्यय  करने  का

 आडम्बर  दिखाए  जिनके  लिए  इसके  पास  रख-रखाव  अथवा  फालतु  पुर्ज  सम्बन्धी

 आधारिक  संरचना  मोजूद  नहीं  है  |  श्री  जाफर  शरीफ  के  पास  इन  सभी  बातों  का

 उत्तर  है  और  एक  दिने  वे  जनता  को  भी  उनसे  अवगत

 इसमें  जो  कुछ  कहा  गया  मैं  आपसे  विस्तार  मैं  जानना  चाहूंगा  ।  इन  शब्दों  के

 रेलवे  की  गति  के  बारे  यात्रियों  को  संरक्षा  देनें  के  बारे  य।त्रियों  को  सुविधाएं  देने  के  बारे

 अन्य  अमंनिटीज  देने  के  बारे  जनता  को  अधिकाधिक॑  सुविधाएं  मिलने  के  बारे

 मेरा  जो  अभिमत  उसे  मैंने  आपके  स!मने  मैं  समझता  हूं  कि  इनकी  तरफ  आपका  ध्यान
 निश्चित  रूप  से  है  और  मैंने  जो  बातें  कही  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  उन  सबका  उत्तर  देने
 की  कृपा  करेंगे  ।  धस्यवाद  ।

 ]

 थी  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदूये  :  सभापति  मैं  वर्ष  1992-93  के  लिए

 भनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  भोर  वर्ष  1988-89  के  लिए  बजट  के  सन्दन्न  में  अतिरिक्त

 अनुदानों  कौ  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिंए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 सबसे  पहले  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  जी  को  क्रेश  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मीटर  रेल  लाइन  को

 बड़ी  रेल  लाइन  में  परिवर्तित  करने  की  साहसिक  शुरूआत  और  नीति  निर्णय  करने  के  लिए  बधाई

 देता  हूं  ।  में  समझता  हूं  कि  अह  कार्य  एक  तरफ  से  पहले  हीं  आरशभ्शं  हो  चुका  है  ओर  बड़ी  लाइन

 दो  अथवा  तीन  वर्षों  तक  हुबली  पहुंच  जाएगी  और  तत्पश्कातू  अगले  दों  वर्षों  तक  वासकोडिगामा
 तक  पहुंच  जाएगी  ।  कुल  मिलाकर  गोबा  तक  इस  बड़ों  लाइन  को  पहुंचने  में  5  वर्ष  लग  जाएंगे  ।  मैं
 माननीय  रेल  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हु  कि  क्या  यह  जलि  आवश्यक  हैं  कि  छोटो  लाइन  से  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  का  काम  केबल  एक  छोर  सें  हौ  आरम्भ  किया  क्‍यों  हम  गोवां  से  भी  एक

 ही  समय  में  यह  कार्य  आरम्भ  महीं  कर  सकते  ताकि  दोनों  छोर  को  लोइनें  पांच  वर्षों  के  बजाय  तीन
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 वर्षों  में  पर  आकर  मिल  जाएं  ?  क्‍या  उन  लाइनों  को  वरीयता  देना  लाभकारी  नहीं  होता
 जो  सरकार  और  रेल  विभाग  को  करोड़ों  रुपये  की  विदेशी  म॒द्रा  और  विशाल  राजस्व  को  प्राप्ति

 कराती  हैं  ?

 होस्पेट-हुबली-गोवा  लाइन  और  मिराजे-लोन्डा  लाइन  परिवतंन  को  प्राथमि  से  गोवा
 तथा  अन्य  पड़ोसी  राज्यों  स ेखनिज  लोहा  ओर  अन्य  खनिजों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  इससे
 गोवा  से  पुणे  और  बम्द्ई  के  लिए  यात्री  और  माल  यातायात  के  साथ-साथ  व्यापार  में

 काफी  वृद्धि  होगी  |  गोवा  में  विकास  की  सम्भावना  कः  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री
 जीसेकि  अ  नुरोध  करता  हूं  कि  वह  गोवा  में  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  को  उच्च

 ~
 1  प्रदान  कर  । ट

 खान  पान  सेक्ाओं  और  स्टेशनों  में  अनुरक्षण  को  सुधारने  की  काफी  आवश्यकता  है  ।  गोवा

 एक्सप्रेस  जो  गोवा  से  दिल्‍ली  पहुंचने  में  पूरे  44  घन्टे  लेती  में  भोजनयान  नहीं
 इसकी  अविलम्ब  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  यात्रियों  को  गरम  और  ताजा  भोजन  मिल

 यह  निवेदन  मैंने  पिछले  वर्ष  मी  किया  था  ।

 पैलेस  ऑन  वहील्स  नामक  शाही  गाड़ी  गोवा  से  कर्नाटक  और  अन्य  राज्यों  से  पर्यटकों  के
 लिए  आरम्भ  करने  हेतु  1992  से  शुरू  की  जानी  थी  ।  तथापि  इसे  विलम्बित  किया  जा
 रहा  है  ।  यदि  यह  चालू  हो  जाती  तो  बहुत  से  स्थानीय  और  साथ  ही  विदेशी  पर्यटक  इसकी  तरफ

 आकर्षित  होते  ।  अतः  हुम  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  अनुरोध  करते  हैं  कि  वे  इस  म

 करें  क्योंकि  यह  गाड़ी  अभी  तक  तेंयार  नहीं  हुई  है  ।
 ञ  w शव  दर  ्ऊ  A

 मंडल  रेलवे  समिति  की  बैठक  हर  छह  मासत  में  हुबली  में  हो  रही  है  तथापि  इस  समिति  में

 किसी  सांसद  को  शामिल  नहीं  किया  गया  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हू
 कि  गोवा  के  सांसद  को  इस  समिति  में  लिया  जाए  ताकि  वह  बैठक  में  गोवा  के  लोगों  की  वास्तविक

 आवश्यकताओं  के  बारे  में  बत्ता  सकें  ।

 गोवा  को  छोड़कर  अन्य  सभी  राज्यों  में  कोंकभ  रेलवे  परियोजना  का  काम  बहुत  अच्छी

 तरह  से  आगे  बढ़  रहा  है  ।  यदि  रेलबे  को  गोवा  में  कोई  परेशानी  हो  रही  है  तो  कृपया  मुद्य
 अभियंता  के  माध्यम  से  हमें  बह  बताइए  कि  उन्हें  क्या-क्या  परेशानियां  हो  रही  हैं  ताकि  हम  उन्हें

 अपेक्षित  सहयोग  प्रदान  कर  सकें  ।  तथापि  इस  परियोजना  को  निर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर

 पूरा  करने  के  लिए  हम  सभी  को  कठोर  परिश्रम  करना  है  चूंकि  यह  परियोजना  चारों  राज्यों  के

 लिए  वरदान  स्वरूप

 घादे  की  रेल  लाइनें  रेलबे  वित्त  पर  बोझ  डाजने  वाली  हैं  ।  इन्हें  जारी  रखने  का  मुख्य  कारण

 सामाजिक  दायित्व  परन्तु  इन  रेल  लाइनों  को  ऐसे  बस  मार्गों  द्वारा  प्रतिस्थापित  किया  जा  सकता

 जिनका  संचालन  राज्य  सरकार  अथवा  निजी  परिवहन  निममों  द्वारा  किया  बरसे  ज्यादा

 स्थानों  पर  रुक  सकेगी  और  इस  प्रकार  अपेक्षाकृत  ज्यादा  लोगों  की  आवश्यकताएं  पूरी जात  TS

 करेंगी  ।

 गोवा  में  परनेम  ठालुका  जोकि  पिछड़ा  हुआਂ  क्षेत्र  है
 ड़े  की  अत्यधिक

 आवश्यकता  है  ।  उतंमान  में  सरकार  सावंजनिक  क्षेत्र  में  कोई  भी  उद्योग  शुरू  करने  की  इच्छुक  नहीं
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 तथापि  मैं  यह  समझता  हूं  कि  गोवा  पोत  कारखाना  जोकि  सावंजनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम

 अच्छी  तरह  चल  रहा  है  और  भारी  मुनाफा  कमा  रहा  यह  रक्षा  मन्त्रालय  के  अधीन  यदि

 इसे  अवसर  प्रदान  किया  जाए  तो  यह  बड़ी  सुगमता  से  रेल  डिब्बों  तथा  शयनयान  विनिर्माण  की

 अपनी  इकाई  शुरू  कर  सकता  इसके  लिए  विक्रय  मूल्य  वही  वर्तमान  मूल्य  होना  चाहिए  जिस
 पर  यात्री  डिब्बे  तथा  शयनयान  खरीदे  जा  रहे  इस  दिशा  में  भूमि  का  गोवा  की  सरकार

 के  साथ  समन्वय  स्थापित  करना  तथा  अन्य  सभी  पहलुओों  के  बारे  में  भली-भांति  योजना  तेयार  करके

 की  जा  सकती  है  ।  इस  संदर्भ  में  मूलभूत  आवश्यकता  की  परिकल्पना  माननीय  रेल  मन्त्री  जी  द्वारा
 की  जानी  चाहिए  ताकि  इससे  इस  निध॑न  तालुक  के  लोगों  की  बरोजगारी  की  मूलभूत
 समस्या  अन्ततः  हल  हो  जाए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  रेलवे  के  पास  बहुत-सी  जमीन  खाली  है  ओर

 करोड़ों  रुपये  वनरोपण  कायंक्रम  पर  व्यय  किये  जाते  क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  क्क्षिया  में  जो

 पौधे  लगाए  जाते  हैं  वे  ना  तो  फलदायी  वृक्ष  हैं  और  न  इनसे  किसी  तरह  की  जलावन  लकड़ी  पैदा

 हो  रही  व॒क्ष  लगाने  का  प्रयोजन  पारिस्थितको  सन्तुलन  स्थापित  करना  क्‍या  फलदायी  व॒क्षों
 तथा  जलावन  लकड़ी  पंदा  करने  वाले  वक्षों  के  रोपण  में  तथा  रेलवे  की  करोड़ों  रुपये  की  अतिरिक्त

 आय  अर्जित  कराने  से  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  दूसरे  मेरे  विचार  में  यह  समस्त

 रोपण  काये  ठेके  के  आधार  पर  किया  जाता  क्‍या  हम  इस  काये  को  जवाहर  रोजगार  योजना  के

 माध्यम  से  करवाने  पर  विचार  नहीं  कर  सकते  ?  यदि  इस  रोपण  काये  को  जवाहर  रोजगार  योजना

 के  माध्यम  से  किया  जाए  तो  उस  स्थिति  में  निधन  वर्गों  के  हजारों  बेरोजगार  परिवारों  को  अपनी

 आजीविका  मिल  सकती  ठेका  देने  का  कारण  यह  है  कि  वन  रोपण  का  कायें  ठेके  के  अनुसार
 किया  जाता  क्या  वे  लोग  इन  पौधों  के  रख-रखाव  की  जिम्मेदारी  भी  ले  रहे  परन्तु  ऐसा

 नहीं  रेलवे  द्वारा  समुचित  परयंवेक्षण  से  वृक्ष  लगाने  का  काम  बेरोजगार  निर्घन  श्रमिकों  द्वारा  किया

 जा  सकता  पंचायत  को  भी  इसमें  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ओर  उसे  पौधों  का  पयंवेक्षण  और

 पोषण  करने  के  लिए  कहा  जाना  चाहिए  भौर  इस  प्रकार  होने  वाली  आय  पंचायत  को  ही  पंचायत

 द्वारा  पयंवेक्षण  तथा  पोषण  हेतु  किये  जाने  वाले  व्यय  के  लिए  दी  जा  सकती  जवाहर  रोजगार

 योजना  निर्वाचित  लोगों  के  हाथ  में  शक्ति  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  प्रारम्भ  की  गई  निर्वाचित

 लोगों  को  गांवों  के  निर्माण  कार्य  में  शामिल  करना  हमारे  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांघी  जी

 का  सपना  इस  योजना  को  तैयार  करने  में  अनेक  विशेषज्ञों  भर  व्यक्तियों  ने  मेहनत  की  है  ।  संभव

 है  कि  आज  जवाहर  योजना  के  कार्यकरण  में  कुछ  कमियां  हैं  परन्तु  समुचित  पर्यवेक्षण  तथा  दायित्व

 निर्धारण  से  इन  अनियमितताओं  से  मुक्ति  पाई  जा  सकती  है  ।  इस  तरह  हम  अपने  स्वर्गीय  प्रधान

 मंत्री  राजीव  गांधी  जी  द्वारा  संजोए  गए  स्वप्न  को  पूरा  कर  सकेंगे  और  निध॑न  बेरोजमार  ग्रामीण

 युवाओं  के  उत्थान  में  योगदान  दे  सगे  ।

 ]

 क्री  रवि  राय  :  सभापति  रेलवे  के  सिलसिले  में  पूरक  मांगों  के  बारे  में  जब

 बहस  हो  रही  आज  यह  अच्छा  है  कि  रेल  मंत्री  जी  भी  हैं  और  विस  मंत्री  भो  बंठे  रेलवे  बजट

 जब  जाफर  शरीफ  साहब  ने  सदन  के  सामने  पेश  किया  था  तो  इस  सदन  में  उड़ीसा  के  सदस्यों  की

 तरफ  से  बहुत  गुस्सा  जाहिर  किया  गया  क्योंकि  उड़ासा  के  प्रति  रेलबै  विभाग  की  तरफ  से  बहुत
 अन्याय  हुआ  था  ।

 मैं  इस  सदन  को  यह  जानकारी  देना  चाहता  हूं  कि  पिछले  महीने  24  तारीख  को  यह  एक

 अनोखी  चीज  हुई  थी  कि  उड़ीसा  विधान  सभा  के  स्पीकर
 के  नेतृत्व  में  एक  सर्वसम्मत  प्रस्ताव  के
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 अनुसार  विघान  सभा  का  एक  ऑल  पार्टी  डलीगेशन  प्रधान  मंत्री  से  मिला  था  ओर  मैं  मानकर  चलता

 हैं  कि जाफर  शरीफ  साहब  भी  उस  वक्‍त  वहां  उपस्थित  उस  वक्‍त  उड़ीसा  विधान  सभा के
 अध्यक्ष  श्री  युधिष्ठिर  दास  के  नेतृत्व  में  उड़ीसा  विधान  सभा  का  जो  ऑल  पार्टी  डेलीगेशन  प्रधान

 मंत्री  से  मिला  था  तो  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  को  और  रेलवे  मंत्रालय  को  एक  मंमोरेण्डम  भी  दिया

 विधान  जो  कि  उड़ीसा  के  जनसाधारण  की  प्रजातांत्रिक  संस्था  वहां  जो  प्रस्ताव  पारित

 हुआ  उसी  को  लेकर  जो  मंमोरेण्डम  बनाया  गया  स्पीकर  के  नेतृत्व  में  यहां  आकर  वह

 दिया  था  ।

 मैं  उापको  यह  कहमा  चाहता  हुं  कि  उड़ीसा  की  जो  स्थिति  पिछड़े  राज्यों  की  जो  अपार

 गरीबी  है  और  जिस  तरीके  से  रेलवे  विभाग  में  ब्रिटिश  सरकार  के  जमाने  से  अन्याय  हुआ  उस

 सिलसिले  में  यह  मंमो  रेण्डम  दिया  गया  था  ।  इस  मंमोरेण्डम  में  यह  कहा  गया  था  कि  ब्रिटिश  सरकार
 के  जमाने

 से

 राज  के  दौरान  भारत  में  रेल  पटरियों  का  निर्माण  सा  ग्राज्यिक

 सेना  के  गमन  खनिज  सम्पत्ति  के  और  कभी-कभी  अकाल  की  स्थिति  का

 मुकाबला  करने  के  प्रयोजन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  होती  थी  ।  1947  में  जब  हमने  आजादी

 हासिल  की  थी  तब  तक  उड़ीसा  में  लगभग  1,000  किलोमीटर  की  रेल  पटरियां  मुख्यतः
 प्रेसीडेंसी  शहरों  को  अर्थात  कलकत्ता-बम्बई  और  कलकत्ता-मद्रास  को  जोड़ने  के  लिए  बिछाई

 गई  थीं  और  यह  पटरियां  कुछ  अपवादों  को  छोड़कर  अधिकतर  राज्य  के  केवल  बाह्यांचल
 को  छती  राज्य  की  40%  से  अधिक  की  जनसंख्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  है  ।

 आदिवासी  तथा  पिछड़ी  है  और  राज  के  आंतरिक  और  सुदूर  जिलों  के  बीच  रेल  सम्पर्क

 नहीं  है

 यह  शायद  हिन्दुस्तान  में  एक  ही  राज्य  जहां  इतनी  जबरदस्त  प्राकृतिक  सम्पदा  रहते

 हुए  भी  बिना  रेलवे  के  विस्तार  के  उस  प्राकृतिक  सम्पदा  का  कोई  एक्सप्लायटेशन  नहीं  हो  पाएगा

 इस  लिहाज  से  स्टेट  भी  गरीब  इस  रेलवे  के  सिलसिले  में  उड़ीसा  के  साथ  बहुत  ही  ज्यादती  हुई

 है  ।

 ]

 उड़ीसा  का  दर्जा  देश  के  उन  क्षेत्रों  में  से  एक  है  जिन्हें  स्वाधीनता  के  बाद  के  युग  में  भी

 भारतीय  रेलवे  की  उल्लेखनीय  विकास  प्रक्रिया  में  अपना  उचित  हिस्सा  नहीं  मिला  जबकि

 उड़ीसा  के  समृद्ध  दूरगामी  क्षेत्र  तक  पहुंचने  के  लिए  भारतीय  रेल  ही  बुनियादी  साधन  हैं  ।  भारतीय

 रेल  मार्ग  कुल  मिलाकर  62,367  किलोमीटर  1990-91  के  अन्त  में  उड़ीसा  के  यह  रेलमार्ग

 केवल  2002  किलोमीटर  लम्बा  है  जबकि  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  अन्तगंत  यह  मार्ग  7,135

 मीटर  तक  फैला  उड़ीसा  का  केवल  3.21  प्रतिशत  भाग  ही  अब  वन  राष्ट्रीय  रेलवे  नेटवर्क  के

 अन्तगगंत  आ  पाया  इससे  संलग्न  राज्यों  जैसे  आंध्र  प्रदेश  (5023  बिहार  (5,309

 मध्य  प्रदेश  (5,859  और  पश्चिमी  बंगाल  (3,816  मार्ग

 की  तुलना  में  इस  राज्य  का  रेल  मार्ग  रेलबे  नेटवर्क  में  स्पष्ट  भेदभाव  और  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को
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 स्पष्ट  रूप  से  प्रदर्शित  करता  यदि  केवल  उड़ीसा  में  ही  स्वाध्चीनता  के  पश्चात्‌  की  अवधि  में  रेलबे

 नेटवर्क  के  विस्तार  कायं  पर  गौर  किया  जाए  तो  यह  अनुपात  तेजी  से  घट  जाता  है  और  राष्ट्रीय
 नेटवर्क  का  लगभग  1.60  प्रतिशत  ही  आता  है  ।

 ]

 सभापति  इससे  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  क्या  हालत  हमको  लगता  है

 हिन्दुस्तान  में  रेलवे  विभाग  की  तरफ  से  जो  अवहेलना  हुई  उड़ीसा  अवहेलना  का  प्रतीक  है  ।  मैं

 आपसे  विनती  करना  चाहता  उड़ीसा  विधानसभा  में  सर्वेस्म्मति  से  प्रस्ताव  पारित  होने  के  हेतु
 स्पीकर  के  नेत॒त्व  में  प्रधानमंत्री  जी  को  मंमोरेंडम  दिया  गया  है  और  उस  मैमोरंडम  में  उड़ीसा  की
 मांग  को  प्रस्तुत  किया  गया  असल  में  यह  चीज  इसलिए  हुई  है  कि  कहीं-न-कहीं  इसमें  दिक्कत

 है  ओर  इसलिए  जो  भी  दिक्कत  उसको  देखते  हुए  मैं  सदन  से  बिनती  करूंगा  कि  यह  जो

 अन्याय  हुआ  उसके  दूर  करने  हेतु  कोई  उपाय  निकालने  के  लिए  सदन  को  और  सरकार  को

 देखना  चाहिए  ।

 इसे  दक्षिण-पू्वं  रेलवे  का  एक  हिस्सा  होने  क ेकारण  ओर  इस  पर  रेल  प्रणाली  का  अत्यधिक

 ट्रैफिक  होने  के  कारण  इससे  अत्यधिक  राजत्व  अजित  किया  जाता  उड़ीसा  क्रो  जिसमें

 दक्षिण-पूर्वों  रेलवे  मार्ग  कि०  मी०  का  28  प्रतिशत  आता  का  कम  महत्व  नहीं  ण्हां  तक  कि

 निर्यात  भी  लौह  एल्युमिना  तथा  अन्‍य  समुद्रो  उत्पादों  तक  ही  सीमित  राज्य  के

 समन्वित  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तथा  आधारभूत  सुविधाओं  के  मामले  में  केन्द्रीय

 असंतुलन  को  समाप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  समय-समय  पर  राज्य  में  नई  रेलवे  लाइनों  के

 निर्माण  का  सुझाव  देती  रही  है  किन्तु  रेलवे  की  ओर  से  पर्याप्त  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तथा

 वाही  बरती  गयी  ।

 अभी  तक  राज्य  के  पास  केवल  एक  सर्वेथा  पूर्ण  प्रभाग  है  भौर  वह  है  खुर्दा  रोड  और  दूसरा
 1990  से  आरम्भ  हुआ  है  वह  है  संभलपुर  प्रभाग  |  संभलपुर  प्रभ्नाग  का  निर्माण  चरणों

 में  हो  रहा  भतः  यह  सर्वधापूर्ण  नहीं  है  और  यह  तलछढ़-संभलपुर  नई  रेल  योजना  का  निर्माण

 कार्य  समाप्त  होने  तक  पूरी  नहीं  होगी  tt

 सभापति  उड़ीसा  राज्य  की  तरफ  से  केन्द्रीय  सरकार  को  बार-बार  कहा  गया  है  कि

 जोनल  हैडक्व'टंर  भुवनेश्वर  में  स्थापित  किया  जाए  ।

 दक्षिण-पूर्व  *ल  को  रेल  सुधार  समिति  ने  एक  सर्वाधिक  भार  वाला  क्षेत्र  माना  है
 ओर  दूरी  आकार  तथा  यातायात  को  देखते  हुए  यह  दुःसाध्य  होता  जा  रहा  राज्य  सरकार  ने

 भुवनेश्वर  स्थित  मुख्यालय  वाले  एक  नए  क्षेत्र  के  सूनन  के  लिए  प्रस्ताव  किया  है  जिस  पर

 रेल  मंत्रालय  द्वारा  विचार  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  जिसमें  बीरमित्रपुर
 और  कलकत्ता-यम्ब्रई  ट्रंक  मार्ग  के जरिक्रेला  से हिमगिर  खण्ड  को  शामिल  करते  हुए  राउरकेला  में

 एक  नया  प्रभाग  होगा  ।
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 नेटवर्क  तथा  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  राज्य  ने  निम्नलिखित  नए  रेल  संपर्कों  का
 प्रस्ताव  किया  वित्तीय  व्यवहायंता  के  अलावा  उड़ीसा  जैसे  जनजातीय  तथा  पिछड़े  राज्य
 में  निर्माण  के  लिए  नई  रेल  लाइन  के  बारे  में  विचार  करते  समय  जनजातीय  और  पिछड़े  जिलों
 तथा  विकास  केन्द्रों  अर्थात्‌  नए  विकास  केन्द्रों  को  संस्थापित  करने  अथवा  दूरस्थ  क्षेत्रों  में

 पहुंच  बनाने
 के  लिए  विक्रासात्मक  लाइनों  के  बारे  में  कायंवाही  करने  में  श्री  बी०  डी०  भूतपूर्व  मंत्रिमंडल
 सचिव  की  अध्यक्षता  प्रें  गठित  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  द्वारा  निर्धारित  मानदण्ड  |  को  ध्यान
 में  रखना  होगा  ।

 यह  एक  स्वीकृत  परियोजना  है  ओर  कुछ  वर्षों  बाद  निर्यात  न  होने  के  लिए  रेल  बजट  से
 देतारी  से  बंसपानी  को  हटा  दिया  गया  है  ।

 संपक  का  पृथम  चरण  33  कि०  का  निर्माण  हो  चुका  है  और
 उसका  संचालन  हो  रहा  है  ।  जब  तक  जखपुरा  से  बंसपानी  का  संपर्क  मार्ग  पूरा  नहीं  हो  तब
 तक  निवेश  की  पृर्ण  संभावना  का  लाभ  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  इस  संपक  मार्ग  से  विभिन्‍न

 पूर्ण  जैसे  जमशेदपुर  (33  कि०  बोकारो  (69  कि०  शोर  बड़ाजामदा  (289
 कि०  की  पारादीप  से  रेल  की  दूरी  में  कमी  आयी  ।  इसके  यह  संपक  मागं  पूर्वी  तट
 एर  ट्रंक  मागं  तथा  कलकत्ता-बम्बई  लाइन  के  बीच  वेकल्पिक  संपर्क  मार्ग  बनाता  राज  खरसुअन
 से  छड़गपुर  के  बीच  का  विद्यमान  मार्ग  विस्तार  देतारी  में  प्रस्तावित  इस्पात  इससे  संबद्ध
 ओद्योगिक  विकास  तथा  प्रस्तावित  तेल  शोघनशाला  के  संदर्भ  में  इस  लाइन  का  सर्वाधिक  महत्व  है
 यह  खनिज  निर्यात  कार्यक्रम  के  लिए  महत्वपूर्ण  है  ।

 यह  लाइन  एक  मात्र  ऐसी  लाइन  है  जो  बरंग-कटक-कपिलामस  रोड  और  कटक  से  पारादीय

 पत्तन  के  लिए  रेल  लाइन  के  आरंभिक  स्थल  को  जोड़ती  सरकार  ने  देतारी  स्थित  इस्पात  संयत्र

 की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  है  और  बाद  में  सहयोगी  शाखाओं  की  भी  स्थापना  की  जाएगी  ।

 पारादीप  होते  हुए  बंसपानी-बदजामदा  क्षेत्र  स ेलौह  अयस्क  के  6  मिलियन  टन  के  निर्यात  का  भी

 प्रस्ताव  है  ।  भविष्य  में  संभावना  है  कि  पारादीप  पत्तन  लगभग  30  मि०  टन  तापीय  कोयले  की

 ढुलाई  करेगा  ।  तलछड़-राजथागढ़  (73  कि०  को  दोहरा  करने  का  काय्य  चल  रहा

 देतारी  को  भी  जखापुरा-दंतारी-अंसपानी  रेल  संपर्क  मार्ग  में  से  एक  ही  लाइन  (33

 द्वारा  जखापूरा  की  मुख्य  लाइन  से  जोड़  दिया  गया  कटक  पारादीप  को  उपरोक्त  संदभ॑  में

 दोहरा  करना  बहुत  महत्वपूर्ण  17  1992  को  उड़ीसा  के  मुख्यमंत्री  ने  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे

 के  महाप्रबंधक  से  मामले  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  एक्सप्रेस  राजमार्ग  से  पारादीप  के  साथ  जखापुरा
 से  एक  वैकल्पिक  लाइन  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  पहले  ही  कह  दिया  है  खुर्दा

 परी  रूण्ड  को  दोहरा  करने  के  बारे  में  पुरी  और  कोणाक॑  के  पर्यटक  यातायात  में  ब॒द्धि  होने  से

 रेलगाड़ी  की  सेवाओं  में  वृद्धि  होने  और  भावी  विकास  को  देखते  हुए  विचार  किया  जाएगा  ।

 सभापति  तालचेर  ओर  गोपालपुर  लाइन के  बारे  में  मैं

 उड़ीसा  में  एक  ही  पोर्ट  है  और  वह  है  पारादीप  ।

 ]
 उड़ीसा  से  अन्य  कार्गो  के  अलावा  पारादीप  पत्तन  के  माध्यम  से  30  मिलियन  टन  से  अधिक

 तापीय  कोयला  भेजने  की  संभावना  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  से  सन्‌  2000  तक  58  मि०

 हट  बे तना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि
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 टन  कोयले  का  उत्तादन  होगा  ।  मात्र  पारादीप  पत्तन  ही  ०  ठन  से  अधिक  कोयले  की  दुलाई

 नहीं  कर  सकेगा  ।  यह  आवश्यक  है  कि  पूर्वी  समुद्री  बोर  पर  तालचेर  से
 गोपालपुर  पत्तन  तक

 एक  बैकल्पिक  लाइन  के  बारे  में  केवल  कोगय्ले  के  लि
 4

 इत्यादि
 के  निर्यात  के लिए  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  यह  एक  वेंकल्पिक  बिक्रो  केन्द्र  भी  बन

 सकेमा  ।  यह  तक  कि  इस  कोयला  क्षेत्र  को  भी  गोपालपुर  पत्तन  के  माफंत  एक  वैकल्पिक  बिक्री  क्षेत्र

 मिल  सकेगा  ।

 सभापति  जी  इस  सदन  में  कालाहांडी  के  भविध्य  के  बारे  में  दो  बार  बहस  हुई  मैं

 आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  इस  जिले  में  लांजीगढ़  अम्बागुढ़ा  रेल  लाइन

 को  जब  बनाया  जाएगा  तो  हमको  लगता  है  कि  वहां  के  आदिबासी  लोगों  को  बहुत  काम  मिलेगा  ।

 ले  र्थ्रा
 तु हो  नहीं  आपत

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  और  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कालाहांडी  के  ट्राइबल  लोगों

 की  आधिक  स्थिति  को  देखते  हुए  लांजीगढ़  अम्बागुढ़ा  रेल  लाइन  खास  करके

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करूगा  कि  इस  पर  ध्यान  दिया

 ]
 योजना  आयोग  ने  इस  परियोजना  को  जनागढ़  तक  स्थीकृत  कर  थिया  है  जो  भारत  सस्कार

 के  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  अल्यूमिना  संयंत्र  के  लिए  आशयपत्र  जारी  किए  जाने  के  अध्यधीम

 अनुमोदन  मंडल  ने  कालाहांडी  जिले  में  एक  मि०  टन  अल्यूमिना  संयंत्र  क ेलिए  आशयपत्र  को  स्वीकृति
 दे  दी  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अमुसार  सम्प्रति  इस  परियोजना  की  अनुमानित
 ल्मत  80.28  करोड़  रु०  है  और  पूंजी  पर  होने  वाली  आय  के  जूनायढ़  तक  15.45  प्रतिशत  होने
 का  अनुमान  लगाया  गया  जूनागढ़  से  अम्बागुदा  के  बीच  को  दूरी  का  सर्वेक्षण  किया  जा  रह
 है  ।

 सभापति  एक  जिले  का  नाम  फूलवानी  वहां  की  जनता  ने  रेल  लाइन  का  चेहरा  भी
 अभी  तक  नहीं  देखा  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  :--

 ]
 अनेक  बार  सर्वेक्षण  किया  गया  अन्तिम  सर्वेक्षण  फूलवानी  नगर  होते  हुए  खरा  से

 बोलनगीर  वी  एक  लाइन  के  लिए  किया  गया  उपलब्ध  भांकड़ों  तथा  उस  समय  उचित  ठहर  ये

 गए  प्रक्षेपणों  के  अनुसार  यह  पाया  गया  था  कि  पूंजी  पर  होने  वाला  लाभ  लमभग  ।  प्रतिशत
 यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  परियोजना  रेलवे  के  लिए  अच्छी  नहीं  विचारणीय

 बात  यह  है  कि  क्या  जब  तक  वह  परियोजना  वित्तीय  रूप  से  व्यवहायं  नहीं  बन  जाती  तब  तक  बड़ी

 संख्या  में  जो  लगभग  पूरे  जिले  में  रहते  राष्ट्रीय  अथेष्यवस्था  तथा  विक्रास  की  मुख्य
 घारा  से  कटे  रहे  ?  बया  यह  अच्छा  होगा  ?  जिले  वन  ग्रेनाइट  और  मृल्यवान
 पत्थरों  के  खोजे  न  गए  संसाधन  हैं  ओर  बोलनगीर  में  आयुद्ध  फैक्टरी  स्थित  एक  बार  जब  यह

 क्षेत्र  खुल  जायेगा  तो  इसके  कारण  होने  वाले  विक्रास  से  यह  लाइन  उत्तरोत्तर  लाभकारी  हो
 भारतीय  रेलों  कुछ  लाइनें  जिनमें  कम  लाभ  विकास  के  लक्ष्य  को  प्रा  करने  के  लिए  बनायी
 जा  रहो  हैं  ।
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 ]
 सभापति  मैं  इसलिए  इन  दोनों  लाइनों  के  ऊपर  जोर  देता  हूं  लांजीगढ़

 अम्बागुढ़ा  लाइन  कालाहांडी  डिस्ट्रिक्ट  में
 और  ये  लाइन  फुलवाड़ी  डिस्ट्रिक्ट  में  है  । इसलिए  मैं  कहता

 हूं
 --

 कोरापुट  का  दक्षिणी  जो  लगभग  आदिम  जातियों  तथा  पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थियों  से
 भरा  हुआ  अत्यधिक  पिछड़ा  हुआ  है  ।  यह  क्षेत्र  न  केवल  खनिजों  से  सपन्‍न  अपितु  केन्द्र  सरकार
 ने  1.5  लाख  एकड़  से  अधिक  सिंचाई  संभाव्यता  का  विकास  करने  के  लिए  भारी  निवेश  भी  किया
 है  ।  यह  लाइन  लाभकारी  होगी  क्‍योंकि  यह  2  मिलियन  टन  सीमेट  संयत्न  छी  संस्थापना  ओर  ज्षेपुर
 के  पेपर  संयंत्र  के लिए  बांस  ओर  सख्त  लकड़ी  के  संचालन  को  सुनिश्चित  करेगा  ।  क्षेत्र  में  पर्याप्त
 सामाजिक  उथल-पुथल  है  |  अत्यधिक  गरीबी  तथा  उपेक्षित  परिस्थितियों  में  रहने  वाले  आदिवासी
 लोग  विभिन्‍न  उमग्रवादी  संगठनों  के  लिए  आाद्श  भर्ती  केन्द्रों  का  कार्य  करते  एक  रेल  ल।इन  से

 क्षेत्र  का विकास  होगा  और  सामाजिक-आध्थिक  परासरण  की  प्रक्रिया  आरंभ  हो  जायेगी  जिससे  क्षेत्र
 धीरे-धीरे  समाज  के  साथ  मिल

 कि

 कोरापुट  और  कालाहांडी  क्षेत्र  में  विशेषतः  माइका

 इत्यादि  जेसी  खनिज  सम्पदा  का  उपयोग  करने  के  लिए  अतिव्याप्त  ओचित्य  को  देखते  हुए  यह

 आवश्यक  है  कि  इस  परियोजना  पर  विचार  किया  जाये  क्‍योंकि  कोरापुट-रायगढ़ा  भालू  रेल  संपर्क

 मार्ग  के  1992-93  में  पूस  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 यह  लाइन  अल्यूमिना  ओर  अल्युमिनियम  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  नवनिर्भित  गोपाल्षपुर
 पंत्तन  को  जोड़ेगी  और  इस  भौतरी  प्रदेश  का  विकास  करेगी  |  कोरापुट  कालाहांडी  क्षेत्र  में  तीन

 अल्युभिमियम  संयंत्र  सेस्थापित  किए  जा  रहे  एन  ए  एल  सी  भो  के  विस्तार  को  भी

 ध्यान  में  रखना  यह  लाइन  निर्यात  गतिविधि  के  निपटाम  के  लिए  एक  वंकल्पिक  मार्ग  का  कार्य

 करेगी  और  गोपालपुर  पत्तन  के  लिए  एक  सहायक  का  काये  करेगी  ।

 राज्य  सरकार  निरंतर  रूफसा-बानगिरिपोसी  तथा  नोपाड़ा-गुणपुर  छोटो  लाइन  को  बड़ी

 लाइल  में  बदलने  की  लगातवर  मांग  करती  रही  लेकिन  इस  संबंध  में  रेल  मंत्रालय  से  अभी  तक

 कोई  अनुकल  रत्तर  प्राध्त  नहीं  हुआ  है  |  नोपाडा-गुणपुर  जोर  रुपसा-बानगिरिपोसी  रेल  लाइनें

 आपविवासी  जिलों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  रही  चूंकि  भारतीय  रेलवे  बढ़े  पेमाने  पर

 लाइनों  को  बदलने  पर  जोर  दे  रहा  इसलिए  इन  दोनों  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए

 स्वीकृत  किया  जा  सकता  मयूरभंज  के  इस  भादिवासी  जिले  के  विकास  के  लिए  ओर

 को  जीवन  की  मुख्य  धारा  में  शामिल  करने  के  लिए  रूपसा-बानगिरिपोसी  लाइन  का  क्स्तार

 डलभूमगढ़  अथवा  बदम  पहार  तक  किया  जा  सकता  है  और  इसी  प्रकार  नौपाडा-गुणपुर  छोटी  लाइन

 को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  ओर  आदिवासी  प्रदेश  का  विकास  करने  के  लिए

 बिसम-कटक  लाइन  से  जोड़ा  जा  सकता  है  ।

 सभापति  गुणपुर-नाओपाड़ा  लाइने  को  ज़्ाडगेज  मे  परिवर्तित  करने  की  मांग  काफी

 दिनों  से  चली  आ  रही  वहां  के  निवासियों  ने  हड़ताल  भी  की  और  पुलिस  एक्शन  भी  हुआ  ।

 इसलिए  मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  इस  काम  को  करना  चाहिए  ।
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 ]
 यदि  ब्हील  ओर  एक्सल  प्लांट  और  रेलवे  यात्री  डिब्बा  फैक्टरी  को  राऊरकेला  में  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  तो  रेलवे  के  पास  राऊरकेला  में  पर्याप्त  भूमि

 इसके  बारे  में  भी  केन्द्र  सरकार  को  लिखा  गया  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  ओर

 ध्यान  दे  ।

 पसिजस  एमिनिटीज  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 ] ऊ

 उड़ीसा  से  मद्रास  के  लिए  कोई  फास्ट  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  सेवाएं  नद्दों  हावड़ा  से  मद्रास

 के  लिए  चलने  वाली  अधिकतर  सुपरफारट  रेलगाड़ियां  देर  रात  में  भुवनेश्वर  से  होकर  जाती  हैं  ।

 हावड़ा  ओर  पुरी  के  बीच  फास्ट  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  शुरू  करके  पर्यंटक  यातायात  में  सुधार  किया

 जा  सकता  भुवनेश्वर  से  मुम्बई  के  बीच  कोणार्क  एक्सप्रेस  जैसी  रेलगाड़ियों  में  अतिरिक्त

 बातानुकुलित  डिब्ब्रे  लगाकर  और  डिब्बे  लगाकर  चलाने  से  सेवाओं  में  सुधार  फ़िया  जा

 सकता  है  ।  इसी  प्रकार  पुरी-हावड़ा  एक्सप्रेस  में  भी  अतिरिक्त  वातानुकूलित  डिब्बा  लगाकर

 सुधार  किया  जा  सकता  है  ।

 पहले  पुरी  और  तिरुपति  के  बीच  पुरी-तिरुपति  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  प्रतिदिन  चलती  थी  जिससे

 खुरदा  रोड  से  आगे  के  तीथ॑  यात्रियों  को  सुविधा  होती  थी  ।  किन्तु  दुर्भाग्यवश  सेवाओं  में  कटोती  कर

 दी  गई  ओर  गाड़ी  हावड़ा  से  तिरुपति  जाते  हुए  जगननाथधाम  नहीं  रुकती  ।  अब  तिरुपति  एक्सप्रेस

 पूरी  से  सप्ताह  मे  केवल  एक  ही  बार  चलती  है  ।  यदि  यह  प्रतिदिन  चलाई  जाती  है  तो  दक्षिण  उड़ी सा
 के  तीर्थ  यात्री  इस  गाड़ी  का  लाभ  उठाना  चाहेंगे  ।

 भुवनेश्वर  को  अतिरिक्त  सुविधाएं  प्रदान  करके  ग्वालियर  की  भांति  एक  आदर्श  स्टेशन  के

 रूप  में  विकसित  किया  जा  सकता  है  तथा  भुवनेश्वर  में  कोचिंग  टर्मिनल  सुविधा  में  नई  दिल्‍ली  औ

 भुवनेश्वर
 के  बीच  राजधानी  एक्सप्रेस  चलाकर  सुधार  किया  जा  सकता  पुरी  प्रें  मध्यम  क्लेणी  के

 पर्यटकों  के  लिए  एक  यात्री  निवास  की  आवश्यकता  है  तथा  रैक्स  ओर  डिब्बों  के उचित  रख-रखाव

 के  लिए  पुरी  में  टमिनल  सुविधाओों  के  विस्तार  तथा  सुधार  की  आवश्यकता  है  तथा  इसे  सुफर  फास्ट

 एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  चलाकर  विभिन्‍न  घामों  से  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 ]

 सभापति  मैं  इन  सारी  चीजों  को  इसलिए  कह  रहा  क्योंकि  उड़ीसा  की  अवहेलना  की

 जाती  रही  मैंने  शुरू  में  भी  कहा  यदि  इस  सिलसिले  में  सरकार  की  दृष्ट  में  कोई  परिवतंन

 नहीं  आएगा  तो  उस  प्रदेश  का  विकास  नहीं  हो  सकता  ।
 इस

 बारे  में  उड़ीसा  विधान  सभा  में  एक

 सर्वंसम्मत  प्रस्ताव  पास  किया  गया  है  और  विधान  सभा  के  स्पीकर  प्रधान  म  श्री  जी  और  रेल  मंत्री

 जी  से  मिले  थे  |  अब  यदि  रेल  मंत्री  जी  ने  इस  बारे  में  कोई  जवाब  नहीं  कोई  वचन  नहीं  दिया

 तो  उड़ोसा  के  जनसाधारण  के  पास  यही  मेसेज  जाएगा  कि  भारत  सरकार  जानबूझकर  इस  राज्य

 के  लोगों  के अधिकारों  को  नजरअंदाज  कर  रही
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 मेरे  लायक  दोस्त  जाफर  शरीक  साहब  का  अखबारों  में  ऐलान  हुआ  जब  उड़ीसा  के

 स्पीकर  प्रधानमंत्री  जी  और  रेल  मंत्री  जी  से  मिले  थे  कि  इस  मेमोरेंडम  जो  उड़ीसा  की  तरफ

 से  दिया  गया  हम  गंभीरता  से  विचार  मैं  चाहूंगा  कि  जाफर  शरीफ  साहब  इस  ओर  ध्यान

 दें  और  मुझे  आशा  है  कि  मैंने  जो  सवाल  उठाए  उनका  समुचित  जवाब  मंत्री  महोदय  देंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  शरद  दिघे  ।  मैं  सभी  वक्‍ताओं  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  पांच  या  छः
 मिनट  से  अधिक  न  लें  क्‍योंकि  ये  बहुत  महत्वपूर्ण  मांगें  नहीं  हैं  ।

 भ्री  शरद  दिघे  उत्तर  :  सभापति  मैं  रेल  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  मैं  इन  मांगों  के  संबंध  में  कुछ  टिप्पणियां
 करना  चाहगा  ॥

 ऐसा  लगता  है  कि  चार  परियोजनाओं  के  लिए  केवल  4  लाख  र०  की
 मांगें  लेकिन  यदि  हम  छ्यान  से  पढ़ें  तो  मालूम  होगा  कि  इन  मांगों  के  माध्यम  से  रेल  मंत्रालय

 इन  चार  परियोजनाओं  के  लिए  लगभग  295.50  करोड़  रु०  की  स्वीकृति  चाहता  पहली

 परियोजना  कोटकापुरा-फाजिल्का  सैक्शन  30  करोड़  रु०  की  दूसरी  परियोजना  मद्रास  से

 तिशचिरापलली  200  करोड़  रु०  की  है  तथा  तीसरी  20  करोड़  रु०  की  इन  परियोजनाओं  के

 लिए  स्वीकृति  प्राप्त  करके  मंत्रालय  वास्तव  में  इन  तीन  परियोजनाओं  के  लिए  अनुमोदन  मांग  रहे

 है  तथा  चोथी  परियोजना  विद्युतीकरण  की  है  जिस  पर  45.50  करोड़  रु०  को  लागत  आएगी  ।

 जसा  कि  मैंने  कहा  है  इस  सदन  से  मतदान  द्वारा  स्वीकृति  के  लिए  वास्तव  में  295.50  करोड़
 रु०  की  राशि  है  ओर  इन  अनुप्रक  मांगों  द्वारा  प्रत्येक  क ेलिए  केवल  एक  लाख  रु०  का  सांकेतिक

 अनुदान  मांगा  गया  है  ।

 ये  मांगें  रेल  मंत्री  द्वारा  अपने  बजट  भाषण  में  घोषित  रेलवे  नीति  के  अनुरूप  मुख्य  बल

 मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  पर  दिया  गया  है  तथा  इसका  उन्होंने  अपने  भाषण

 के  पैरा  15.3  में  उल्लेख  किया  है  और  उन्होंने  कहा  लाइन  का  प्रश्न

 अथं  शा  उद्यमियों  और  यहां  तक  कि  आम  जनता  को  भी  उत्तेजित  कर  रहा  है  ।”

 श्री  विलोप  भाई  संघानी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद
 100  (4)  को  उद्धृत  कर  रहा  हूं  जो  इस  प्रकार

 सदन  के  अधिवेशन  में  किसी  समय  गणपपूति  नहीं  है  तो  सभापति  या  अध्यक्ष
 अथवा  उस  कुप  में  कार्य  करने  बाले  व्यक्ति  का  यह  कत्तंब्य  होगा  कि  वह  सदन  को  स्थगित

 कर  दे  या  अधिवेशन  को  तब  तक  के  लिए  निलम्बित  कर  दे  जब  तक  कि  गणपूर्ति  नहीं  हो

 जाती

 सभापति  मैं  यहू  इमलिएं  याद  दिला  रहा  हूं  क्‍योंकि  जिम्मेदारी  संविधान  के  अन्तगंत

 स्पीकर  ओर  सभापति  पर  है  ।

 ]
 सभापति  महोदय  :  गणपूर्ति  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  बेठ  जाइए  ।  श्री  शरद

 दिधे  अपनी  बात  जारी  रखें  ।
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 श्री  शरद  दिधे  :  अध्यक्ष  की  आंखें  नहीं  होती  केवल  संविधान  ही  उनकी  भांखें

 होती  यह  ध्यान  दिलाना  होता  है  कि  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  वक्तव्य  जारी

 क्री  शरद  विधे  :  रेलमंत्री  ने  बताया  था  कि  “23,419  किलोमीटर  का  मीटर  गेज  मार्ग  जो

 कुल  मार्ग  किलोमीटर  का  38  प्रतिशत  है  इस  प्रणाली  में  बाघक  माना  गया  है  ।”  उन्होंने  बताया  है
 कि  तक  इसे  बदलने  का  संत्रंधघ  है  10,000  कि०  मी०  का  पता  लगाया  गया  है  तथा  इस
 वर्षीय  योजना  में  6,000  कि०मी०  पर  काम  किया  जाएगा  ।”  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  यह  रेल

 मंत्री  द्वारा  पहले  से  अपने  भाषण  में  घोषित  की  गई  नीति  के  ही  अमुरूप  है  ।  मैं  केकल  यह  पूछना
 चाहता  हूं  कि  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  इन  सभी  मार्गों  को  बिना  पारी  के  चुनमे  के

 लिए  किन  मानदंडों  को  अपनाया  गया  है  ।  अतः  कक्‍यः  हमारे  कोई  मानदंड  हैं  ?  यह  घोषणा  की  गई
 थी  कि  संसद  सदस्यों  की  क्षेत्रीय  बेठक  को  जायेंगी  और  उसके  बाद  प्राथमिकताएं  निर्धारित  की

 जाएंगी  :  मैं  जानना  त्ताहता  हूं  कि  क्‍या  इत  क्षेत्रीय  बंठकों  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  कि  जहां  तक

 परिवतंत  का  संबंध  है  इन  विशेष  मार्गों  को  श्िना  पारी  के  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  इस  भीटर  लाइन  को  बढ़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  आदि  के

 बाद  रही  सामग्री  की  बिक्री  के  संबंध  में  समाचारपत्रों  में  की गई  आलोचना  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  क्या  कोई  नई  प्रणाली  आरंभ  की  गई  है  ।  अनेक  बार  समाचार-पन्रों  में  जनता  द्वारा  व्यक्त

 की  गई  अआशकाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  क्या  रेलवे  ने  कोई  ऐसी  अ्रणाली

 प्रतिस्थापित  की  है  जिसके  द्वारा  रही  माल  की  बिक्री  की  जाती  है  तथा  एक  विज्लेथ  राशि

 वसूल  की  जाती  है  ।  जहां  तक  मैंने  समाचार-पन्नों  में  पढ़ा  पह  लगभग  600  करोड़  रु०  था  तथा

 वरष-प्रति-वर्ष  इसमें  वृद्धि  हो  रही  है  ।  अब  यदि  हम  लाइन  के  परिवतेंन  पर  बल  देते  हैं  तो  हमें  एक
 स्थायी  तंत्र  स्थापित  करना  जिसके  अनुसार  इस  लाइन  परिवतन  के  परिणामस्वरूप  प्राप्त  हुई

 रद्दी  को  बाजार  में  बेचा  जाएगा  ।  उसे  घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।  जहां  तक  इन  ब्तों

 का  संजंध  सदन  को  बिश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  ।

 चौथी  परियोजना  विद्यूतीकरण  से  संबंधित  है  ।  मैं  मुम्बई  उपनग'रोय  विद्यू  त  रेखवे  का

 उल्लेख  करूगा  ।  मुझे  समाचार  पत्रों  में  बह  पढ़कर  बहुत  आश्चर्य  हुआ  कि  अर्हा  तक  मुम्बई
 नगरीय  सेवा  का  सबंध  देनिक  यात्रियों  की  सुविधाओं  में  ब्रुधार  हेतु  काफी  गुंजाइश  और

 अभी  तक  उसका  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  मैंने  4  मई  को  समाचार  थ्रों  भें  पढ़ा  था  कि  रेलवे
 के  तीन  वरिष्ठ  सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  ने  वृढ़तापुर्वक  यह  बात  करी  है  कि  पश्चिम  मुम्बई
 नभरीय  सेवा  में  अव्यवस्था  द्वास  है  ।  इन  तीन  व्यक्षिशथों  मे  भुम्बई  उच्च

 लय  में  दायर  किए  गए  हलफनामे  में  दृढ़तापृवंक  यह  बात  कही  है  कि  यह  उपणननेरौय  सेवा  जिसके

 द्वारा  प्रतिदिन  लगभग  2.5  मिलियन  लोग  दंनिक  यात्री  करते  बहुत  ही  अधिक  भीड़-फाड  बाली
 तथा  महंगी  केवल  अव्यवस्था  के  ही  कारण  उनका  विचार  है  कि  जहां  तक  मुम्बई  उपनगरीय
 सेवा  का  संबंध  है  बिना  किसी  आन्तरिक  ढांचे  क्रौर  सुविधाओं  को  व्यवस्था  के  रेलवे  विभाग

 सुरक्षात्मक  तथा  सुविधापूर्वक  ढंग  से  एक  दिन  में  11  घंटों  में  वतमान  750  गाड़ियों  की  तुलना
 में  एक  दिन  में  20  घंटों  में  1600  गाड़ियां  चला  सकता  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  सेवा

 निवृत्त  रेलबे  जिन्होंने  मुम्बई  उच्च्य  न्यायालय  हलफनाशे  दायर  किए  की  ये

 टिप्पणियां  सच  हैं  अथवा  नहीं  ।
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 मै ंयह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसमें  लगाये  गये  आरोोों  में  कोई  सच्चाई  है  ।  यदि
 ऐसा  है  तो  रेल  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  कि  इस  मामले  की  जांच  करें  और  जहां  तक  बम्बई
 शहर  का  संबंध  है  यदि  वहां  के  यात्रियों  की  स्थिति  में  सुधार  न  केवल  और  अधिक  निवेश  करके
 बल्कि  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  ही  परिवतंन  करके  लाया  जा  सकता  है  तो  वह  समुचित  कार्यवाही

 मैं  कह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  मुम्बई  उपनगरीय  रेलवे  में  सुधार  करने  के  लिए
 संसाधनों  में  वृद्धि  करने  का  आगे  क्या  कार्यक्रम  यह  भी  बताया  गया  था  कि  मुम्बई  शहर  में  भूमि
 के  वाणिज्यिक  विशेष  रूप  से  फालतू  भूमि  के  विक्रय  पर  भी  विचार  किया  गया  था  ।  इसके

 पश्चात्‌  रेल  मन्त्रालय  ने  प्रमुख  स्टेशनों  की  इमारतों  की  ऊपरी  छतों  के  वाणिज्यिक  उपयोग  पर  भी
 विचार  किया  मैं  यह  भी  जानना  चाहुंगा  कि  इस  पर  किस  सीमा  तक  विचार  किया  गया  है
 और  मुम्बई  उपनगरीय  रेलवे  के  लिए  इन  साधनों  को  जुटाने  और  उसके  बाद  इन  अतिरिक्त  संसाधनों

 को  व्यय  करने  की  कया  संभावनाएं  हैं  ताकि  यात्रियों  की  स्थिति  में  सुधार  किया  जा  सके  ।  इस  दृष्टि
 से  जहां  तक  अमुधुरक  मांगों  का  संबंध  हैਂ  यदि  कोई  स्पष्टीकरण  दिया  जाता  है  तो  बहू  बहुत  ही

 युक्तिसंगत  होगा  ।

 ]

 श्री  वसुवेब  आचार्य  :  सभापति  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  कि  अतिरिक्त

 मांगों  को  क्या  जरूरत  थी  ।  मांग  संख्या  13  के  लिए  इसमें  14.23  प्रतिशत  रखा  इसमें  कहा
 गया  है  कि  चतुर्थ  वेतन  आयोग  को  लागू  करने  के  लिए  ये  सप्लीमेंट  डिमांड्स  रखी  गई  1989

 में  चतुर्  वेतन  आयोग  आया  क्‍या  सरकार  को  उस  समय  याद  नहीं  था  कि  इसके  लिए  राशि

 की  जरूरत  पड़ेगी  पेंशन  के  प्रॉविडेंट  फंड  के  लिए  ।

 ]

 रेल  मंत्री  सो०के०  शाफर  :  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  इसका  समर्थन

 कर  रहे  हैं  अथवा  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 ]

 श्री  बसुदेव  आचाये  :  मैं  उस  पर  आऊंगा  ।  हमारा  कहना  यह  है  कि  इसकी  क्‍या  जरूरत

 थी  ।  पेंशन  तो  आपको  देनी  पड़ेगी  ।  कितनी  पेंशन  आदि  में  राशि  व्यय  होगी  इसका  हिसाब  आपको

 रखना  चाहिए  था  ।  वेसे  अतिरिक्त  मांगों  के  लिए  सविधान  में  आर्टिकल  115  में  प्रावधान  है  |  पी०

 ए०  सी०  में  भी  इस  पर  डिसकशन  हो  चुका  है  ।

 अब  मैं  सप्लीमेंट  डिमांड्स  पर  आता  हुं  ।  हम  मंत्रीजी  का  अभिनन्दन  करते  हैं  कि  इन्होंने
 कंबशन  किया  है  छोटी  लाइन  से  बड़ी  लाइन  का  यह  मांग  हमारी  बहुत  दिनों  से  चल  रही  हमने

 इसके  लिए  संघर्ष  किया  है  ।  हम  लोग  कलकत्ता  से  पुरुलिया  पेदल  भी  गए  इसको  छोटी  लाइन  से

 बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  हमारी  बहुत  पुरानी  मांग  रही  पुषलिया  की  आबादी  आज  20  लाख

 है  ।  हमारे  राज्य  के  15  जिलों  में
 से

 सबसे  ज्यादा  पिछड़ा  जिला  पुरुलिया  है  और  इसमें  भी

 तर  अ्यबादी  आदिवासियों  एवं  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  हम  इसके  लिए  सन्‌  1980  से

 मांम  करते  आ  रहे  थे  कि  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाए  ओर  1985  में  इस  योजना
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 बनने  नमन  मनन  लजन  नाना  न  नहीं

 के  लिए  इंकार  कर  दिया  कि  यह  वॉयोबल  नहीं  हैं  और  रमुनेटिव  नहीं  फिर  भी  हमें  लड़ना
 और  फिर  इसका  एस्टीमेट  बनाया  गया  ।  बाद  में  बोकारो  से  पुरुलिया  तक  सीधे  छोटी  लाइन  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  के  लिए  20  करोड़  रुपए  में  से  5  करोड़  की  एस्टीमेटेड  कास्ट  बताई  गयी  और

 काम  भी  शुरू  हो

 |

 हम  चाहेंगे  कि  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  काम  पूरा  करने  संबंधी  जो  अनुदेश  दिए  गए  हैं  उन्हें
 कार्यान्वित  किया  जाना  33  किलोमीटर  लाइन  में  से केवल  11  किलोमीटर  लाइन  को  हो

 बदलने  की  आवश्यकता  होगी  इसे  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  विद्य  तीकरण  सहित  पूरा  किया  जाना  चाहिए

 क्योंकि  इसमें  विद्यु  तीकरण  कार्यक्रम  भी  शामिल  इसे  सातवीं  योजना  में  शामिल  किया  गया

 था  ।  परन्तु  इस  लाइन  को  बदलने  का  कार्य  आरम्भ  नहीं  किया  गया  था  इसलिए  उस  समय  विद्य
 करण  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  अतः  इसे  विद्युतीकरण  काय  के  बाद  किया  जाना

 चाहिए  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  बंकुरा  जिले  में  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  छोटी  ज्ञाइन  जो  बंकुरा  को  बुदंवान
 जिले  से  यह  लगभग  81  किलोमीटर  लम्बी  है  ।  इस  लाइन  का  1956  में  अधिग्रहण  किया
 गया  था  परन्तु  इसका  अभी  तक  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  गया  है  |  यह  मेरे  बंगाल  राज्य  के  ग्रामीण

 झेत्र  की  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  लाइन  जो  दोनों  जिलों  को  जोड़ती  है  ओर  यदि  तारकेश्वर  से  निकट

 एक  रेलवे  पूल  बनाया  जाता  है  तो  उससे  बंकुरा  से  हावड़ा  तक  सीधे  सम्पर्क  हो  जाएगा  ।  अतएव

 भविष्य  में  हम  कार्यक्रम  पर  विचार  किया  जाना  सबसे  पहले  इस  लाइन  का  राष्ट्रीयकरण

 किया  जाना  चाहिए  ओर  तत्पश्चात  इसे  बदलने  का  कार्य  किया  जाना  मंत्री  महोदय  ने  अपने

 बजट  भाषण  में  समरूप  लाइनों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  इस  पर  अत्यधिक  बहस  हुई  थी  कि

 हमारे  यहां  समरूप  लाइन  प्रणाली  होनी  चाहिए  अथवा  बहुरुपी  लाइन  प्रणाली  ।  अब  सभी  मीटर
 गेज  लाइनों  और  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदला  अतः  इस  33  किलोमीटर  लाइन

 जिसके  बारे  में  मैंने  बताया  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 भ्री  बसुदेव  ध्राचाये  :  क्‍यों  महोदय  ?  मैंने  अभी  तो  बोलना  शुरू  किया  मैंने  केवल  एक
 विषय  पर  ही  बोला  है  ।  क्षपया  मुझे  कुछ  ओर  समय  तक  बोलने  की  अनुमति  दीजिए  ।

 यदि  इस  सेक्शन  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  जाता  है  तो  मेरा  सझ्लाव  है  कि
 इन  पुराने  भाप  इंजनों  के  स्थान  पर  डीजल  इंजन  की  व्यवस्था  की  जानी  मुझे  रेल  मन्त्री

 जी  का  उत्तर  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  उन्होंने  बताया  था  कि  उस  सेक्शन  के  लिए  डीजल  इंजन  दिये

 जाएंगे  ।  उस  दिन  मेरे  अनुपूरक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  श्री  मल्लिकार्जुन  ने  बताया  था  कि  रेलवे
 में  कुछ  बेहतर  प्रणाली  अपनाने  के  लिए  आर०  डी०  एस०  ओ०  में  कुछ  डिजाइन  बनाए  जा  रहे  हैं

 मेरी  समझ  में  यही  आया  है  ।  परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  उस  सेक्शन  के  यात्रियों  की  दुःखद  स्थिति

 को  दूर  करने  के  लिए  ओर  साथ  ही  उस  सेक्शन  को  अ्रथक्षम  बदाने  के  लिए  पुराने  भाष-इंजनों  के

 स्थान  पर  डीजल-इंजनों  को  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  रेल  सेवाएं  नियमित  की  जा  सकें  ।

 यही  मेरा  अनुरो

 उत्पीड़ित  रेलवे  श्रमिकों  की  बहाली  से  संबंधित  एक  अन्य  प्रश्न  इस  सदन  के  सभी  सदस्यों
 को  उत्तेजित  कर  रहा  जब  इस  प्रश्न  को  बजट  सन्न  के  पहले  दिन  उठाया  गया  था  तो  उत्तर
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 करवा»  नी  थ्  का  ही

 मिला  था  कि  इसे  मंत्रिमंडल  ने  अस्वीकार  कर  दिया  है  और  वित्तीय  सहायता  देने  का  निर्णय  लिया
 गया  इसके  बाद  रेल  मंत्री  जो  के  साथ  इस  पर  चर्चा  की  गई  उनका  यह  दढ़  मत  था  कि
 कोयले  से  चलने  वाले  इंजनों  को  चलाने  वाले  रेल  जिन्हें  बरखास्त  कर  दिया  गया  था
 बर्खास्तगी  के  मामलों  की और  तदश्तर  उनक्रे  बरखास्तगी  आदेशों  को  सक्षम  या  तो

 उच्च  न्यापालय  अथवा  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  ने  रह  कर  दिया  की  जांच  की

 जाएगी  और  रेलवे  उन्हें  वापस  सेगी  तथा  रेलवे  उन  मामलों  को  सर्वोच्च  न्यायालय  में  नहीं  ले

 जाएगी  ।  रेल  मंत्री  श्री  जाफर  शरीफ  ने  मुझे  यही  बताया  इसके  बाद  उन्होंने  निर्णय  की  प्रतियां

 मांगी  ।  मैंने  उन्हें  सभी  निर्णयों  की  प्रतियां  दी  उन  कागजों  का  भार  एक  किलोग्राम

 मैंने  125  मामलों  में  दिए  गए  निर्णयों  की  प्रतियां  उन्हें  दी  जिसमें  रेल  प्राधिकारियों  द्वारा
 पारित  किए  गए  बरखास्तगी  आदेशों  को  उच्च  न्यायालय  अथवा  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण

 ढ्वारा  रह  किया  गया  था  ।  तब  से  दो  महीने  बीत  गए  हैं  परम्तु  रेल  मंत्रालय  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की

 दूसरी  कल  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  को  रेलवे  बोर्ड  के  कुछ  अधिकारियों  का  3  अगस्त

 का  एक  शपथ-पत्र  दिया  जिसका  आशय  बहुत  ही  स्पष्ट  था  और  सर्वोच्च  न्यायालय  में  मामला

 दायर  करने  से  था  ।  उन्होंने  वित्तीय  सहायता  के  बारे  में  स्पष्ट  नहीं  बताया  जिसके  बारे  में

 सर्वोच्च  न्यायालय  जानना  चाहता  रेल  मंत्रालय  ने  कुल  समय  माननीय  मंत्री  जी  ने

 शपथ-पत्र  को  देखकर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करते  हुए  कहा  कि  जो  कुछ  भी  उन्होंने  कहा  है  यह

 उसके  खिलाफ  है  ।

 मैं  माननीय  रेल  थी  जाफर  शरीफ  से  अनुरोध  करूगा  कि  कम  से  कम  उन  मामलों

 को  जिन्हें  उच्च  न्यायालय  अथवा  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  ने  बरखास्तगी  आदेशों  को  रह

 कर  दिया  रलवे  को  सर्वोग्च  म्यायालय  में  नहों  ले जाना  न्यायाधिक्रण  ने  135

 मामलों  की  जांच  आदेश  दिया  है  क्योंकि  उन  कमंचारियों  को  कोई  पूछताछ  किए  बिना  ही

 बरखास्त  कर  दिया  गया  न्यायालय  ने  जांच  का  आदेश  दिया  मेरा  अनुरोध  है  कि

 मंत्रालय  को  उन  मामलों  की  जांच  के  भी  स्पथ्ट  अनुदेश  दिए  जाने  चाहिए  क्‍योंकि  न्यायालय  के

 आदेशों  के  बावजूद  भी  अभी  तक  भी  जांच-पड़ताल  नहीं  की  आ  रही  मेरा  माननीय  मंत्री  जी

 से  यही  अनुरोध  है  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  लाइनों  के  गेज  को  बदला  जाना  अनिवायं  है|  परन्तु

 हमें  किसे  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ?  क्‍या  हमें  पहले  बुनियादी  ढांचा  बनाना  चाहिए  अथवा  हमारी

 समरूप  लाइन  प्रणाली  होनी  चाहिए  और  कया  इसके  बाद  राज्य  की  राजधानी  अगरतला  को  रेल

 लाइन  से  जोड़ना  होगा  ?  हमारे  देश  में  कई  जिले  ऐसे  हैं  जहां  पर  कोई  भी  रेल  लाइन  नहीं  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  पश्चिम  दीमापुर  में  एक  किलोमीटर  रेल  लाइन  भी  नहीं  त्रिपुरा  के  लोग

 अपनी  राजधानी  को  रेलवे  से  जोड़ें  जाने  की  कब  तक  प्रतीक्षा  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  ऐसी

 ही  स्थिति  इसके  हकलाखी-बेलूरधाट  रेल  लाइन  की  भी  योजना  आयोग  ने  अनुमति  दी

 पहले  साल  कुछ  राशि  स्वीकृत  की  गई  थो  ।  इसके  बाद  हावड़ा-आमटा  रेल  लाइन  के  लिए

 स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  1972  में  नींव  रखी  थी  |  यह  सम्पूर्ण  हावड़ा-अआमटा  रेल  लाइन

 के  लिए  थी  न  कि  हाबड़ा-बरगुचिया  के  लिए  अब  मैं  समझता  हूं  कि
 उस  लाइन  के  लिए

 1,000  रु०  आवंटित  किए  गए  अतः  नई  लाइनों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  यद्यपि  इसमें
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 अनुपूरक  अनुदानों  को  मांगें  1997-93  6  1992
 निशानी

 वित्तीय  बाधा  इस  समय  आप  लगभग  6000  कि०  भी०  लम्बी  मीटर  लाइन  और  छोटी  लाइन
 को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  चाहते  आगरा-मिदनापुर  जेसी  लाइन  के  विद्युतीकरण  को

 मिकता  दी  जानी  चाहिए  |  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सेक्शन  व्यवहायंता  रिपोर्ट  भेज  दी  गई
 है  और  उम्त  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  इस  सेक्शन  के  लिए  विद्यृतीकरण  अनिवायं  इसके  बाद

 खड़गपुर-विजाग  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  तटीय  लाइन  है  ।  अतः  हमें  नई  लाइनों  को  प्राथमिकता

 देनी

 —  अ+

 इसके  हम  इंजनों  का  आयात  क्‍यों  करें  ?  ए०  बी०  बी०  कंपनी  से  6,000  हासे  पावर
 के  इंजनों  का  आयात  करने  के  लिये  हम  कितनी  राशि  व्यय  कर  रहे  हमारे  अपने

 अभिकल्प  तथा  मानक  संगठन  डी०  एस०  है  और  हमारा  लखनऊ  में  बहद  बुनियादी
 ढांचा  है  ।  क्या  उसमें  इंजनों  का  कोई  बेहतर  डिजाइन  बनाया  जा  सकता  है  ?  चित्तरंजन  में  हमारी

 उत्पादन  यूनिट  चितरंजन  यूनिट  के  श्रमिक  उनके  मजदूर  संघों  को  मान्यता  देने  के  लिए
 ग्रान्दोलन  कर  रहे  इसके  मैंने  जमालपर  वकशाप  का  दोरा  किया  जो  कि  हमारे  देश  में

 सबसे  पुरानी  वककंशापों  में  से  एक  है  ।  हमारा  बुहद  बुनियादी  ढांचा  परन्तु  उसे  समुचित  उपयोग

 में  नहीं  लाया  जा  रहा  है  ।

 ] हि  हि

 4

 बहुत  सारे  वकशाप  हमारे  भारतीय  रेलवे  में  जिनका  हम  इस्तेमाल  नहीं  कर  पा  रहे
 चितरंजन  रेल  कारखाना  बिजली  के  इंजन  बनाने  का  बड़ा  कारखानां  है  लेकिन  आज  यहां  का

 जो  मजदूर  उसको  क्‍या  हालत  है  ।

 ]

 मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  उत्तर  देंगे  कि  कया  इस  ग्रूनिट  को  कुछ  निजी

 प्रबंधकों  को  सौंपा  जा  रहा  है  ?  वह  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  देंगे  कि  क्‍या  इस  बारे  में  निर्णय  ले

 लिया  गया  पिछले  मैंने  एक  प्रश्न  पूछा  था  कि  क्या  रेलवे  निजीकरण  किया  जा

 रहा  है|  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  रेलवे  का  निजीकरण  नहीं  किया  जाएगा  परन्तु  कई  सहायक

 यूनिटों  का  निजीकरण  किया  जा  रहा  है  ।  ये  सहायक  यूनिर्ट  कोन-सी  हैं  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  उत्पादन  यूनिटें  सहायक  यूनिटें  हैं  और  क्‍या  केटरिंग  यूनिट  एक  सहायक  यूनिट  विभागीय

 कैटरिंग  का  प्रतिशत  कितना  इसका  केवल  5  प्रतिशत  है  और  95  प्रतिशत  निजी  प्रबन्धकों

 द्वारा  किया  जाता  है|  संसद  सदस्यों  कक  इस  निजी  कंटर्शिग  का  अनुभव  जिन  सदस्यों  ने कालका

 मेल  से  यात्रा  की  है  उन्हें  इस  बार  में  जानकारी  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आपने  20  मिनट  का  समय  ले  लिंया  अब  आप  अपनी  बात  समाप्त

 करें  ।  कृपया  सभापति  के  साथ  सहयोग  कीजिए  ।

 )

 ॥
 श्रो  बसुदेव  आजाय  :  बहुत  रही  खाना  तिनसुकिया  में  भी  बहुत  रही  खाना  फिर

 । आप  क्‍यों  प्राइवेटा  इजेशन  कर  रहे  हैं  क्या  सबिस  अच्छी  होगी  ?  किस  कारण  से  आव

 प्राइवेटा  इजेशन  कर  रहे  हैं  ।  क्या  इससे  प्रॉफिट  नहीं  होता  है  ?  मैं  समझता हूं  कि  कंटरिंग  डिपार्टमेंट
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 से  आपको  नुकसान  नहीं  होता  फ़िर  क्‍यों  आप  प्राइबेटाइजेशन  कर  रहे  क्या  आपके  पास
 वेगन  की  शार्टेज  क्या  हम  वेगन  नहीं  बना  सकते  हैं

 ?  मल्लिकार्जुनजी  ने  परसों  कहा  था  कि
 रेलवे  का  बहुत  कप्त  काम  मैं  कहता

 हूं  कि  रेलवे  का  सबसे  ज्यादा  काम  है  ।  में  सुशान्त
 चक्रवर्ती  जी  की  कांस्टीट्यूएंसी  बानपुर  में  इसका  कारखाना  है  ।

 ]

 हम  जानते  हैं  कि  आपके  यहां  माल  डिब्बों  की  कमी  मैं  जानना  चाहंगा  कि  क्या
 माल  डिब्बा  निर्माण  उद्योग  की  क्षमता  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  हमारे  यहां
 सवा  री  डिब्बों  की  कमी  क्या  आप  एक  दूसरी  कोच  फंक्टरी  स्थापित  नहीं  कर  सकते  ?  एक
 बार  दुर्गापुर  में  कोच  फंक्टरी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  आपके  पूर्वाधिकारी  श्री  जाजं
 फर्नान्डीज  द्वारा  लिखा  हुआ  पत्र  मेरे  पास  है  ।  उस  पत्र  में  इसका  प्रस्ताव  परन्तु  दुर्गापुर  में  कोच
 फंक्टरी  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  राशि  नहीं  दी  गई  है  ।  पत्र  में  यह  लिखा  है  कि  दुर्गापुर  में

 कारखाना  स्थापित  करने  के  संबंध  में  वे तभी  विचार  करेंगे  जब  निधियां  उपलब्ध  होंगी  ।  लेकिन

 आपने  यह  निर्णय  किया  है  कि  रैलवै  कोई  व्हील  तथा  एक्सल  संयत्र  नहीं  लमाएगी  ।'''

 सभापति  महोदथ  :  मुझे  अगले  वक्‍ता  को  बोलने  के  लिए  कहना  कृपया  अपना

 भाषण  समाप्त  करें  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मैं  अब  अन्तिम  तथा  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  रेलवे  सुरक्षा  बल  को

 लेता  हूं  ।  केवल  दो  ऐसे  प्रश्न  थे जिन  पर  समस्त  लोक  सभा  एकमत  एक  हटाए  गए  रेलवे

 कमंचारियों  की  बहाली  के  संबंध  में  तथा  दूसरा  रेलवे  सुरक्षा  बल  संघ  की  मान्यता  की  बहाली  के

 संबंध  में  यह  निर्णय  विगत  सरकार  ने  लिया  था  ।  यहां  तक  कि  प्रधान  मंत्री  ने  जब
 हम

 उस  समय  उनसे  तो  एक  आश्यासंन  दिया  था  ।  महासचिव  श्री  झा  आमरण  अनशन  पर  थे  ।

 अनुरोध  किया  गया  हम  प्रधान  मंत्री  से  मिले  थे  ।  उन्होंने  हमें  बताया  था  कि  वे  इस  पर  खुले
 दिमाग  से  विचार  करेंगे  ।  लेकिन  पहले  ही  तीन  माह  बीत  चुके  हैं  ।  मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि

 कृपया  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  केन्द्रीय  भौद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  तुलना  केन्द्रीय

 रिजव  पुलिस  बल  जैसे  अन्य  शस्त्र  बलों  से  तुलना  न  रेलवे  सुरक्षा  बल  का  अपना  अलग  संघ

 है  जो  मान्यता  प्राप्त  गृह  मंत्री  यहां  उपस्थित  उन्होंने  हमें  बताया  था

 कि  वे  इस  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेंगे  ।  रेलवे  सुरक्षा  बल  का  अपना  संघ  है  जिसे  1987

 से  पहले  मान्यता  प्रदान  की  गई  थी  ।  परन्तु  मान्यता  को  वापस  ले  लिया  गया

 सभापति  सहोदय  :  अब  मैं  आपको  अन्तिम  वाक्य  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।  कृपया

 अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 )

 क्रो  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  आप  सुरक्षा  बल  कार्मिकों
 में

 अनुशासनहीनता  को  एक

 भो  घटना  का  उदाहरण  दे  सकते  अनुशासनहोनता  को  एक  भी  घटना  नहीं  है  |  जब  केम्त्रीय

 ओच्योगिक  सुरक्षा  बल  में  विद्रोह  तो  रेलवे  सुरक्षा  बल  में  पूर्णतया  अनुशासन  था  ।

 बाप  इस  संघ  की  मान्यता  की  बहाली  पर  विचार  नही  करते  ?  गृह  मंत्री  यहां

 स्थित  आप  उनसे  त्रिचार-विमर्श कर  सकते  हैं
 ।

 |
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 अब  वे  भाप  इंजनों  को  हटा  रहे  हैं  ।  मेरे  रेल  बजट  का  उत्तर  देते  हुए  25

 1991  को  रेल  मंत्री  द्वारा  दिया  स्पष्ट  आश्वासन  मैंने  भाप  इंजनों  में  ठेके  के  उन

 श्रमिकों  का  प्रश्न  उठाया  था  जिन्हें  कोयला  तथा  राख  का  काय  करना  पड़ता  उत्तर  यह

 हमने  पहले  ही  बताया  है  कि  हम  भाप  इजनों  के  श्रमिकों  को  नहीं  जो  कोयला

 तथा  अन्य  से  संबंधित  कार्य  करते  लेकिन  वे  इन  भाप  इंजनों  को  बन्द  करके  तथा  भाष

 इंजनों  की  शेंड  को  बन्द  करके  उनको  निकाल  रहे  लगभग  20,000  श्रमिक  हैं  ।  मैं  डा०  पाण्डेय

 करा  धन्यवाद  करता  हूं  क्योंकि  आश्वासनों  संबंधी  समिति  में  उन्होंने  इन  श्रमिकों  का  मुद्दा  उठाया

 है  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  मुझे  रिपोर्टरों  से  आपके  भाषण  को  रिकार्ड  न  करने  के

 लिए  कहना  पड़ेगा  ।  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 भ्रो  बसुदेव  आचाय॑  :  वे  निरन्तर  का्य  कर  रहे  जबकि  ठेकेदारों  को  बदला

 गया  लेकिन  श्रमिक  वही  हैं  ।  वे विगत  20  वर्षों  से  कायं  कर  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा  हूं  लेकिन  श्री  मल्लिकार्जुन
 इसमें  व्यवधान  डाल  रहे  आप  कृपया  उनसे  कहें  कि  वे  मेरे  भाषण  में  विध्न  न  डालें  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  सहयोग  दें  ।

 श्रो  के०वो०  तंग्काबाल  हमें  भी  25-30  मिनट  तक  बोलने  की
 अनुमति  प्रदान  की  जाए  ।

 सभापति  महोबय  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त

 थ्रो  बसुदेव  आचायं  :  3000-4000  श्रमिक  हैं  तथा  उनमें  से  अधिकांश  हमारे  देश  की

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  से  रेलवे  एक  काफी  बड़ा
 संगठन  है  जिसमें  16  लाख  कमंचारी  हैं  ।  कया  वे  इन  3000-4000  श्रमिकों  को  समावेश  नहीं
 कर  सकते  ।  मेरे  मण्डल  एक  वर्ष  में  1500  नंमितिक  श्रमिकों  की  भर्ती  की  गई  '  री  ।  क्या  रेलवे
 इन  3000-3500  श्रमिकों  का  अपने  यहां  समावेश  नहीं  कर  सकती  ?  मैं  रेल  मंत्री  से  अनुरोध
 करता  हुंਂ

 सभाषति  महोदय  :  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  किया  जायेगा  ।  श्री  आचायं॑  मैंने  पहले  ही  रिपोर्टरों
 से  आपके  भाषण  का  कुछ  भी  रिकाडं  न  करने  के  लिए  कह  दिया  अब  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री
 को  बोलना  है  ।

 भो  विश्वनाथ  शास्त्रों  :  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं
 कि  आपने  मुझे  रेल  मंत्रालय  की  अनुपूरक  मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।

 ...  ब॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अभी  रेलवे  की  अनुदान  मांगों  पर  बहस  चल  रही  इसके  संबंध  में  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  हिस्से  के  अन्दर  जो  बहुत  पहले  से  इस  बात  की  मांग  उठती  रही  है
 कि  गाजीपुर  जनपद  के  अन्दर  गंगा  नदी  पर  रेल  ब्रिज  बनाकर  के  उसे  ईस्टनं  रेलवे  की  जो  ब्रांच

 लाइन  टारीघाट  जाती  है  और  आपकी  दूसरी  लाइन  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  छपरा  से  ओड़ीहार  तक

 की  लाइन  जो  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  कर  रहे  वहां  बड़ी  लाइन  बन  जाती  है  तो  जिस  तरीके
 से  मुगलसराय  के  ऊपर  आपके  रेलवे  का  लोड  बहुत  उम्त  लोड  को  कम  करने  के  लिए  डहरी  आन

 सोन  से  दिलदार  नगर  तक  एक  नई  रेल  लाइन  बंठा  देते  तो  वंकल्पिक  रूट  हो  जाएगा  ।  वे  कल्पिक
 रूट  हो  जाने  से  मुगलसराय  का  लोड  कम  हो  जाएगा  ।  इससे  केवल  मुगलसराय  का  लोड  ही  कम

 नहीं  बल्कि  इस  बात  को  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  कोई  भी  कंज्युल्टी  यदि

 मुगलसराय  रूट  पर  हो  जाती  तो  ऐसा  कोई  रूट  नहीं  है  जिसके  द्वारा  रेलवे  का  आवागमन
 आप  जारी  रख  सके  |  पूरे  का  पूरा  दक्षिण  भारत  और  दूसरी  ओर  उत्तर  भारत  का  पूरा  हिस्सा
 क्ट-आफ  हो  जाता  है  ।  इसलिए  सामरिक  दृष्टि  से  भी  मैं  आपसे  मांग  करूंगा  कि  डेहरी  आन

 सोन  से  लेकर  दिलदार  नगर  तक  गाजीपुर  होते  हुए  जो  75  किलो  मीटर  की  नई  रेलवे  लाइन

 बठाते  हैं  और  वह  रेलवे  लाइन  टारीघाट  जाती  है  और  गंगा  नदी  पर  ब्रिज  बना  देते  हैं  ओर  उसके
 बाद  गाजीपुर  से  मऊ  जिसका  आपने  सर्वे  भी  कराया  यह  केवल  आप  40  कि०्मी०

 नई  रेलवे  लाइन  बंठा  देते  तो  एक  तरफ  गोरखपुर  से  सीधे  जुड़  जाते  हैं  भौर  दूसरी  तरफ

 जौनपुर  होते  हुए  भाप  बनारस  और  मुगलसराय  के  लोड  को  कम  करते  हुए  एक  वेकल्पिक  रूट

 आप  बना  सकते  अब  गया  से  लेकर  मुगलसराय  तक  जो  तीसरी  लाइन  बंठाने  जा  रहे
 उससे  फिर  भी  आपकी  समस्या  का  समाधान  नहीं  क्योंकि  मुगलस  राय  से  रूट  पर  लोड  का
 प्रश्न  यथावत  बना  रहेगा  ।

 हसी  प्रकार  में  एक  मांग  और  करना  चाहता  हूं  ।  आप  जानते  हैं  कि  बहुत  दिनों  से  इस  बात

 की  मांग  होती  रही  है  और  वह  मांग  छितोनो-बगहा  पर  पुल  बनाने  की  आए  यदि  उस  पुल
 का  तिर्माण  करा  देते  हैं  तो  सीधे  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  का  जो  सीमावर्ती  इलाका  वह  जुड़
 जाता  है  ।  उसी  तरीके  से  हमारे  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  अन्दर  पांच  व्कशाप  हैं  और  इन  पांचों  वर्कंशापों

 की  क्षमता  आप  दिन-प्रति-दिन  घटाते  जा  रहे  इस  वजह  से  बड़े  पंमाने  पर  मजदूर  बेरोजगार

 होते  जा  रहे  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  वर्कंशॉप  को  आप  मॉड्रनाइज  कीजिए  ।  मजदूरों  को

 दूसरी  जगह  लगाइए  |  आप  निजीकरण  की  क्रक्रिया  भी  शुरू  कर  रहे  निजीकरण  की  प्रक्रिया

 शुरू  करने  से  दिन-प्रति-दिन  बड़े  पमाने  पर  मजदूरों  की  छंटनी  हो  रही  है  ।  ठेकेदारी  प्रथा  आप  ला

 रहे  इस  वजह  से  भी  रेलवे  मजदूरों  के  अन्दर  बड़ा  असंतोष  पैदा  हो  रहा  इस  लिए  मैं  आपसे

 कहुंगा  कि  इसके  ऊपर  ध्यान  देकर  निजीकरण  की  प्रक्रिया  को  छोड़िए  ।  बी०एच०ई०एल०  में  आप

 मिश्चित  तोर  पर  लोकोमोटिव  तैयार  करा  सकते  थे  ओर  वे  देने  के  लिए  भी  तंयार  लेकिन

 मालूम  नहीं  किन  कारणों  से  अधिक  रेट  पर  एबीबी  को  आपने  आडंर  दिया  आप  निश्चित  रूप

 से  इसकी  सफाई  दीजिए  ।

 हम  इम्हीं  मांगों  के  साथ  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  आपसे  पुनः  मांग  करेंगे  कि  गंगा  के

 ऊपर  गाजीपुर  में  रेल  ब्रिज  बनायें  ।  साथ  ही  साथ  आपने  पटना  से  लेकर  बनारस  तक  एक  नई

 डोएमयू  ट्रेन  चलाई  इस  वजह  से  आपने  दो-तीन  पंसेंजसं  ट्रेनों
 क्रो  स्थगित  कर  दिया  है  ।  आपने

 यहू  भी  आश्वासन  दिया  था  कि  एक  दूसरी  डीएमयू  ट्रेन  चलायेंगे  ।  वह  क्यूल से  बक्सर  तकही  चलती
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 है  और  बीच  में  पैसेंजसं  ट्रेन्स  को  रोक  दिया  गया  हमारी  आपसे  मांग  है  कि  जो  ट्रेन  बयूल से
 बवसर  तक  आप  चला  रहे  उत्को  आप  बनारस  तक  ले  आइए  |  आपकी  डी  एम  यू  भी  जो  कुछ
 दिनों तक  निश्चित  समय  तक  चली  है  और  आजादी  के  बाद  पहली  बार  एक  ऐसी  गाड़ी
 आदमियों  के  लिए  दी  थी  जिसकी  बड़ी  प्रशंसा  हुई  थी  लेकिन  आज  वहां  ऐसी  स्थिति  हो  रही  है  कि

 पांच-पांच  घटे  वह  लेट  चल  रही  है  ।  उस  वक्‍त  भी  हम  लोगों  ने  बात  कही  थी  कि  आप  बक्सर  से

 पटना  और  बक्सर  से  बनारस  दो  भगगों  में  इसको  बांट  अलग  करके  डी  एम  यू  को  चलाते  हैं
 तो  समय  के  अनुसार  वह  चल  पाएगी  ।

 इसलिए  हमारी  मांग  है  कि  जो  ट्रेन  आपने  रोक  रखी  है  उसे  या  तो  चल;इ्वए  या  पटना

 जाने  के  लिए  सुबह  से  लेकर  के  एक  बजे  तक  कोई  ट्रंन  नहीं  सुबह  जो  आपकी  पेसेंजर  ट्र॑  न  है

 बह  छोटे-छोटे  स्टेशनों  पर  रुकती  हुई  लोगों  फो  लेकर  के  इसलिए  हमारी  मांग  है  कि  आप
 या  तो  पेसेंजर  ट्रेनों  को  चलाइए  या  दूसरी  डी  एम  यू  पुनः  चलाइए  जंसे  कि  पहले  आपके

 विभाग  ने  योजना  बनाई  थी  जो  अब  इस  वक्‍त  कार्यान्वित  नहीं  हो  रही  है  उसको  कार्यान्वित

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  हाण्डिक  |  आप  क्रुपया  अपने  भाषण  को  पांच  मिनट  तक

 सीमित  रखें  ।  यह  मेरा  अनुरोध  है  ।  कई  वक्‍ताओं  को  बोलना  ओर  हमें  इसे  आज  पारित  करना

 होगा  ।

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  मैं  प्रयास  करूंगा  ।  लेकिन  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र

 से  मैं  अकेला  वक्‍ता  हूं  ।  रेलवे  के  संबंध  में  मेरे  पास  कुछ  समस्याएं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  अन्तिम  वक्ता  ने  केवल  पांच  मिनट  का  समय  लिया  है  तथा मैं  आपसे

 भी  इसे  पांच  मिनट  में  समाप्त  करने  का  अनुरोध  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  बिजय  कृष्ण  हास्डिक  :  मैं  पांच  मिनट  से  थोड़ा-सा  अधिक  समय

 मैं  1992-93  2-93  के  रेल  बजट  के  संबंध  में  अनुपूरक  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता

 हूँ  । इसका  समर्थन  करते  उत्तर-पूर्व  तथा  विशेष  कर  असम  में  रेलवे  की  स्थिति  पर  मैं

 कतिदय  टिप्पणियां  करना  चाहता  हूं  ।  निःछंदेह  भारतीय  रेलों  को  राष्ट्र  को  सेवा  के  लिए  गब॑  है  ।

 फिर  जब  हम  इसका  क्षेत्रीयरूरण  करते  हैं  तथा  रेल  सेवा  पर  एक  क्षेत्र  में  आम  व्यक्तियों  की

 सेवा  के  अर्थों  में  विचार  करते  हैं  तो  हमें  यह  मानना  पढ़ता  है  कि  इस  ओर  काफ़ी  अधिक  ध्यान  देने

 की  आवश्यकता  यह  हो  सकता  है  कि  यह  आम  व्यक्तियों  से  संबंधित  कार्य  भारतीय

 रेलवे  यह  दावा  करतो  है  कि  यह्‌  आम  व्यक्तियों  की  सेवा  इस  तरह  ऐसे  व्यक्तियों  को  वरीयता

 देने  का  प्रश्न  आता  है  ।

 प्रथम  बरीयता  में  रेलगाड़ियों  तथा  ब्रांच  लाइनों  की  सेवा  को  सुद॒ुढ़  करने  को  देता  हूं  ।

 क्योंकि  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  सामाजिक
 कारण  है

 |
 यह

 पामीण

 क्षत्रों  ले  कस्बों  शहरों  में

 लोगों  के  अन्तर्वाह  को  कम  करने  से  संबंधित  है  तथा  रेलवे  इस  विकाभ  में  एक  बहुत  महत्वपूर्ण

 भूमिका  भदा  कर  सकती  है  ।  यदि  हम  ग्र।मीच  क्षेत्रों  से  शहरों  में  लोगों  के  आने  के  कारणों  का
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 विश्लेषण  करें  तो  हम  पाते  हैं  कि  लोग  कस्बों  तथा  शहरों  द्वारा  प्रदान  की  गई  सुविधाओं  का  लाभ
 उठाना  चाहते  हैं  तथा  यह  सही  भी  यद्धपि  एक  अपेक्षाकृत  अत्यधिक  कीमत  पर  ।  लेकिन  यदि
 हम  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  के  बीच  संचार  में  सुधार  तो  मेरा  विश्वास  है  कि  शहरी  क्षंत्रों
 में  लोगों  का  आना  काफी  कम  होगा  ।  इस  संदर्भ  ब्रांच  लाइनों  पर  रेलबे  सेबाओं  में  सधार  तथा
 उसे  सदृढ़  बनाने  को  प्रथम  वरीयता  मिलनी  चाहिए  ।

 ँ

 दुर्भाग्य  असम  में  सेवाओं  में  सुधार  करने  को  अपेक्षा  कई  ब्रांच  लाइन  सेवाओं  को  या  तो

 पहले  ही  बन्द  कर  दिया  गया  है  या  वे  बन्द  किए  जाने  की  प्रक्षिया  में  वतंमान  ब्रांच  लाइन

 सेबाए  इतनी  खराब  हैं  कि  इसे  सेबा  का  नाम  देना  भो  उचित  नहीं  इससे  भी  अधिक  बुरी  बात

 यह  है  कि  शास्रद  रेलवे  प्राधिकारी  यह  सोचते  हैं  कि  ब्रांच  लाइन  में  सुधार  करने  के  लिए  कहना
 उचित  नहीं  है  ।  मुख्य  लाइन  पर  भी  सेवा  अच्छी  नहीं  है  तथा  उसमें  काफ़ी  सुधार  की  मुंजाइश  है  ।

 शुरू-शुरू  सवारी  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ियों  के  तीन  जोड़ी  को  पहले  ही  तिनसुकिया
 डिवीजन  से  हटा  लिया  गया  था  ।  गुवाहाटी-तिनसुकिया-डिब्रूगढ़  के  बीच  चलने  वाली  मेल  रेलगाड़ी
 के  एक  दूसरी  जो  लगभग  संपूर्ण  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  दोह़ती  को  1  जुलाई  से  हृटाया  जाना

 निर्धारित  किया  गया  था  ।  मुझे  अभी  यह  पक्‍क़ा  करना  है  कि  क्‍या  इसे  हटाया  गया  अथवा

 नहीं  ।  उसके  बाद  जिसे  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  खराब  होने  की

 दलील  पर  1988  में  हटा  लिया  गया  को  अभी  तक  पुनः  नहीं  चालू  किया  गया  असम

 सरकार  द्वारा  सुरक्षा  का  आश्वासन  दिए  जाने  के  इसे  अभी  चालू  नहीं  किया  गया  है  ।

 इसी  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  ब्रह्मपुत्र  नदी  के  उत्तरी  किनारे  पर  चलने  वाली  अरुणाचल

 एक्सप्रेस  को  एक  वर्ष  पूर्व  स ेइसी  तरह  को  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  की  दलील  पर  हटा

 लिया  गया  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  श्रो  बालिन  कुली  द्वारा  प्रतिनिधित्व  किए
 जाने  वाले  नगर  लखीमपुर  में  वर्तमान  में  वर्ष  से  भी अधिक  समय  से  एक  भी  रेलगाड़ी  नहीं  चलती

 है  और  इन  सबका  कारण  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बताईं  जाती  है  |  ऐसा  नहीं  है  कि  इस  क्षीत्र

 में  कोई  भी  रेलगाड़ी  महीं  चलती  ग्रुवाहाटी  और  धुत्री  के  बीच  में  बड़ी  संख्या  में  रेलगाड़ियां
 अभी  भी  चल  रही  यह  कसे  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  का  प्रश्न  अब  सामने  आ  रहा  है  ।

 अंसम  में  यहु  स्थिति  तो  काफो  समय  से  चल  रही  रेल  सेवाओं  को  वापस  लेने  '  से  यात्रा  करने

 वाली  जनता  को  काफी  परेशानी  पैदा  हुई  है  |  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि असम  के  लोग  इस  बात

 से  खुश  हैं  कि  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  उनकी  मांग

 अब  मान  ली  गई  है  ।  कम  से  कम  SO  प्रतिशत  काम  लुमडिन्ग  और  ग्रुवाह्रटी  के  बीच  हो  रहा  है  ।

 उस  बात  से  हम  खुश  लेकिन  उसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  सरकार  मौजूदा  रेल  सेवाओं  पर

 बिबा  विचार  किए  तथा  उन  पर  गलत  ढंग  से  सोच  कर  उन्हें  वापस  ले  ले  और  समय  के  लोगों  के

 हितों  को  ठप  पहुंचाए  ।  मुझे  पक्का  यकीन  है  और  मुझे  जानकारी  मिली  है  कि  यह  काये  माननीय

 मंत्री  महोदय  की  जानकारी  के  बिना  किया  गया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 झरी  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  मैं  समूचे  क्षत्र  के  लिए  बोल  रहा  हुं  तथा  उत्तर-पूर्व

 क्षेत्र  क ेलिए  इन  रेल  सेवाओं  को  पुनः  शुरू  किया  जाना  चाहिएऔर  आगे  जन  प्रतिनिधियों  का

 परामण्ण  लिए  बिना  कोर्ट  भी  रेल  सेवा  बन्द  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।
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 संसद  में  जन  प्रतिनिधियों  के  रूप  लोगों  के  प्रति  जवाबदेह  हैं  ।  उन्हें  यह  जानकर

 हैरानी  होती  है  कि  इतने  महत्वपूर्ण  सावंजनिक  परिवहन  को  जन  प्रतिनिधियों  की  सलाह  लिए  बिना
 बन्द  कर  दिया  जाता  है  जिससे  न  संसद  सदस्य  को  बल्कि  स्वयं  संसद  को  ही  इसकी  जानकारी  नहीं
 दी  जाती  इससे  न  केवल  संसद  सदस्य  ही  अप्रासंगिक  हो  जाते  हैं  अपितु  स्वयं  संसद  का  भी  कोई
 मतलब  नहीं  रह  जाता  ।

 इसके  अतिरिक्त  स्टेशनों  की  कुछ  को  खस्ता  हैं  बल्कि  मुझे  यह  कहना

 चाहिए  कि  वे  जीणं-शीर्ण  हो  चुके  हैं  ।

 मैं  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  सर्वाधिक  पुराने  स्टेशनों  में  से  एक
 स्टेशन  है  उतना  द्वी  पुराना  जितना  कि  असम  में  रेलवे  पुरानी  है--जिसकी  हालत
 नीय  है  ।  स्टेशन  के  प्रवेश  द्वार  और  प्लेटफामं  गेट  को  ले  जाने  वाले  बरामदे  में  मानसून  में  काफी
 बरसात  होने  से  वहां  पानी  भर  जाता  है  जिससे  यात्रियों  की  घोर  असुविधा  तथा  परेशामी  होती

 जेड०  आर०  यू०  सी०  सी०  की  बंठकों  में  पारित  किए  गए  विभिन्‍न  संकल्पों  की  ओर  कोई  ध्यान  न

 देकर  उन्हें  नजरन्दाज  कर  दिया  गया  आज  तक  उन्हें  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।

 इतना  ही  प्लेटफामं  और  2  को  जोड़ने  वाला  ऊपरी  पुल  एक  वर्ष  से  भी  अधिक

 समय  से  बन्द  कर  दिया  गया  इसका  कारण  रेलवे  अधिकारियों  को  ही  अच्छी  तरह  पता  होगा  ।

 4.45  भ०  प०

 ताश  सिह  पोठासोन

 ओर  इससे  विशेष  रूप  से  रात  में  चलने  वाली  रेल  गाड़ियों  अथवा  कर  *हे  इंजनों
 से  यात्रियों  के जीवन  को  ही  संकट  उत्पन्न  हो  गया  40  ब्ष  पहले  बनाई  गई  प्लेटफामं  की  छतों
 से  काम  नहीं  चलता  है  और  इसके  नीचे  केवल  तीन  अथवा  चार  डिब्बे  ही  आ  पाते  हैं--विशेष  रूप
 से  असम  को  समूचे  देश  से  जोड़ने  वाली  लम्बी  दूरी  की  रेल  गाड़ियों  के  अधिकांश  डिब्बे  प्लेटफार्म
 रोड  के  बाहर  ही  रह  जाते  हैं  जिसके  कारण  बरसात  में  यात्रियों  को  काफी  असुविधा  होती  है  ।

 इस  प्रकार  आप  स्वयं  यात्रियों  के  दुःख  की  कल्पना  अच्छी  तरह  कर  सकते  रेलवे  कालोनी  तथा

 आस-पास के  क्षेत्र  में  विद्युत  आपूर्ति  की  स्थिति  अत्यन्त  खराब  है  और  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  वहां

 एक  सब-स्टेशन  अधिष्ठापित  किया  गया  अभी  इसे  चालू  नहीं  किया  गया  है  ।  रेलवे  कर्मचारी  वृन्द
 के  लिए  भी  कोई  चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  |  वहां  एक  छोटा-सा  हस्पताल  है  ओर  आप  ऐसे

 कमंचारियों  से  जनता  की  आकांक्षाओं  के  अनुरूप  काम  कराने  की  आशो  कंसे  कर  सकते  हैं  जिन्हें

 मूलभूत  सूविधाएं  भी  प्राप्त  नहीं  हैं  ?

 मुख्य  लाइन  पर  एक  दूसरा  स्टेशन  भोजो  है  ।  स्थानीय  जनता  को  रेल  रोको  आन्दोलन  का

 सहारा  लेना  पड़ा  था  ओर  बाद  में  इसे  समाप्त  कर  दिया  यद्यपि  एक  दिन  का  प्रतीकात्मक

 विरोध  वहां  किया  गया  ।  और  यह  भी  मेरे  द्वारा  मनाने  तथा  रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  आश्वासन

 देने  के  संभव  हो  सका  ।  लेकिन  आज  उस  आश्वासन  को  पूरा  नहीं  किया  गया  है  और

 लोगों  ने  पुनः  रेल  रोको  आन्दोलन  की  धमकी  दी  उनको  मांगें  क्‍या  हैं  ?  स्वच्छता  में

 पेय  यात्री  प्लेटफार्म  टी-बुकिंग  सुविधा  और  स्टेशन  जाने  वाली  सड़क

 में  सुधार  ।  ये  ताकिक  और  न्यायोचित  मांगें  तथा  न्यूनतम  सुविधाए  हैं  जिनकी
 आकांक्षा  यात्रा  करने

 वाले  लोग  व्यस्त  स्टेशनों  पर  कर  सकते  हैं  ।  अगर  आप  स्टेशन  द्वारा  अजित  राजस्व  पर  विदार
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 करते  हैं  तो  यह  भी  कोई  छोटी  धनराशि  नहीं  बिना  प्रथम  श्रेणी  की  सविधाओं  को  वहां  से  प्राप्त
 होने  वाला  राजस्व  लगभग  1,62,000  २०  प्रतिमाह  का  होता  यदि  रेलवे  स्टेशनों  में  सुधार
 करने  के  लिए  राजस्व  अजेन  को  एक  मानदण्ड  माना  जाए  तो  क्या  मैं  रेलत्रे  प्राधिकारियों  से  प्छ
 सकता  हूं  कि  स्टेशनों  को  ऐसी  सुविधाओं  से  क्‍यों  वचित  रखा  जाना  चाहिए  ?  मैं  नहीं  समझ  पाता
 कि  रेलवे  द्वारा  क्या  मानदण्ड  अपनाए  जाते  हैं  ।

 मैं  आपको  दो  उदाहरण  देता  हुं--एक  छोटे  और  एक  बड़े  स्टेशन  पश्विम  बंगाल  के
 आसनसोल  डिविजन  में  रानीगंज  एक  उदाहरण  है  !  रानीगंज--जो  एक  राष्ट्रीय  महत्व  का  केन्द्र  है
 तथा  रानीगंज  कोल  फील्ड  और  इण्डस्ट्रियन  काम्पलेक्स  का  केन्द्र  बिन्दु  तथा  जहां  से  विशाल
 राजस्व  गाय  प्राप्त  होती  वहाँ  यात्री  जनता  को  समस्याओं  का  साप्रना  करना  पड़  रहा  वहां
 स्थानीय  संसद  सदस्य  श्री  हाराघन  राय  द्वारा  बार-बार  मांग  किए  जाने  तथा  अध्यावेदन  दिए  जाने

 के  बावजद  वहां  कोई  सुपरफास्ट  रेलगाड़ो  नहीं  रुकती  मैं  स्थयं  जानता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य

 ह्वारा  अनेक  अभ्यावेदत  दिए  गए  ये  |  बे  चाहते  हैं  कि  2381  एसी
 2303  डाउन--एसी  2311  डाउन  कालका  3005

 डाउन  अमृतसर  मेल  को  वहां  रोका  मैंने  एक  बड़े  स्टेशन  का  उदाहरण  दिया

 है  ।  अब  मैं  एक  बहुत  छोटे  से  स्टेशन  का  उदाहरण  देता  हूं  |  मैं  आप  द्वारा  अपनाए  जाने  वाले

 दंड  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  |  सिमालुगुड़ी  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  वहां  क ेलोग  5904

 असम  मेल  में  उस  स्टेशन  के  लिए  कोटा  दिए  जाने  की  मांग  कर  रहे  हैं  जो  कि  एक  बहुत  छोटी-सी

 मांग  है  ।  लेकिन  यह  नहीं  मानी  गई  अतः  में  नहीं  समझ्षत्ता  कि  रेलवे  कौत-सा  मानदण्ड  अपनाती

 है  ।  बल्कि  यह  जानकर  और  दुख  होता  है  कि  सिमालुगुड़ी  ब्रांच  लाइन  पर  कू  जीबाली  नाप

 का  एकर  स्टेशन  बन्द  कर  दिया  गया  है  जिससे  वाणिज्यिक  गतिविधियों  में  बाधा  उत्पन्न  हो  गई

 विशेषरूप  से  अनेक  गांवों  के  सब्जी  उत्पादनों  को  ।  यदि  इस  तरह  के  विरोधाभासी  काये  किए  जाते

 हैं  तो  रेलवे  किस  तरह  ग्रामीण  लोगों  को  सेवा  की  प्राथमिकता  दिए  जाने  का  दावा  करती

 मेरा  अंतिम  प्रश्न  है  रेलवे  फाटकों  पर  कमंचारी  तनात  रेलवे  फाटकों  पर

 कर्मचारी  न  होने  विशेष  रूप  से  ब्रांच  लाइनों  पर  दुघंटनाएं  होती  रहती  लेकिन  वहीं

 पुराना  औपनिवेशिक  दृष्टिकोण  भभी  भी  अपनाया  जा  रहा  है  अर्थात  इन  रेलवे  फाटकों  पर  कमंचारी

 नियुक्त  करने  के  लिए  मूलभूत  सुविधाएं  देने  हेतु  कीमत  चुकाने  के  लिए  स्थानीय  लोगों  को  ही  चुना

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  एक  कल्याणकारी  राज्य  का  यह  दृष्टिकोण  नहीं  होना  चाहिए  ।

 मुआवजे  की  राशि  जो  रेलवे  दुघंटना  के  शिकार  हुए  लोगों  को  देती  रही  है  अथवा  देनी  पड़ती

 रेलवे  फाटकों  पर  चौकीदार  तैनात  करने  तथा  उसे  एक  गेट  और  एक  शेड  प्रदान  करने  के  लिए

 पर्याप्त  और  वह  भी  हमेशा  के  लिए  ।  लेकिन  मैं  समझ  नहीं  पाता  कि  उन्होंने  अभी  तक  ऐसा  क्‍यों

 नहीं  किया

 ये  वे  समस्याएं  हैं  जो  मैं  आपके  समक्ष  उठा  रहा  हूं  ।  क्‍या  रेलवे  तक  और

 दारी  की  बात  मैं  उत्तर  चाहता  हूं  ।  इसी  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 हूं  *  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इन  शिकायतों  की  जांच  एक  बार  पुनः  मैं  रेल

 मंत्रालय  कौ  अनुपूरक  मांगों  को  अपना  पूरा  समर्थन  देता  हूं  ।
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 डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  सभापति  मैं  माननीय  सदस्यों  के

 समक्ष  कुछ  तथ्यों  के  साथ  अपने  विचार  व्यक्त  करना  अन्य  सदस्यों  की  भांति  ही  मैं  भी  यह

 जानने  का  अत्यधिक  उत्सुक  रहा  हूं  कि  इतनी  ढील  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  जिससे  सभा  में  दिए
 गए  वचन  ओर  जो  कुछ  बाहर  किया  जाता  है  उसमें  भारी  विषमता  रहती  इसी  के  साथ-साथ
 मैं  यह  महसूस  करता  हुं  कि  यहां  पर  जितनी  सहनशील  जनता  है  उनके  हित  में  कोई  परियतेन  नहीं
 हो  पाएगा  ।  यात्रियों  की  कमजोरी  यह  है  कि  जिन  सुविधाओं  के  लिए  वे  अग्निम  रूप  से  भुगतान
 करते  हैं  उन्हें  प्राप्त  किए  बिना  ही  सवारी  कर  अपना  घोर  बिरोघ  प्रकट  करने  हेतु  अपेक्षित

 इच्छा  शक्ति  की  कमी  है  ।

 सभा  के  अन्दर  बेहतर  सुविधाओं  का  वचन  देने  की  बात  को  उचित  ठहटराने  के  लिए  जारी

 रहने  वाली  प्रक्रिया  के  रूप  में  वर्ष-दर-वर्ष  किरायों  में  वृद्धि  कर  दी  जाती  रेलवे  प्रशासन  किराए  में

 वृद्धि  की  बात  को  तो  वफादारी  के  साथ  क्रियान्वित  कर  देता  है  जबकि  सुविधाओं  को  बात  की  पूर्ण
 रूप  से  अनदेखी  कर  देता  उदाहरण  के  तौरपर  बड़ी  और  छोटी  लाइन  की  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  किरायों
 के  वर्गीकरण  में  एकरूपता  है  जबकि  गाड़ियों  की  गति  में  50  किलोमीटर  से  लेकर  90  किलोमीटर
 प्रति  घंटा  का  अन्तर  सवारी  डिब्बों  की  दशा  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  अपेक्षित  हर  समय
 आपको  अस्वच्छ  और  बिना  दिए  बदबूदार  रिसते  हुए  नल  ओर  धीमी  रोशनी

 आदि  मिलेगी  ।

 सपर  फास्ट  प्रभार  अजीब  तरह  के  हैं  कि  इसके  लिए  आपको  120  किलोमीटर  प्रति  घंटा
 से  भी  कम  गति  की  गाड़ो  के  लिए  भी  यहो  भुगतान  करना  पड़ता  ऐसी  गाड़ियों  के  किराए  की
 वापसी  की  बात  तो  कभी  सुनने  को  ही  नहीं  मिलती  है  ।  लम्बी  दूरी  को  यात्राओं  के  यात्रियों

 को  रसोईयान  सेवा  पर  ही  पूर्ण  रूप  से  निर्भर  रहना  एक  अथवा  दो  ही  चीजें  दी  जात्ती  हैं  जो

 स्वादहीन  तथा  मात्रा  में  कम  होती  हैं  जबकि  खाद्य  शुल्क  में  हर  समय  बृद्धि  की  जाती  है  ।

 मैं  रेलवे  कमंचारियों  के  एक  समूह  के  बारे  में  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  जिन्हें  परेशानो
 भुगतनी  पड़  रहौ  ये  वे  कमंचारी  हैं  जो  बिना  कोई  पेंशन  लिए  सेवानिबृत्त  हों  गए  हैं  अथवा
 ध्याग  पत्र  दे  दिया  है  ।  ऐसे  कुछ  व्यक्षितयों  को  अपने  जीवन  के  अंतिम  काल  में  स्वास्थ्य  ठीक  न  होने

 के  कारण  त्यागपन्र  देना  पड़ा  था  जिन्होंने  रेलवे  में  बीस  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  तक  सेवा  की  है  ।
 ये  वे  लोग  थे  जिन्होंने  भविष्य  निधि  प्रणाली  का  चयन  किया  था  जो  कि  उन  दिनों  प्रचलन  में
 मैं  मंत्री  महोदय  से  उनकी  शिकायतों  को  देखने  के  लिए  अनुरोध  करूंगा  |  ये  वही  अंग्रेजी  लोग  ये
 जिन्होंने  अपने  योगदान  से  रेलवे  को  वर्तेमान  व्यापक  ढांचे  तक  पहुंचाया  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  को  मद्रास-डिन्डीगल  अनुभाग  को  छोटी  लाइन  से  बड़ी  में  परिवतित  करने
 सम्बन्धी  मंज्री  देने  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहूंगा  ।

 मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  आने  वाली  गशड़ियों  के  लिए  सेंट  थॉमस  माऊंट  स्टेशन  पर  तीसरे  रेलबे
 प्लेटफामम  का  निर्माण  करने  ओर  थाम्बरम  में  रेलवे  ऊपरि-पुल  का  निर्माण  करने  और  क्रोमपेट  में
 एक  भूमिगत  पेदल  मार्ग  बनाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मद्रास  रेपिड  ट्रांसपोर्ट  सिस्टम
 की  समुद्री  तद  से  लुज  तक  तििर्माण  गतिविधियां  जोरों  पर

 चल  रहो  में  मन्‍्त्री  महोदय  को  इसके  लिए  अपना  घम्यवाद  देता  हूं  और  इस  सेठा  को  लुज  से
 थामणी  तक  बढ़ाने  के  लिए  विनती  भी  करता  हूं  ।

 घन्यवाद  महोदय  ।
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 ओर  राजेश  कुमार  :  सभापति  जो  सप्लीमेंटरी  ग्रांटस  रखी  गई  हैं  उसका  पैं
 विरोध  करता  हूं  ।  जो  पहले  रेल  बजट  फरवरी  में  आया  था  उसमें  साउथ  और  नाथ  में  भेदभाव
 किया  गया  था|  साउथ  के  लिए  जितनी  योजनायें  ली  गई  थीं  और  साउथ  में  जितना  खर्चा  करने  का
 प्रावधान  है  नाथ  में  उतना  नहीं  ईस्ट  में  नहीं  उड़ीसा  में  भी  नहीं  इस  तरह  से  अन-बंलेंस्ड
 हो  गया  है  ।  हम  लोगों  का  बस  चलता  तो  हम  बजट  पास  नहीं  होने  लेकिन  बजट  पास  हो
 में  आपको  बिहार  ओर  उड़ीसा  के  बारे  में  बताना  चाहता  एक  किलोमीटर  नई  रेल  लाइन  खोलने

 का  प्रावधान  बिहार  में  नहीं  किया  गया  है  और  न  ही  मीटर  गेज  को  ब्राड  गेज  में  बदलने  के  लिए
 एक  किलोमीटर  लाइन  ही  ली  गई  है  ।  कई  प्राब्लम  बिहार  में  छोड़  दी  गई  जो  थे  सप्लीमेंटरी
 डिमांड्स  हैं  में  इसका  घोर  विरोध  करता  हुं  ।  अगर  हमारे  जो  सुझाव  हैं  उनको  मान  लिया  जाये  तो
 हम  आपके  आधभारी  उम्मीद  है  कि  आप  उन्हे  मान  लेंगे  ।  बिहार  में  ऐसे  अनेक  जिले  हैं  जो  रेल

 लाइन  से  जुड़े  नहीं  जो  जिला  मुख्यालय  हैं  वे  रेल  लाइन  से  जुड़े  हुए  नहीं  42  साल  की
 आजादी  फे  बाद  भी  उन  मुख्यालथों  को  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।  ज॑से  बिहार  में  गिरिडीह

 हजारीबाग  आदि  जिले  जिला  मुख्यालय  से  नहीं  जुड़े  बिहार  के  साथ  ऐसा  घोर

 अन्याय  ऐसी  हमें  उम्मीद  नहीं  थी  ।  रेल  मंत्री  जी  ने  बिहार  को  इतना  नेग्लेक्ट  किया  है  कि

 एक  प्रकार  से  उसके  साथ  सौतेलेपन  का  व्यवहार  किया  जबकि  बिहार  में  प्रचुर  मात्रा  में  मिन  रल्‍्स

 प्राकृतिक  संसाधन  उनको  ले  जाने  और  लाने  में  कोई  रेल  आपने  नहीं  चलाई  है  ।  सवारी  रेल

 भी  आपने  नहीं  चलाई

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  बताना  चाहता  हूं  कि  बौद्धगया  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थल

 है  और  करोड़ों  रुपयों  का  राजस्व  उससे  प्राप्त  होता  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  देश-विदेश  से

 लोग  राजगीर  में  आते  हैं  ।  ईस्माइलपुर  से  फतेहा  तक  जो  छोटी  रेल  लाइन  पता  नहीं

 उसकी  पटरी  कहां  चली  गई  उससे  लाखों  लोगों  को  आवागमन  में  जो  सुविधा  होती  थी  वह  खत्म

 हो  गई  है  ।  इसलिए  आप  इस  लाइन  को  ठेके  पर  चलाने  के  लिए  दे  दें  ।  इस  रेल  लाइन  को

 कर  ले  गए  ऐसे  ही  आरा  से  सासाराम  भी  बन्द  लाखों  लोगों  को  आने-जाने  में  कठिमाई  हो
 रही  राजगीर  और  बौद्धनया  को  जोड़ने  का  प्रस्ताव  था  जिससे  विदेशी  लोग  जो  आते  हैं  उनको

 परेशानी  न  हो  लेकिन  यह  प्रूरा  नहीं  हो सका  ।  ऐसे  ही  पटना  से  गया  100  किलोमीटर  को  दूरो  पर

 है  ।  पटना  बिहार  की  राजधानी  है  और  यहां  सिंगल  लाइन  है  उसको  भी  डबल  लाइन  करने  का

 प्रस्ताव  था  पूर्व  रेल  मंत्री  लेकिन  वर्तमान  रेल  मम्त्री  न ेइसको  भी  इग्नोर  कर  दिया  गया  से

 सवादा  तक  सिंगल  लाइन  उसको  भी  इग्नोर  किया  गया  है  ।  जो  लोग  कार  से  गया  से  पटना

 जाते  हैं  उनको  दो  घंटे  लगते  हैं  पटना  पहुंचने  में  तो  हमें  दो  घंटे  लगते  हैं  भौर  यदि  रेल  जायें  तो  7-

 5.00  स०  प०

 8  घंटे  लग  जाता  है  ओर  वह  भी  पहुंचेंगे  या  नहीं  ?  इसमें  रेलवे  रेवेन्यू  में  लॉस  हो  रहा  इसलिए
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पटना  से  गया  रेल  लाइन  को  डबल  किया  जाए  ।

 सभापति  कोडरमा  से  गिरिडीह  तक  लम्बी  दूरी  है  लेकिन  वह  रेल  लाइन  से

 जुड़ा  हुआ  नहीं  इसका  सर्वक्षण  हो  चुका  है  और  आपके  मंत्रालय  में  पड़ा  हुआ  मेरा  निवेदन

 है  कि  इसको  पहले  फंज  में  लेता  इसी  प्रकार  बिहार  के  साथ  अन्याय  किया  गया  है  कि

 के  बारे  में  बताऊं  ।  कुछ  मुद्दों  के  बारे  में  बताना  दरभंगा  से  जयनगर  छोटी  रेल
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 लाइन  उसको  ब्राडगेज  में  करना  अभी  तक  नहीं  कर  सके  ।  शायद  आप  जानते  हैं  कि

 जयनपगर  से  जनकपुर  तक  जो  श्री  रामचन्द्र  जी  एवं  जानकी  माप्ता  की  बात  करते  हैं--उत्तका  जन्म

 स्थान  है--उसको  करना  पीछे  पालियामेंट  में  हम  राम  और  सीता  को  खोज  रहे  थे  तो

 असली  जगह  तो  उनक्री  जनकपुर  है  इसलिए  हम  लोगों  को  वहां  जाने  के  लिए  और  आपके  लिए
 भी  सुविधा  हो  सकती  है  ।

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  मांग  करता  हूं  कि  ओ  बिहार  के  साथ  सोतेलेपन
 का  व्यवहार  किया  गया  उसमें  सुधार  करना  इसफे  साथ  एक  डिमाण्ड  ओर  है  कि

 बगहा-छितौनी  रेल  पुल  बनाया  जाना  चाहिए  लेकिन  पैसे  के  अभाव  में  आज  तक  वह  काम  नहीं

 हुआ
 है  ओर  रेल  अधिकारी  कागज  पर  यह  रिपोर्ट  देते  हैं  कि  यह  पुल  का  काय॑  चालू  है  लेकिन  मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  यह  काम  बन्द  है  और  वह  भी  पैसे  के  मेरी  मांग  है  कि  इसके  लिए
 शीघ्र  पैसा  दिया  जाये  ताकि  काम  चालू  किया  जा  सके  ।  और  पुल  शीघ्र  बन  सके  ।  इस  पुल  के
 बन  जाने  से  आम  जनता  को  सुविधा  होगी  ।  सभापति  मैंने  सजभीर-बोद्धणया  रेल  लाइन  के
 बारे  में  चर्चा  की  यहां  बुद्ध  ने  ज्ञान  प्राप्त  किया  था  भर  जो  उसकी  शिक्षाएं  देश  के  लोग

 बुद्धिकरण  नहीं  कर  सके  ओर  जो  बूद्धिकरण  किये  हैं  थे  बिदेशों  में  रहते
 अमेरिका  ओर  चोन  में  बुद्ध  के  मार्य  को  मानते  हें  ।  उनकी  संध्या  भाती  रहती  है  ।

 विदेशी  लोगों  को  बहुत  प्राब्लम  होती  इससे  विदेशों  में  हमारे  देश  को  बननामौ  होती  है  कि

 टूरिस्ट्स  को  पूरी  सुविधा  नहीं  इसका  एक  उदाहरण  दूंगा  कि  एक  जापानी  टूरिस्ट  यहां
 रेलवे  स्टेशन  पर  उनका  अटंची  छीनकर  लोग  भाग  गये  |  ऐसी  ही  घटनायें  बड़े  बमाने  पर  हो
 रही  हैं  ।

 सभापति  मैं  उन  रेल  कर्मचारियों  का  नाम  तहीं  लूंगा  जो  इत  चोरियों  में  शामिल

 रहते  हैं  ।  कई  रेल  कमंचारी  तो  वहां  पर  20-25  साल  से  बैठे  हुए  हैं  जिनकी  बदली  आज  तक  नहीं

 हुई  है  ।  उनकी  मदद  से  चोरी  की  जाती  है  और  प्राकेटम्परी  हो  रही  एक  बात  भर  बत्मना

 चाहता  हूं  क्रि  एक  हफ्ता  पहले  रेल  मंत्री  महोदय  के  पारी  के  एक  एम»  एल०  ए०  अवध  एक्सप्रेस
 से  फर्स्ट  क्लास  ए०  सी०  में  ट्रेंवल  कर  रहे  उनकी  एक  भ्रटंचो  जिसमें  कपड़े-लत्ते  और  15-20

 हजार  रुपए  चोरी  हो  उनको  तो  तब  मालूम  हुआ  जब  वे  क्िल्ली  पहुंचने  वाले  उनसे

 मैंने  कहा  कि  आपक्रो  अगर  जरूरत  हो  तो  मैं  आपको  कपड़ा  इत्यादि  का  उपाय  कर  लेकिन

 हमने  पार्टी  का  ख्याल  नहीं  किया  जबकि  ये  कांग्रेस  पार्टी  के  थे  ।  मैंने  मानवता  के  नाते  उनसझ्ले

 निवेदन  किया  कि  आपको  पार्टी  को  सरकार  है  ओर  सबसे  ज्यादा  चोरिपां  हो  रही  हैं  कांग्रेस  के
 राज  में  पांच  मिचट  ओर  लूंगा  ।

 |

 श्रो  ई०  अहुमद  :  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  उनको  पार्टी  के  सभी  सदस्यों  को  पहले

 समय  दिया  जाए  ।

 श्री  राजेश  कुमार  :  सभापति  दूसरी  समस्या  मानसो  से  कटिहार  बड़ी  रेलवे  लाइन

 की  है  ।  यह  कार्य  वर्षों  से लंबित  बड़ी  रेल  लाइन  के  अभाव  में  औद्योगिक  विकास  अवरुद्ध  है  ।

 मधेपुरा  से  प्रतःपगंज  वाया  सिहेश्वर  ब्िहारीगंज  छोटी  लाइन  को  पुनर्जीबित  करने  के  लिए  ब्रिटिश
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 जमाने  से  एक  सर्वेक्षण  हुआ  था  ।  फिर  सर्वेक्षण  कराया  गया  जब  जाजं  फर्नान्‍्डीज  रेलबे  मंत्री

 सर्वेक्षण  किया  हुआ  है  और  उसकी  रिपोर्ट  इनके  मंत्रालय  में  पेंडिग  हम  आपके  माध्यम  से

 आग्रह  करना  चाहते  हैं  कि  उस  सर्वेक्षण  पर  कारंवाई  करनी  चाहिए  ।

 सभापति  चूंकि  आपका  आदेश  हो  गया  है  कि  समय  नहीं  इसलिए  मैं  ज्यादा  समय

 नहीं  लूंगा  ।  मैं  अपनी  कांस्टीटयूएंगी  गया  की  समस्याओं  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  हममे  निवेदन  किया  था  कि  राजप्ानी  एक्मप्रेस  को  गया  में  रोका  जाए  क्‍योंकि  वह
 इंटरनेशनल  ट्रिस्ट  प्लेस  इससे  बोद्धों  को  और  बिदेशी  पयंटकों  को  वहां  आने  जाने  में  सुविधा
 होगी  ।  वहां  गाड़ी  तो  रुकी  लेकिन  उससे  अधिक  सुविधा  नहीं  हम  कहना  चाहते हैं  कि

 दिल्‍ली  पे  गया  तक  उस  गाड़ी  में  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  ए  सी  सी  फरस्ट  क्लास  में  10  बर्थ  भौर

 ए  सी  में  10  बर्थ  तथा  चेयरकार  में  10  बर्थ  मुहैया  कराई  इससे  वहां  जो  विदेशी

 पयंटक  आते  हैं  उनको  सुविधा  होगी  ।

 अंत  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  गया  रेल  लाइन  शहर  को  दो  भागों  में  बांदती  एक
 करीमगंज  और  दूसरा  गया  पिछले  साल  पांच-सात  आदम्मियों  की  रेल  लाइन  से  कटकर  मत्यु
 हो  गई  थी  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  न्यू  करोमगंज  रेल  लाइन

 के  पास

 एक  ओवर  ब्रिज  बनाया  जाए  और  इसी  प्रकार  से  बाग्रेश्वरी  लाइन  भी  शहर  को  दो  भागों  में

 बांटती  उसके  पास  भी  रेलवे  लाइन  पर  ओवर  ब्रिज  बनाने  का  हमारा  अनुरोध  इसी

 तरह  से  हम  आपको  और  समस्याएं  बताना  चाहते  गया  से  मुगलसराय  तक  रेलवे  की  करोड़ों

 रुपये  की  संपत्ति  कहीं  बेगन  कटकर  नीचे  गिरी  हुई  रेलवे  लाइन  टूटी  हुई  पड़ी  हैं  और

 स्क्रप्स  वगरह  जो  पड़े  हुए  हैं  उसमें  रेलवे  कमंचारियों  के  मेल-जोल  से  प्रति  वर्ष  करोड़ों  रुपए  की

 घोरी  हो  रही  इसलिए  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  वह  जो  रेलवे  का  सामान  है  उसको  उठाकर

 कहीं  स्टोर  में  रख  दिया  जाए  या  उसको  नीलाम  करने  का  आदेश  दिया  जाए  ।  इन्हीं  चंद  छब्द्रों

 के  साथ  मैं  बहुत  आशा  ओर  विश्वास  के  साथ  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  ओरे

 सझ्लाव  हैं  उन  पर  वे  ध्यान  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करना

 चाहता  हूं  कि  बिहार  की  और  उड़ीसा  की  जो  समस्या  है  उसे  पैसे  का  जो  हिस्सा  मिलना  है  उसमें

 सोतेलापन  नहीं  होना  चाहिए  ओर  उनको  उनके  हिस्से  का  पैसा  मिलना  चाहिए  !  अगर  थे  ऐसा

 करें  तो  जो  डिमांडज  का  हमने  विरोध  किया  है  हम  लोग  उसके  कारे  में  लेकिन  हम  अभी

 ईजनकत  डिमंडज  का  विरोध  करते  हैं  श्षोर  सदन  के  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करते  हैं  कि  इनको

 मांगों  को  पास  न  होने  दें  ।  हन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता

 थी  सत्यमाशातयण  खंटिया  :  माननीय  सभापति  लिस  पर  जनता  के

 लिए  सविधाननक  यात्रायात  स्रक्षा  और  संचालन  का  महत्वपूर्ण  दांगित्य  जहां  18  साश्ष

 से  अधिक  लोग  काम  करशे  हैं  ओर  इसके  म्राध्यम  से  ये  रेल  देश  की  संचार  व्यवस्था  का  एक

 महत्वपूर्ण  दायित्व  निर्वाह  करती  है  |  जो  कुछ  बातें  प्ामने  वे  तो  बहुत  साफ  हैं  ओर  उनके  करे
 में  बष॑  1992-93  2-93  क्रा  जो  रेंल  बजट  रहा  उसमें  कुछ  कमी  हो  जाने  पर  ओर  कुछ  नये  काम

 बढ़ाने  के  लिये  रेल  मन्त्री  ने  इस  सदन  से  स्वीक्ृृति  की  अपेक्षा  की  अपेक्षा  अनुचित  नहीं  है

 किन्तु  जिस  प्रकार  से  रेलवे  काम  कर  रही  जिसके  ऊपर  जनता  को  दी  जाने  वाली  सुविधाएं

 ज़ढ़ाने का  दायित्व  जिस  प्रकार  से  दिनों-दिन  रेल  से  यात्रा  करने  बाले  यात्रियों  की  संख्या

 बढ़ती जा  रही  उससे  रेलवे  को  लाभ  हो  रहा  है  किन्तु  रेलवे  का  जितना  लाभ  बढ़ता  ब्रा  रूहा
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 उस  अनुपात  में  यात्रियों  को  मिलने  वाली  सुविधाओं  में  भी  बढ़ोत्तरो  की  जानी  उस

 अपेक्षा  को  पूरा  करने  के  लिए  रेलवे  द्वारा  जो  उपाय  किये  जाने  उन  उपायों  की  पृत्ति  नहीं

 हो  रही  है  ।

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  पिछले  वर्षों  में  रेलवे  की  आय  का  जो  हिसाब-किताब
 रहा  उसका  उदाहरण  देते  हुए  कहना  चाहूंगा  कि  वर्ष  1990-91  में  रेलवे  की  आय  का  जो
 प्रतिशत  वह  6.9  वर्ष  1991-92  में  वह  प्रतिशत  बढ़कर  8.3  हो  गया  और  1992-93

 में  ओर  बढ़कर  10.9  हो  गया  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  हर  साल  रेलवे  की  आय  में  वृद्धि  हो  रही  है

 परन्तु  रेलवे  विभाग  अपने  लाभ  को  ठीक  प्रकार  से  प्रकट  नहीं  करता  है  तथा  उसे  डंप्रीसिएशन
 लाभांश  में  और  विकास  कोष  के  माध्यम  से  समायोजित  जितना  शुद्ध  लाभ  रेलवे  को  हो
 रहा  उस  लाभ  का  बहुत  सारा  हिस्सा  जनता  की  सुविधाओं  में  लगना  परन्तु  जनता  की

 सुविधाओं  में  वह  लगाया  नहीं  जा  रहा  है  ।

 मैं  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  जनता  को  सुविधाएं  देने  के  लिए  जो  घोषणाएं  आपने  बजट

 में  की  हैं  -  लम्बी  दूरी  की  हर  गाड़ी  मे  खान-पान  का  जिसमें  सफाई  ओर  दूप्तरी  सभी

 देखभाल  कौ  जिम्मेदारी  गाडं  के  अलावा  स्टेशनों  पर  भी  वसा  कुछ  देखने  में  नहीं  आा

 रहा  रेलवे  से  खान-पान  की  सुविधा  की  जो  अपेक्षा  की  जाती  है  ओर  लम्बी  दूरी  के  यात्रियों

 जिन्हें  अपने  घर  से  दूर  तक  यात्रा  करनी  पड़ती  रेलवे  से  खान-पान  की  जिस  सुविधा  की

 अपेक्षा  वे आपके  खान-पान  की  व्यवस्था  पर  ही  निर्भर  करते  उन  लोगों  को  ठीक  प्रकार  से

 सुविधा  पहुंचाने  के  उन्हें  ठीक  भोजन  इसकी  व्यवस्था  करने
 के  लिए  आपको  समुचित

 और  पर्याप्त  उपाय  करने  चाहिए  ।

 आजकल  जिस  तरह  से  खान-पान  की  सुविधाओं  का  निजीकरण  किया  जा  रहा  उसे

 प्राइवेट  लोगों  को  बिया  जा  रहा  वे  लोग  उसमें  से  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  कमाने  की  कोशिश

 खान-पान  की  सेवाओं  से  लाभ  कमाने  की  कोशिश  फिर  जनता  को  ठीक  प्रकार

 का  भोजन  मिलना  अपनी  रेल  यात्रा  के  वह  नहीं  मिल  मैं  चाहता  हूं  कि

 हर  यात्री  को  अच्छा  भोजन  जब  वे  लोग  पूरा  पंसा  देते  पूरे  प॑ंसे  देने  क ेबाद  यदि

 आप  देखें  तो  दही  के  स्थान  पर  पानी  जंसा  तरल  दाल  का  कोई  ठिकाना  नहीं  सब्जी

 के  नाम  पर  आप  उसमें  कुछ  नहीं  रोटियां  तो  जसी  होती  उसे  सब  जानते  मैं  ज्यादा

 कहना  नहीं  चाहता  ।  गुजारा  करने  के  लिए  हर  आदमी  मजबूरन  उसे  लेता  है  क्योंकि  उसके  अलावा

 कोई  सुविधा  उसे  नहीं  वह  उसे  ही  हासिल  करने  की  कोशिश  करता  है  ।

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  खाना-पान  को  सुविधाओं  की  तरफ  रेल  मंत्रालय  को  ध्यान

 देना  चाहिए  ।  रेल  गाड़ियों  में  खान-खान  की  सुविधा  के  अतिरिक्त  आपको  हर  रेलवे  स्टेशन  पर

 खान-पान  की  समुजित  व्यवस्था  करनी  चाहिए  और  उस  व्यवस्था  का  लगातार  निरीक्षण  किया

 जाना  चाहिए  ।  ऐसी  व्यवस्था  में  जन-साधारण  का  पाटिसिपेशन  भी  बढ़ाना  जिसके  माध्यम

 से  अन्य  दूसरी  सुविधाएं  ओर  व्यवस्थाएं  की  जा  सके  ।  मैं  जानता  हूं  कि  इस  व्यवस्था  को  देखने  के

 लिए  भो  आपने  एक  व्यवस्था  जेंड०  आर०  डी०  आर०  यू०  सी०  सी०  की  बनाई  हुई  स्टेशनों

 पर  सलाहकार  समितियां  बनाई  हुई  हैं  लेकिन  जब  तक  आप  उन  समितियों  को  कुछ  अधिभार

 नहीं  तब  तक  वे  कोई  प्रभावी  कार्य  नहीं  कर  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  यात्रियों  के

 खान-पान  की  सुविथा  को  ओर  आपको  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।
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 बजट  में  आंपने  कहा  था  कि  श्रदेशवार  सांसदों  को  बुलायेंगे  ओर  उनकी  कठिनाइयां  सुनी
 जायेंगी  ।  हम  तो  मंत्री  जी  से  जाकर  भिल  लेते  हैं  और  उन्हें  कठिनाइयां  भी  बताते  पिछले
 मंगलवार  4  अगस्त  को  को  मैंने  स्वयं  रेल  मंत्री  से  मिलकर  अपनी  कठिनाइयां  बतायीं  परन्तु  प्रश्न

 है  कि  उनमें  से कितनी  कठिनाइयां  दूर  हो  पाती  वह  ज्यादा  महत्वपृर्ण  हमारी  मजबूरी

 यह  होती  है  कि  हमारे  क्षेत्र  के लोग  हमसे  कुछ  अपेक्षाएं  रखते  हैं  जिन्हें  प्र  करना  हमारा  दायित्व

 जब  उनकी  कठिनाइयों  को  हम  रेल  मंत्री  जी  से  कहते  हैं  तो  उन्हें  पुरा
 करने  का  दायित्व  रेल  मंत्रालथ  का  हमें  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  है  कि  रेल-मेल

 कराती  है  परन्तु  इसमें  जो  रेलमपेल  हो  रही  रेलों  में  भीड़भाड़  हर  दिन  बढ़ती  चली  जा  रही
 इसमें  आप  कुछ  ऐसी  ब्यवस्था  कोजिए  ताकि  जनता  को  अधिकाधिक  सुविधाएं  मिल  सकें  ।

 मैं  कुछ  सुझाव  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  और  चाहता  हुं  कि  रेल  मंत्री

 जी  उन  पर  ध्यान  दें  ।  रेल  मत्री  जी  सदन  में  बेठे  सुन  रहे  हैं  या  नहीं  सुन  रहे  हम  सदन  में

 अपनी  बात  कह  रहे  हैं  लेकिन  वे  जरूरी  बातें  जो  लोगों  की  सुविधा  के  लिए  हमें  और  कोई

 मौका  नहीं  मिल  पाता  कि  हम  जनता  की  कठिनाइयां  आपके  सामने  रख  जनता  और

 तथा  रेल  मंत्रालय  के  बीच  सीधा  सम्पक  करने  का  साधन  हम  लोग  ही  हैं  और  मैं  उम्मीद

 करता  हूं  कि  आप  मेरी  बातों  को  ध्यान  से  अभी  जो  आपने  निषणामुद्दीन  से  कोटा

 होकर  इन्दोर  तक  एक  गाड़ी  चलायी  उसका  समय  कुछ  इस  निश्चित  किया  है  कि  वह  दिन  में

 यहां  से  चलकर  रात  में  वष्टां  पहुंचती  है  जिसका  उपयोग  न  इधर  के  लोगों  को  हो  रहा  है  और  न

 उधर  के  लोगों  को  उसका  कोई  लाभ  मिल  रहा  हमने  रेलगाड़ी  के  चलाने  से  पहले  ही  सारे

 क्षेत्र  के  जितने  भी  सांसद  हैं  जिसमें  उज्जन  कोटा  झालावाड़  मंदसौर  इंदोर
 सबने  निवेदन  किया  था  कि  इस  गाड़ी  के  समयचक्र  में  परिवर्तत  किया  जाना  चाहिए  |  इदोर  से

 यह  गाड़ी  साढ़े  छः  बजे  के  लगभग  चलाई  जाए  भौर  यहां  पर  दिल्‍ली  में  साढ़े  सात-आठ  बजे  पहुंच
 जाए  और  यहां  से  जो  गाड़ी  चले  वह  7  के  आसपास  चले  और  इंदोर  वापस  8  बजे  तक  पहुंच

 जाए  ।  परन्तु  हमारे  इस  अनुरोध  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हससे-हमें

 जो  असृविधा  है  उसको  दूर  करने  की  तरफ  आप  अवश्य  ध्यान  देंगे  ।

 जब  हम  इन्दोर  उज्जन  देवास  स ेओर  रतल/म  से  सुविधाजनक  गाड़ी  की  तलाश

 करते  परन्तु  हमें  उज्जेन  या  देवास  से  ऐसी  कोई  गाड़ी  नहीं  मिलती  जो  हमें  यह

 सुविधाजनक  ढंग  से  पहुंचा  दे  ।  वहां  से  यहां  का  13  घंटे  का  रास्ता  मगर  गाड़ी  17  घंटे  लेती

 है  ।  तो  हमने  इस  गाड़ी  को  जहां  पर  रोकने  के  लिए  कहा  है  वहां  योक  कर|इसे  ठीक  कर  दीजिए  ।

 हमने  आलोट  रोकने  के  लिए  कहा  हमने  शामगढ़  रोकने  के  लिए  बहा  यदि  इन
 स्टेशनों  पर  ग  ड़ी  को  तो  लोगों  को  इससे  बहुत  सुविधा  लोगों  को  जो  असुविधा

 हो  रही  इस  गाड़ी  को  चलाकर  आपने  जो  सूविधा  दी  तो  उसका  पूरा  लाभ  तभी  पहुंच
 सकेगा  जब  आप  इन  स्टेशनों  पर  इस  गाड़ी  को  रोकंगे  ।

 एक  गाड़ी  इन्दौर  से  बम्बई  के  बीच  अवंतिका  एक्सप्रंस  चलती  जब  तक  वह  बम्बई

 सेंट्रल  तक  जाती  तब  तक  तो  ठोक  हालांकि  उसका  समय  ठोक  नहीं  किन्तु  अब  बानद्रा

 टमिनल  बनाकर  उसे  बान्द्रा  रोक  दिया  जाता  जिससे  जनता  को  बान्द्रा  से  आगे  बम्बई  जाने  के

 लिए  कोई  साधन  नहीं  है  जिसके  कारण  बहुत  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा  बम्बई
 जाने  के  लिए  टेक्सी  करनी  पड़ती  है  और  100  रुपए  से

 भी  ज्यादा  उसमें  लग  जाते  यह  पीक

 आवसं  में  11-12  बजे  पहुंचती  इसलिए  उसका  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा  इसलिए  मेरा
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 आपसे  निवेदन  है
 कि  बम्बई  सेंट्रल  उस  गाड़ी  को  ऐसी  सविधा  दें  या  ऐेसा  उपाय  करें  कि

 उसी  समयचज्र  में  परिवर्तन  करके  कुछ  ऐसे  समय  पर  गाड़ी  पहुंचाएं  ताकि  जनता  की  ज्यादो  पैसे
 खर्च  न  करने  पडें  ओर  बान्द्रा  से  उन्हें  ऐसा  कोई  साधन  मिल  जाए  जिससे  वे  बम्ब्रई  पहंच 3
 इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से  महोदय  निवेदन  है  कि  इस  गाड़ी  को  बम्बई  सेंटल  तक  पहुंचना

 चाहिए  जेसे  पहले  चलती  उसी  प्रकार  समय  बदल  कर  भी  सविधा  लोगों  को  दी  जानी

 चाहिए  ।

 एक  गाड़ी  राजघानी  एक्सप्रेस  पीछे-पीछे  और  चलती  है  जिसको  बम्बई-नई  दिल्ली

 वातानुकलित  एक्सप्रेस  कहा  जाता  परन्तु  मध्य  प्रदेश  मे  यह  कहीं  नहीं  रुकती  |  यह  जो  राजधःनी

 एक्सप्रंस  चलती  है  यह  रतलाम  में  रुकती  हमने  कहा  है  कि  इसको  नागदा  में  भी  रोका  जाए  ।

 नागदा  एक  ओद्योगिक  शहर  यहां  पर  काफी  बड़ी  संख्या  में  लोग  आते-जाते  हैं  ।  इस  गाडी  कां

 मध्य  प्रदेश  में  एक  भी  स्टायेज  नहीं  इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  निवेदन
 है  कि  इस  गाड़ी  को  मध्य  प्रदेश  में  नागदा  स्टेशन  पर  निश्चित  रूप  से  रोका  जाए  ताकि  वहां  के

 यात्रियों  को  सुविधा  मिले  ।

 एक  गाडी  है  जो  कोटा  और  आगरा  फोर्टे  के  बीच  में  चलती  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि

 इस  गाड़ी  को  नागदा  के  जरिए  उज्जन  तक  बढ़ाया  जाना  आपको  तो  पता  ही  बंसे

 भी  उज्जन  सांस्कृतिक  नगरी  वहां  पर  इसी  वर्ष  सिहस्थ  कुम्भ  का  बहुत  बड़ा  मेला  लगा

 था  |  वहा  के  यात्रियों  के लिए  आने-जाने  की  सुविधा  के  उपाय  करने  के  लिए  उस  गाड़ी
 को  उज्जन  तक  बढ़ाया  जाना  परमाश्यक  इस  गाड़ी  के  रहापेज  महिदपु

 उम्हेल  किए  तो  इससे  जनता  फो  बहुत  सुदिघा  मिलेगी  ।

 एक  गाड़ी  चलती  है  राजकोट-भोपाल  |  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उसका  स्टापेज

 उन्हेल  में  होना  इस  बात  की  मांग  जनता  कर  रही  प्रतिदिन  जो  लोग

 करते  उनको  बहुत  कठिनाई  हो  रही  इसलिए  उनको  सविधा  देने  के  लिए  यह  आवश्यक  है

 कि  इस  गाडी  का  स्टापेज  उम्हेल  में  होना  चाहिए  ।

 देवास  और  इन्दौर  ये  प्रमुख  नगर  लेकिन  उज्ञजन  से  देवास  और  देवास से
 उज्जेन  जाने  के  लिए  कोई  ढोंक  प्रकार  की  रेल  सेवा  नहीं  मिलती  एक  गाड़ी  इन्दौर  से  देवास

 के  लिए  जाती  है  उसका  नंबर  107/108  उसको  उज्जन  तक  बढ़ा  दिया  तो  उससे

 किसी  को  अस॒विधा  नहीं  होਂ  ।  उसके  लिए  अलग  से  स्ट!फ  की  भी  जरूरत  नहीं  है  |  यदि  यह  गाड़ी
 उज्जन  तक  बढ़ा  दी  तो  रोज  आने-जाने  वाले  लोगों  को  सुविधा  मिल  सकेगी  ।

 इसी  के  साथ  मैं  इन्दोर-उज्जैन  के  बीच  में  यातायात  की  सुविधा  बढ़ाने  के  एक  सब

 अबंन  ट्रेन  को  निरन्तर  चलाए  जाने  की  मांग  भी  करता  हूं  ।  इससे  निश्चित  रूप  से  इंदोर-उज्जन
 के  लोगों  को  काफी  सुत्रिधा  हो  जाएगी  ।  मीटर  गेज  से  यह  63  किलोमीटर  है  और  ब्रॉड  गेज  से

 78-80  किलोमीटर  है  ।  अगर  यह  सुविधा  बढ़ाई  तो  यह  जो  औद्योगिक  नगर  है  और  उज्जन
 के  साथ-साथ  आदि  जगहों  के  सारे  लोगों  को  यात्रा  करने  के  लिए  काफी  सुविधा  मिल

 जाएगी  और  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हुं  ।  आप  इस  ओर  जरूर  ध्यान  दें  ।

 मध्य  प्रदेश  का  सबसे  बड़ा  शहर  इन्दोर  मगर  सबसे  बड़ा  शहर  होने  के  उपरान्त  रेलवे
 के  नक्मे  पर  इन्दोर  शहर  उभरा  नहीं  वहां  कोई  विशेष  सुविधाएं  नहीं  भोपाल  जो  मध्य
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 विश्वास  है  कि  यदि  आप  इंटरसिटी  एक्सप्रैस  के  रूप  में  इन्दौर  से  उज्जन  होते  हुए  भोपाल  जोड

 तो  आप  बहुत  बड़ी  सेवा  उस  क्षेत्र  की  रेलवे  की  सुविधा  की  दृष्टि  से  कर  सकेंगे  ।  इससे

 इन्दौ  उज्जंन  और  बाकी  के  रास्ते  के  बीच  में  जो  लोग  उनको  सुविधा  भी  मिल  सकेगी  ।

 एक  गाड़ी  इम्दोर  फतेहाबाद  के  बीच  में  चलती  उसको  बढ़ाकर  रतलाम  तक  करने  के

 लिए  मांग  वहां  की  जनता  कर  रही  इससे  बड़  नगर  को  सुविधा  मिलेगी  ।  नागदा  में  स्टेशन

 नाम  कौ  कोई  चीज  नहीं  यदि  आप  तो  आपको  वहां  स्टेशन  नाम  की  कोई  चीज  नहीं
 मिलेगी  ।  नागदा  बहुत  बड़ा  औद्योगिक  शहर  है  |  वहां  पर  लगभग  50  हजार  लोग  उद्योगों  में  काम

 फरते  वहां  पर  स्टेशन  नहीं  प्लेटफामं  पर  ही  स्टेशन  बना  हुआ  मेरा  निवेदन  है  कि

 नागदा  मण्डी  और  बिरलाग्राम  दोनों  ओर  स्टेशन  का  निर्माण  करें  ।

 इसी  प्रकार  से  उज्जन  ओर  इन्दोर  के  बीच  में  रतलाम  और  बाकी  के  सेक्शन  का  विद्यु
 करण  हो  गया  लेकिन  उज्जन  और  भोपाल  को  विद्यु  तीकरण  के  माध्यम  से  नहीं  जोड़ा  गया  है
 और  इन्दौर  को  भी  विद्य्‌  तीकरण  के  माध्यम  से  नई  सुविधा  देनी  चाहिए  ।

 मध्य  प्रदेश  की  विधान  सभा  ने  भी  सारे  मध्य  प्रदेश  में  रेलवे  के  निर्माण  कार्यों  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  और  पूरे  सदन  ने  सर्वानुमति  से  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  है  रेलवे  लाइन  निर्माण

 करने  के  बारे  मझे  विश्वास  है  कि  उस  पर  मंत्रालय  जरूर  ध्यान  देगा  ।

 मैं  आपका  ध्यान  एक  और  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  विक्रमगढ़  आलोट  जहां

 से  नागेश्वर  के  प्रमुख  जेन  तीर्थ  के  लिए  हजारों  लोगों  का
 भावागमन  होता  है  वहां  पर  जो  रिजवेंशन

 की  सृविधा  उसको  और  बढ़ाना  चाहिए  |  रिजर्वेशन  की  सुविधा  बहुन  कम  है  उसको  और

 बढ़ाना  जरूरी  इन  स्टेशनों  पर  पेयजल  की  सुविधा  मिलनी  चाहिए  और  अन्य  सुविधाएं  बढ़ानी

 चाहिए  ।

 महिदपुर  और  नागदा  स्टेशन  पर  आरक्षण  के  कोटे  की  सुविधा  बढ़ाना  बहुत  जरूरी

 है  ।  गाड़ियों  का समय  पर  चलना  बहुत  जरूरी  है  |  गाड़ियां  लेट  हो  रही  हैं  ।

 मालवा  एक्सप्रैस  करके  एक  गाड़ी  है  वह  तो  समय  पर  कभी  उज्चन  पहुंचती  ही  नहीं  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करूगा  कि  मालवा  एक्सप्रेस  को  समय  पर  चलाया  दिल्लो

 समय  पर  आ  जाए  और  उज्ञेन  भी  ठीक  समय  पर  पहुंचे  ।

 मेरे  मित्र  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  को  रेल  सुविधाओं  के  बारे  में  कहा  और  उनको  मंत्री

 डोदय  ने  आश्वासन  दिया  था  उनके  ऊपर  अमल  किया  उनको  मांग  है  कि

 घिगरौली  रेल  लाइन  का  निर्माण  किया  जाए  और  मध्य  प्रदेश
 के

 घबरा  नामक  स्टेशन  पर  छत्तीसगढ़

 एवं  तालबेहट  स्टेशन  पर  मुम्बई  टी०  बी०  का  ठहराव  किया  जाए  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरे  उपयुक्त  सुझावों  पर  ध्यानपू्वंक  और

 गम्भी रता  स ेविचार  कर  इनको  कार्यान्वित  अन्त  में  मैं  इतना  कहकर  अपना  स्थान

 ग्रहण  करता
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 जनता  की  सुविधा  के  लिए
 सभी  यहां  जमा  हैं

 श्री  के०  बी०  तंग्काबालू  :  मैं  1992-93  के  लिए  रेलवे  की  अनुप्रक
 मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  होता  हूं  ।

 भारतीय  रेलवे  एकल  प्रबंधन  के  अंतगंत  पूरे  विश्व  में  दूसरी  सबसे  बड़ी  व्यवस्था  इतनी
 बड़ी  व्यवस्था  पर  हमें  गव॑  होना  चाहिए  ।  रेलवे  के  पास  19730  करोड़  रुपए  की  परिसम्पत्तियां

 हैं  और  रेलबे  में  1.65  मिलियन  लोग  प्रत्यक्ष  रूप  में  और  अन्य  2  मिलियन  लोग  अप्रत्यक्ष  रूप  से
 कार्य रत  मैं  अन्य  क्षेत्रों  के  व्योरों  में  नहीं  जाना  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  संबंध  कोबाई
 एक्सप्रेस  को  मोरापुर  में  रोकने  के  निणंय  की  सूचना  देते  हुए  शअस्थध्विक  हुं  हो  रहा  है  और  मैं
 माननीय  रेल  मंत्री  श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  का  घन्यवाद  देता  यह  एक  लम्बे  समय  से
 चलती  आ  रही  मांग  थी  जिस  पर  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  पिछले  सप्ताह  विचार  किया  यह
 गाड़ी  मद्रास  और  कोयम्बतूर  के  बीच  चलती  है  ।  देश  के  पिछड़े  जिलों  में  से  एक  घ्पू री
 का  हिस्सा  देश  में  केवल  15  जिले  पिछड़े  हैं  जिनमें  से  धमंपुरी  एक  है  ।  मोशापुर  एकमात्र  ऐसत
 स्टेशन  है  जो  तमिलनाड  के  धमंपुरी  जिले  में  पड़ता  है ओर  जो  लोगों  की  जछूरतों  को  पूरा  करता

 मैं  मंत्री  महोदय  से  बार-बार  यह  अनुरोध  करता  रहा  हूं  कि  इस  स्टेशन  का  दर्जा  बढ़ाए  जाने

 की  आवश्यकता  है  और  इस  स्टेशन  के  प्लेटफाम  को  भी  मजबूत  तथा  लम्ब्रा  बनाए  जाने  की
 श्यकता  चूंकि  यह  एफमात्र  ऐसा  स्टेशन  है  जो  लोगों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करता  है  ओर

 चूंकि  यह  रेलवे  लाइन  एकमात्र  योजक  लाइम  है  और  यह  घबपुरी  जिले  का  केन्द्रीय  श्थल  इसलिए
 इस  स्टेशन  को  विश्वाम  गृह  तथा  इस  प्रकार  की  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करके  व्विकसित  किया

 मैं  पिछले  एक  वर्ष  से  जो  अन्य  मांग  कर  रहा  हूं  बह  कडाथर  नामक  अम्य  स्टेशन  के  संबंध
 में  है  ।  यह  भी  एक  ऐसे  महत्वपूर्ण  केन्द्रों  में  स ेएक  है  जहां  से  भारी  संख्या में  लोग  कोयम्बत ूर
 और  इसके  साथ-साथ  मद्रास  ओर  जोलरपेट  की  ओर  जाते  यह  एक  महत्वपूर्ण
 केन्द्र  भी  है  और  इस  क्षेत्र  स ेकम  से  कम  300  से  500  छात्र  प्रतिदिन  अध्ययन  हेतु
 पद्टाई-तिरुपट्ट्र  नामक  क्षेत्र  के  पड़ोस्ली  जिलों  में  जाते  मेरे  अपने  घमंप्री  जिले  में  पर्याप्त

 संख्या  में  विश्वविद्यालय  उपलब्ध  नहीं  यही  कारण  है  कि  लोग  अध्ययन  हेतु  अन्य  जिलों  में  जा
 रहे  हैं  और  यह  कारण  है  जो  मैं  यह  मांग  कर  रहा  हूं  कि बोकारो  और  जलेखी  के  बीच  चलने  वाली
 बोकारो  स्टील  सिटी  एक्सप्रेस  गाड़ी  को  कडाथ्र  में  भी  रोका  जाए  |  यदि  इसे  वहां  जाता  है
 तो  विशेष  रूप  से  छात्र  समुदाय  को  नियंत्रित  अध्ययन  हेतु  त्रिपट्ट्र  और  अन्य  क्षेत्रों
 में  जाने  का  लाभ  मिल  सकेगा  !  केवल  यही  एक  मार्ग  है  जिसके  द्वारा  वे  आसानी  से  यात्रा  कर

 सकते  हैं  और  अध्ययन  कर  सकते  हैं  ।
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 कड'थूर  स्टेशन  का  भी  खुधार  किया  जाए  क्योंकि  वर्तमान  में  वहां  उपलब्ध  सुविधाएं
 पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  मैं  इन  सुविधाओं  के  लिए  लम्बे  समय  से  कह  रहा  हूं  और  सरकार  से  विशेष  रूप

 से  रेल  मंत्री  महोदय  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  हस  पिछड़े  जिले  की  ओर  ध्यान  इस  ओर

 तुरन्त  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 अन्य  क्षेत्र  सेलम-बंगलौर  बड़ी  लाइन  का  हमारे  लोगों  का  एक  लम्बे  समय  से  यह
 स्वप्न  रहा  है  |  मैं  यह  मांग  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  यह  सबसे  अधिक  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  है|

 श्री  सत्य  नारायभ  अटिया  :  सभापति  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  बाहर  के  किसी

 व्यक्ति  का  सदन  के  किसी  व्यक्ति  के  साथ  चर्चा  करना  उपयुक्‍त  नहीं  है  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  में  आपकी  बात  से  सहमत  हूं  ।  मैं  स्वयं  भी  इस  संबंध  में  संवेदनशील
 थक

 थी  के०  ध्ो०  तंग्काबालू  :  सेलम-बंगलोर  बड़ी  लाइन  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण
 लाइन  है  ओर  मैं  मंत्री  महोदय  और  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसे  आठवीं  योजना  में
 शामिल  किया  जाए  ।  धम्मंपुरी  जो  सबसे  पिछड़ा  क्षेत्र  सेलम-बंगलोर  की  इस  बड़ी  लाइन
 से  निश्चित  रूप  से  लाभान्वित  होगा  ।  इस  क्षत्र  के लोग  कास  करने  के  लिए  बगलौर-सेलम  ओर

 अन्य  अग्रणी  क्षेत्रों  में  जाते  हैँ  और  उनके  पास  गाड़ी  के  अतिरिक्त  और  कोई  अन्य  साधन  नहीं  है  ।

 इसलिए  इस  पिछड़े  जिले  को  बड़ी  लाइन  का  लाभ  मिलना  ही  चाहिए  |  यह  इस  क्षेत्र  के  लोगों  का

 स्वप्न  ह ैऔर  यही  उनकी  इच्छा  भी  है  ।

 अन्य  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि-हमारे  पास  ओलाबाकोड  मे  एक  खण्ड  है  जो

 सेलम  और  धममंपुरी  के  कुछ  भाग  की  जनता  की  आवश्णकताओं  की  पूर्ति  करता  यहां

 बंगलोर  और  मंसूर  में  अन्य  खंण्ड  है  और  यह  खण्ड  पास  के  कर्नाटक  क्षेत्र  ओर  तमिलनाडु  के  भाग

 की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करता  है  ।  हम  पिछले  10-15  वर्षों  से  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  सेलम

 में  एक  खण्ड  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता  यह  तमिलनादु  का  केन्द्रीय  स्थल  होने  के

 कारण  इसकी  शीघ्र  स्थापना  की  जानी  चाहिए  |  इससे  तमिलनाडु  के  भाग  की  आवश्यकताओं  की

 पूर्ति  होगी  और  क्षेत्र  में  सामाजिक-.आथिक  परिवतंन  लाने  ओर  क्षेत्र  के  विकास  में  सहायता

 मिलेगी  ।

 हम  बड़ी  लाइन  के  लिए  मांग  कर  रहे  यदि  यह  मांग  स्वीकार  कर  ली  जाती  तो

 कर्नाटक  के  लोगों  को  भी  टूटीक्रोरीन  जाने  की  सुविधा  होगी  ।  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  भाग  के

 लिए  टटीकोरीन  पत्तन  सुविधा  भी  उपलब्ध  यही  कारण  है  कि  हम  एक  नई  लाइन  की  मांग  कर
 रहे  यह  नई  लाइन  सेलम-रसीपुरम-नमक्कल-करूर  होगी  |  करूर  से  हमारे  पास दे  ६

 ते
 लि

 डिन्डीगुल-ट्टी को  रीन  बड़ी  लाइन  है  ।  यदि  नई  लाइन  की  व्यवस्था  की  जाती  तो  सेलम

 ओर  इरोड  के  पूरे  भाग  ओर  बंगलोर  तथा  कर्नाटक  राज्य  के  अन्य  भागों  के  लोगों  को  लाभ  हो
 सकता  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  इस  नये  क्षेत्र  को  आठवीं  योजना  भे  शामिल  किया  जाये  ।
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 हम  मद्रास  में  एम०  आर०  टी०  एस०  परियोजना  के  लिए  निधियों  को  बढ़ाने  का  अनुरोध
 करते  रहे  हैं  वर्ष  आपने  केवल  28  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  वह  पर्याप्त  नहीं

 तमिलनाडु  के  लगभग  सभी  संसद  सदस्य  इस  संबंध  में  भापसे  कई  बार  मिल  चुके  हैं  और  हम  आपसे

 प्रायः  मिलते  रहते  हैं  ओर  इस  परियोजना  के  शीघ्र  क्रियान्वयन  हेतु  आपसे  निवेदन  करते  रहे  हैं  ।

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  परियोजना  के  क्रियान्वयन  में  विलंब  के  कारण  लागत  में  अवश्य  वृद्धि  होगी
 और  इस  कारण  रेलवे  को  आने  वाले  दिनों  में  और  अधिक  घन  देना  पड़ेगा  ।  यही  कारण  है  कि  हम
 शीघ्र  क्रियान्वयन  का  और  इसके  लिए  एम०  आर०  टी०  एस०  जोकि  इस  परिस्थिति

 में  अत्यधिक  भावश्यक  के  लिए  अंधिक  धनराशि  को  शोप्र  मंजूरी  के लिए  आग्रह  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  क्षत्रीय  और  मंडलीय  स्तरों  पर  लोगों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा

 निर्मित  समितियां  गठित  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  तंत्र  है  जिसके

 द्वारा  जनता  अपने  क्षेत्र  से  संबंधित  मुहों  को  अवश्य  उठायेगी  और  समिति  में  जनता  का  प्रतिनिधित्व

 करने  वाले  व्यक्ति  शिकायतों  पर  खुलेआम  विचार-विप्रश  करके  उन्हें  दूर  कर  सकते  हैं  ।  मेरा  सुझाव

 है  कि  इस  प्रकार  की  ओर  समितियों  का  गठन  करना  चाहिए  ताकि  जनता  को  लाभ  मिल  सके  ।

 हमारे  माननीय  मंत्री  संसद  सदस्यों  की  बंठकें  बुला  रहे  हैं  और  वह  बड़ी  लाइन  के  संबंध  में

 ई  प्रगति  के  लिए  क्षत्रवार  बंठकें  बुला  रहे  यह  विचार  अच्छा  है  ओर  हम  इसका  स्वागत

 रते  मैं  मद्र।स-तूृतीको रिन  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवतंन  के  कार्य  को  आभाठवीं  योजना  में

 शामिल  करने  के  लिए  भी  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  यह  भी  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 बात  है  ओर  यह  समस्याओं  को  सुलझाने  में  और  तमिलनाडु  में  सामाजिक-व्मथिक  विकास  के

 साथ-साथ  औद्योगिक  विकास  करने  में  सहायक  होगा  ।  हम  इस  परियोजना  का  शीघ्र  क्रियान्वयन

 चाहते  हैं  ताकि  तमिलनाडु  की  जनता  इस  योजना  के  द्वारा  अपना  भाग्य  संवार  सके  ।

 ्ञघ
 4H

 5.32  स०  प०

 सहोदय  पोठासीन

 मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  जहां  तक  निधियों  के  आबंटन  का  संबंध  अन्य  राज्यों  की  तुलना
 तमिलनाडु  को  अपने  अधिकारों  और  निध्वियों  के  समुचित  भाग  से  बंचित  रखा  गया  है  ।  यदि

 हम  अन्य  क्षेत्रों/राज्यों  से  तुलना  तो  हमें  निध्ियों  के  आबंटन  में  समुचित  हिस्सा  नहीं  मिल

 रहा  है  ।  हम  अन्य  राज्यों  को  निधियां  देने  क ेलिए  आपको  दोष  नहीं  दे  रहे  हम  उप्तका  स्वागत

 करते  लेकिन  इसके  हमें  राज्य  मे  रेलवे  लाइन  के  विकास  के  लिए  ओर  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  हेतु  हमारा  उचित  हिस्सा  अवश्य  मिलना  चाहिए  ।

 मैं  एक  ओर  महत्वपूर्ण  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  ।  रेलवे  में  खलासी  और  अन्य  पदों  के  लिए

 नियुक्तियां  केवल  अधिकारियों  द्वारा  अथवा  उन  अधिकारियों  की  समिति  द्वारा  की  जाती  है  जो  यह
 कार्य  स्थानीय  संसद  सदस्यों  की  सलाह  लिए  बिना  ही  कर  रहो  निर्वाचित  संसद  शदस्यों  की

 उन  चयनों  में  कोई  भूमिका  नहीं  होती  हमारे  बार-बार  अनुरोधों  के  उन  अधिकारियों

 जो  समिति  में  संबंधित  क्षेत्र  के  संसद  सदस्यों  के  साथ  समस्याओं  पर  चर्चा  करना  कभी

 आवश्यक  नहीं  समझ्षा  यह  एक  बड़ी  दयनीय  स्थिति  है  जहां  जनता  के  निर्वाचित  सदस्यों  की

 उस  क्षेत्र  में  किए  गये  चयनों  में  कोई  भूमिका  नहीं  होती  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  है  कि

 सरकार  को  इस  बारे  में  आगे  आना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  उस  क्षेत्र  के  संसद  सदस्यों
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 जहां  भर्ती  को  जानी  इन  चयनों  में  अवश्य  स्थान  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  वे  भ्रष्टाचार
 को  रोक  सके  ओर  यह  देख  सके  कि  रेलवे  में  सही  लोगों  को  रोजगार  यह  एक  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  मुद्दा  है और  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  इस  बात  पर  जोर

 देता

 तमिलनाड  के  लोगों  को  आशंका  है  कि  रेलवे  मदुरई-तूृतीकोरिन  मीटर  गेज  लाइन  को  बंद
 रही  है  ।  इस  संबंध  में  रेलवे  के  कुछ  अधिकारियों  ने  यह  घोषणा  की  थी  ।  यह  सही  नहीं  है  ।  वास्तव
 में  सरकार  एक  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  का  एक  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  जा  रही  है  ।

 मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  बड़ी  लाइन  को  पूरा  करने  के  बाद  केवल  विद्यमान  लाइन  के
 अलग  किया  जायेगा  ओर  इससे  पहले  यह  नहीं  किया  जायेगा  |  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  इस
 क्षेत्र  के  लोगों  को  वर्तमान  सुविधा  का  उपयोग  करने  के  अधिकार  से  वंचित  नहीं  कि  या  जाना

 चाहिए  |  उनकी  आशंका  को  दूर  किया  जाना  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं

 कि  वे  इस  पर  विचार  करें  और  सरकारी  प्रेत्त  वक्‍तब्यों  में  संशोधन  करें  जो  इस  संबंध  में  किए

 गए  हैँ  |

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  और  विभाग  को  रेलवे  के  क्षेत्र  में  अच्छा  काम  करने  के

 लिए  धन्यवाद  देता  रेलवे  राष्ट्र  की  जीवन-रेखा  है  ओर  इस  विभाग  में  काप  करने  वाले

 लोगों  को  उनके  अच्छे  काम  के  लिए  धन्यवाद  दिया  जाना  चाहिए  |  मैं  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  जेसे  महत्वपूर्ण  काययं  करने  के  लिए  माननोय

 मंत्री  जी  को  बधाई  देता  जिससे  नि:संदेह  बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार  के  कई  अवसर  प्राप्त

 होंगे  ।  इन  सभी  कार्यों  में  तीव्रता  लाई  जानी  चाहिए  और  हम  चाहते  हैं  कि  आने  वाले  दिनों  में

 तमिलनाड्‌  को  वरीयता  और  सही  हिस्सा  दिया  जाना  चाहिए  |

 हो  तरित  वरण  तोपदार  :  उपाध्यक्ष  रेलवे  के  अनुदानों  की  अनुपूरक

 माँगों  का  समर्थन  करना  काफी  कठिन  यह  सर्वज्ञात  है  कि  जहां  तक  रेल  संपर्कों  मोर  रेल  सेवाओं

 का  संबंध  भारत  का  पूर्वी  भाग  बहुत  अधिक  कठिनाई  में  उसके  बावजूद  भी  मैं  यह  प्रस्ताव

 नहीं  रखूंगा  कि  इस  रेलगाड़ी  को  तत्काल  चलाया  जाना  चाहिए  भोर  इस  लाइन  की  अभी  स्थापना

 की  जानी  चाहिए  ।  मैं  स्वयं  को  केवल  आम  पहलुओं  तक  ही  सीमित  रखुंगा  ।

 हमने  यह  देखा  है  कि  देश  का  सबसे  बड़ा  रेलवे  ने  अब  अपनो  श्रमशक्ति

 22  लाख  से  घटाकर  लाख  से  भी  कम  कर  दी  है  और  वह  एक  कारयंक्रम  आरम्भ  कर  रहा  है

 जिसमें  यह  घटकर  लगभग  9  लाख  हो  जायेगी  ।  क्या  इसी  कारण  अतिरिक्त  राशि  की  आवश्यकता

 पडी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  यह  एक  भ्रम

 हम  श्रमशक्ति  को  घटाकर  9  लाख  नहीं  कर  रहे  हैं  ओर  श्रमशक्ति  उतनी  ही  रहेगी  जित |

 अब  है  ।
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 का  भार  वहन  करती  है  ओर  हमारे  देश  सरकार  खलेआम  यह  घोषणा  करती  है  कि  वे  सामाजिक

 लागत  का  भार  नहीं  उठा  सकती  ।  जीवन-यापन-श्यय  बढ़ता  जा  रहा  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  रही

 है|  किसी  भी  परियोजना  के  क्रियान्वयन  की  लागत  में  वद्धि  होगी  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।

 लेकिन  सामाजिक  लागत  सामाजिक  लागत  हो  रहती  है  तब  भी  जब  मूल्य  कम  होते  हैं  और  तब  भी

 जब  मुल्य  अधिक  होते  हैं  ।

 मेरी  समक्ष  में  यह  नहीं  आ  रहा  है  कि  इन  सभी  कटोटियों  के  अतिरिक्त  मंज्री  की

 आवश्यकता  क्‍यों  होगी  ।

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आ  रहा  है  कि  जब  रेलवे  के  कार्य  निष्पादन  रेलवे  की  सेवाओं

 में  दिन-प्रतिदिन  गिरावट  आ  रही  रेलों  के  वंगनों  और  बिभिन्‍न  अन्य  सेवाओं  की

 जिनकी  आवश्यकता  होती  में  दिन-प्रति-दिन  कमी  आती  जा  रहो  रेलगाड़ी  की

 तथाकथित  सुफ्रफास्ट  एक  समय  की  प्रतिष्ठित  गाड़ियां  यथा  नागपुर  से  होकर
 जाने  वाली  हावड़ा  बम्बई  हावड़ा-बम्बई  सम्पकं  और  कई

 में  दिन-प्रति-दिन  कमी  होती  जा  रही  तो  रेलवे  को  अतिरिक्त  धन  की  आवश्यकता  क्‍यों  है  ।

 कांग्रेस  सरकार  द्वारा  आघुनिकीक रण  के  कांग्रेस  सरकार  के  ऊंचे  विकारों  और  दाबों

 के  रेलगाड़ियों  के  सेवाओं  ओर  गति  में  कमी  आई  है  ।

 श्री  अयब  खां  :  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।

 श्री  सरित  वरण  तोंधदार  :  आप  सहमत  नहीं  क्‍यों  ?  क्या  आप  इस  बात  से  सहमत

 नहीं  हैं  कि  रेलगाड़ियों  की  गति  कम  हो  गई  है  ?  क्या  आप  सोचते  हैं  कि  रेलगाड़ियों  की  गति  बढ़ी

 है  ?  ऐसा  कांग्रेस  का  बयान  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  असहमति  लोकतंत्र  का  मूल  सिद्धांत  है  ।

 श्री  तरित  घरण  तोपदार  :  दित-प्रतिदिन  अनुभव  प्राप्त  करने  के  बावजूद  भी  आपको  लोकतंत्र

 में  असेहमत  होने  की  स्वतंत्रता  आप  केवल  अपमे  मिर्थाचन  क्षेत्र  के  लिए  रेस  की

 मांग  में  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  अपने  राज्य  अथवा  पूर्वी  शांज्यों  क ेलिए  इसको  भंग

 नहीं  करू  यह  सब  ठीक  है  |  हर  व्यक्ति  यह  जानता  है  कि  हमें  पिछले  कई  वर्षों  में

 क्या  भिला

 रेलथे  ने  भाप  के  इंजनों  की  बजाय  डीजल  इंजन  आरंभ  किए  प्रारंभ  यह  विक्षर

 किया  गया  था  कि  कुछ  समय  के  लिए  इन  डीजल  इंजनों  को  चलाया  जायेगा  ।  ऐसा  कहा  बया  था

 कि  थोड़े  समय  में  ही  इसे  बिजली  के  इंजनों  में  परिवर्तित  कर  दिया  जायेगा  ।  यह  आश्वासन  दिया

 मेथा  था  कि  थोड़े  संमय  में  ही  गंभीरंता  के  सांचे  विद्य/तीकरंण  कर  दिया  जायेगी  |  कितुं  ऐसा  नहीं

 हुआ  है  ।  ऐसा  नहीं  होगा  ।  कुछ  क्षेत्रों  जिनसे  हम  परिचित  कई  बार  जहां  उन्होंने  लगभग

 50  कि०  मी०  अथवा  40  कि०  मी०  की  पटरियों  के  विद्युतीकरण  की  मांग  की  हमने  पाया

 कि  उसे  स्वाकार्य  नहीं  किया  बड़ी  रेंज  की  पटरियों  के  विद्यूतीकरण  की  मांग  करना

 व्यू  है  ।

 ईमानदारी  के  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  नीति  स्पष्ट  होनी  आप

 क्या  करने  जा  रहे  आधुनिकोकरण  का  केवल  दाबा  करने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  हमसे  पिछले  एक
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 के  दोरान  क्या  किया  है  ?  हमने  कितनी  प्रगति  की  हम्परी  भावी  योजना  क्‍या  है  ?  आकाभी
 दो  तोन  वर्षों  अश्रवा  चार  वर्षों  में  हम  क्या  करने  जा  रहे  यह  स्पष्ट  नहीं  पिछले  कुछ
 महीनों  रेल  बजट  प्रस्तुत  करने  के  बाद  हमने  नहीं  देखा  है  कि  रेलवे  द्वारा  ऐसी  कोई  कार्यवाही
 की  गई  हो  जिसमें  संसद  से  अतिरिक्त  राशि  की  स्वीकृति  के  लिए  मांग  की  गई  हो  ।

 एक  बार  इस  चर्चा  के  माध्यम  से  मैं  मांग  करता  हूं  कि समाजविषयक  लागत  को  रेलवे

 ह्वारा  वहन  किया  जावे  ।

 थ्री  मह्लिकार्जुन  :  अब  हम  2,220  करोड़  रुपए  तक  समाजविषयक  लागत  को  पूरा  करने
 जा  रहे

 शो  तरित  वरण  तोपदार  :  इसकी  प्रतिशतता  में  गणना  करनी  पहले  क्‍या  वहन
 किया  गया  था  ?  साधारण  अंकड़े  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  होंगे  कि  आप  सही  कार्ये  कर

 रहे  हैं  ।
 )

 श्टो  म॒त्यंजय  मायक  :  यदि  आपको  ररेंल  मंत्री  बनाया  जाये  तो  आप  भी  यही  बात

 श्रो  तरित  धरण  तोपदार  :  मैं  ऐसा  नहीं

 रेलवे  के  कार्य  निष्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संसद  से  अतिरिक्त  एक  पंसे  को  भी

 स्वीकृति  का  दावा  नहीं  किया  जा  यही  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।

 डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  माननीय  उपघ्ध्यक्ष  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  और

 रेल  राज्य  मत्री  का  रेलवे  के  लिए  अनुपूरक  मांग  करने  हेतु  उनका  घन्यवाद  करता  धनराशि  पहले
 ही  खर्च  की  जा  चुकी  है  और  हम  व्यय  हुई  राशि  के  लिए  मंजूरी  अथवा  स्वीकृति दे  रहे

 यदि  मैं  25  फरवरी  को  माननीय  रेल  मंत्री  द्वारा  दिये  मये  बजट  भाषण  से  उद्धरित  करता

 तो  अंतिम  पैरा  में  उन्होंने  प्रत्येक  बात  स्पष्ट  की  है  कि  कंसे  हमारी  रेलवे  ने  प्राकृतिक  वस्तु  उत्तराधिकार

 में  प्राप्त  की  है और  कैसे  रेलवे  जंसे  पुराने  संगठन  ने  परिवर्तनों  के  प्रति  अपनी  प्रतिक्रिया  दिखाई

 उन्होंने  इसमें  प्रत्येक  बात  को  स्पष्ट  किया  है--कंसे  संसाधनों  को  कमी  के  बावजूद  यह  रेलवे

 संगठन  चल  रहा  है  और  इस  संगठन  को  तेज  गति  के  साथ  निर्बाध  रूप  से  चलाने  हेतु  किस  प्रकार

 प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 यहां  पर  प्रत्येक  बात  को  स्पष्ट  करने  क ेलिए  समय  नहीं  जो  समय  हमारे  पास  है  वह
 मात्र  हमारी  मांगों  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  माननीय  सदस्य  श्री  रवि  राय  ने  यहां  बताया  है

 कि  उड़ीसा  विधान  सभा  की  आवास  समिति  किस  प्रकार  गठित  हुई  थीं  ओर  किस  प्रकार  माननीय

 प्रधान  मंत्री  के  समक्ष  ज्ञापन  रखा  गया  था  |  अनेक  मांगें  भी  की  गईं  परामएंदात्री  समिति
 अथवा  सभा  में  मैंने  कई  मांगें  प्रस्तुत  की  हैं  और  इनमें  से  अधिकांश  मांगें  इस  ज्ञापन  में  शामिल  की
 गई  हैं  ।  एहां  पर  माननीय  सदस्य  श्री  रवि  राय  ने  कुछ  मांगों  को  छोड़  दिया  है  |  मैं  यहां
 रखी  गई  नई  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  यहां  कुछ  और  नई  मांगें  रखना  चाहता  हूं  ।  मैं

 माननीय  प्रधानमंत्री  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  जिन्होंने  इस  सभा  में  बिहार  और  देश  के
 अन्य  उपेक्षित  राज्यों  को  स्पष्ट  रूप  से  आश्वासन  दिया  है  कि  उन  उपेक्षित  राज्यों  में  छोटी  रेल

 लाइनों  को  बड़ी  रेल  लाइनों  में  ददलने  का  कायं  आरंभ  किया  जाएगा  जिन्हें  हमारे  रेल  मंत्रालय  के
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 कार्यक्रम  अथवा  कार्य  योजना  में  कोई  स्थान  नहीं  मिला  रूपसा--बांगरीपोसी  छोटी  रेल  लाइन
 को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलना  होगा  ।  इस  बात  को  माननीय  प्रधानमत्री  और  माननीय  रेल

 मंत्रियों  के  ध्यान  में  लाया  गया  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  शीघ्र  ही  कुछ  प्रावधान

 किए  जाने  चाहिए  ताकि  हम  जनता  को  अपना  मुंह  दिखा  सके  ।

 इसके  अलावा  दूसरा  मुद्दा  यह  हैकि  रेल  मंत्री  ने  परामशंदानी  समिति  को  बंठकों  में

 आश्वासन  दिया  अपने  उत्तर  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  बताया  है  कि  उड़ीसा  में  अब  तक  उपेक्षित

 विद्य  तीकरण  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  लिया  जाएगा  ।  इसलिए  उन्होंने  सर्वेक्षण  का  आदेश

 दिया  है  और  मैं  उनके  आश्वासन  के  लिए  धन्यवाद  देता  खड़कपुर-बालटेय  रेल

 लाइन  का  विद्य्‌  तीकरण  किया  जाना  चाहिए  जिसकी  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी

 ओर  इसके  लिए  तत्काल  धनराशि  भी  प्रदान  की  जानी

 तीसरा  मुद्दा  यह  है  कि  हमने  मुख्य  प्रशासक  अधिकारी  के  कार्यालय  के  निर्माण  को  बदलने

 हेतु  अपनी  आवाज  उठाई  है  जोकि  अभी  तक  विशाखापटनम  में  था  |  हमने  सुझाव  दिया  है  कि  इसे

 उड़ीसा  ले  जाया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  रेल  लाइनों  का  अधिकांश  भाग  उड़ीसा  में  ही  है  और

 उड़ीसा  में  ही  निर्माण  कायं  आरंभ  किया  जाना  चाहिए  ।

 चौथा  मुद्दा  यह  है  कि  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  उड़ीसा  में  होने  चाहिए  |
 चार

 से  पांच  नए  क्षेत्रीय  कार्यालय  बनाए  जाने  चाहिए  ।  इनमें  से  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  उड़ोसा  में  स्थापित

 किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  यहां  पर  कुछ  शिकायतें  भी  करना  चाहता  एक  शिकायत  है  कि  यहां  उड़ीसा  से  नई
 दिल्‍ली  तक  कोई  फास्ट  ट्रन  नहीं  है  ।  हाल  ही  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियां  आरंभ  की  गई  हैं
 और  एक  राजधानी  एक्सप्रेस  नई  दिल्‍ली  और  हावड़ा  के  बीच  आरंभ  की  गई  मैं  मांग  करता

 हूँ  कि  एक  राजधानी  एक्सप्रेस  खड़  उड़ीसा  का  राजा--बह  एक  विख्यात  राजा  था  जिसने  देश

 के  तीन-चौथाई  भाग  को  जीता  था  और  वह  एक  धमंनिरपेक्ष  व्यक्ति  था--के  नाम  पर  नई  दिल्ली

 से  भुवनेश्बर  तक  भारम्भ  की  जानी  चाहिए  ।

 जतनी  के  कोल  लोकोमोटिव्स  में  कई  आंदोलन  आरंभ  हुए  थे  क्‍योंकि  इसे  यहां  से

 स्थानांतरित  कर  दिया  गया  है  परन्तु  वहां  पर  मात्र  आधारभूत  सुविधाएं  है||  अतः  इसका  प्रयोग  करने

 हेतु  वहां  कुछ  होना  चाहिए  ।  यदि  इसके  स्थान  पर  डीजल  इंजम  होंगे  तो  यह  सही  रहेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  यहां  कुछ  अन्य  सदस्य  भी  हैं  जिन्हें  इस  चर्चा  में  भाग  लेना
 है  ।  आपने  बहुमूल्य  सुझाव  दिए  इसलिए  अब  आप  अपनी  बात  समाप्त

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  मेरा  अन्तिम  मुद्दा  हमारी  राजधानी  भुवनेश्वर  के  स्टेशन  के
 संबंध  में  है  ।  इसे  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ओर  इसे  ग्वालियर  का  दर्जा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हू  कि  वे  वहां  जायें  और  रूपसा--बांग  रीपोली  से
 छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  साइन  में  बदलने  के  लिए  आधारशिला  रखें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 संसदीय  कार  मंत्री  गुलाम  नबी  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 हम  सभा  की  बंठक  का  समय  एक  घंटा  बढ़ा  दें  ।  मेरी  दूसरे  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों  के  साथ  चर्चा
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 हुई  थी  |  वे  सभी  सहमत  हैं  कि  हम  इसे  आज  ही  समाप्त  कर  यहां  काफी  काम्र  है  जिसे  हमें
 करना  है  |  सभा  की  बठक  का  सबय  एक  घंटा  भौर  बढ़ा  दें  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  उपाध्यल  अभी  बहुत  चर्चा  बाकी

 बहुत  से  माननीय  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  ।  इसके  बाद  एप्रोप्रीएशन  बिल  उस  पर  भी  कुछ
 आननीय  सदश्ष्य  बोलेंगे

 ]

 हम  छह  मुद्दों  पर  एक  साथ  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हम  अनुंदानों  की  अनुपूरक  मांगों  के

 साथ  विनियोग  विधेयक  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 क्रो  ई०  अहमद  :  इन्हें  अलग  से  सूचीबद्ध  किया  गया  परन्तु  इन  सभी  मुद्दों  पर
 तौर  पर  एक  साथ  चर्चा  को  जाती

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  एप्रोप्रीएतन  बिले  अलग  एप्रौप्रीएशन  बिल  तो  इसके

 सौथ  डिंसकर्स  कर  ही  नहीं  सकेसे  ।  वह  अलग  से  डिसक्स  करना  पड़ेगा  ।

 रेल  अंभ्री  ख्लो०  के०  ऋफर  :  हभने  उन्हें  एक  साथ  प्रस्तुत  किया  है  ।  सभो  मुक्ें
 धर  चर्चा  धल  रही  है  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  हम  केवल  मद  संख्या  9  और  10  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 हुंम  मद  संख्या  9  ओर  10  के  साथ  मद  संख्या  11  से  14  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।

 बरी  स्री०  के०  अश्फर  शरोेरू  :  डा७  पाण्डेय  मे  पत्येक  धात  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किये

 स्से  कूलाभ  मथी  अश्जाद  :  बैंदि  डा०  पॉण्डेय  कुछ  भौर  कहना  चाहते  हैं  तो  बे  एक  बार

 फिर  कोल  सकते  कृषया  उन्हें  दोबारा  धूरा  विषय  न  उठाने  दें  ।

 इप०  लक्सी  नाशंयंण  कोष्डेय  :  ईस  चर्चा  को  हम  एक  घंटे  में  नहीं  निपटा  सकते  ।  चाहे

 मपनमतय  सदस्य  अपनी  जात  पांच-सा्त  मिनट  में  कहें  ।

 ]

 शत  चुलोम  मंची  अररेशॉद  :  इसे  प्रकार  तो  हमे  कार्य  मंत्रगा  समिति  द्वारा  निर्धारित  समय

 है  अधिक  समय  ले  लैंमे  ।  हारे  वास  सच्ची  कार्य  दिवसों  के  लिए  पूरी  सूची  यदि  हम  किसी  मद

 को  निवत  समझ  के  अन्तर्गत  पूरा  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  हमें  अतिरिक्त  सभ्य  में  इसे  पूरा  करना  होगा  ।

 अभी  तक  हमें  दूसरा  विधेमक  ले  लेना  चाहिए  ।
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 ]

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  अभी  रेल  मंत्री  जी  का  जवाब  भी  आना  है  ।  इतने  कम  समय

 में  यह  कंसे  हो  जाएगा  ।  एक  घण्टे  में  उत्तर  भी  आ  जायेगा  ओर  माननीय  सदस्य  भी  अपनी  बात

 कह  यह  मुझे  संभव  नहीं  लगता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  एक  घंटा  और  अर्थात्‌  सात  बजे  तक  बढ़ाने  के  लिए  सहमत

 हो  गई  है  ।

 अब  डा०  एस०  पी०  यादव  बोलेंगे  ।

 6.00  म०  प०

 डा०  एस०  पो०  यादव  :  उपाध्यक्ष  माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  1992-93
 के  लिए  जो  विनियोग  विधेप्रक  फ्रेश-क्षिया  उस  पर  मैं  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुं  ।'''

 सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  संसद  सदस्य  जो  द्रुंन  में  ट्रेवल  करते  हैं  उनके  लिए  फ़हु्

 ए०  सी०  है  जिसमें  वे  अकेले  ही  ट्रेवल  करते  हैं  ओर  सेकण्ड  ए०  सी०  में  वाइफ  और  कंपेनियन  होते
 मैं  चाहता  हूं  कि  फर्स्ट  ए०  सी०  में  भी  कंपेनियन  के  लिए  या  उनकी  वाइफ  को  ट्रेवल  कर॑ने  की

 अनुमति  प्रदान  करें  ।  जिस  क्षेत्र  से  मैं  आता  हूं  वहां  चन्दोसी  में  भादन  रेघवे  का  सबसे  बड़ा  ट्रेनिंग
 कालेज  है  |  उसमें  नादेन  रेलवे  के  एम्पलाइज  को  ट्रेनिंग  दी  जाती  है  भोर  वे  उत्तर  रेलब्रे  में  जाकर
 काम  करते  चन्दौसी  से  रात  को  3.40  बजे  दिल्ली  के  लिए  ट्रेन  चलती  .  उसमें  फट  क्लास

 की  बोगी  होती  थी  उसको  दो  महीने  पहले  से  समाप्त  कर  दिया  गया  जो  जन-प्रतिनिधि  या

 जनता  के  लोग  फर्ट  क्लास  का  टिकट  लेते  हैं  तो  उनको  भी  दिल्‍ली  आने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं
 दिल्ली  से  चन्दौसी  के  लिए  जो  ट्रेन  जाती  है  उसमें  से  भी  फसटं  क्लास  बोगी  को  समाप्त  कर

 दिया  गया  है

 इसके  अलावा  इलाहाबाद  से  देहरादून  और  देहरादून  से  दल्मनहाबाद  के  लिए  लिक  एक्सप्रेस

 ट्रेन  चलती  है|  उसमें  से  भी  फरटं  क्लास  बोगी  को  भी  समाप्त  कर  दिया  गया  है  और  ए०  सी  ०'  की

 उसमें  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  हमारी  बात  को  नहीं  सुन  रहे  हैं  । इस  लिक  एक्सप्रेस

 ट्रेन  में  कम-से-कम  ए०  सी०  सैकण्ड  क्लास  और  एक  फरस्टं  क्लास  बोगी  को  लगाने  का  कष्ट  करें  ।
 उत्तर  भारत  के  जो  लोग  इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  काम  से  जाते  हैं  को  उनके  लिए  भी  कोई  सुविधा  नहीं

 जो  टमारे  सांसद  ओर  विधायक  हैं  वे  भी  उन  सुविधाओं  से  वंचित  हैं  ।  लिक  एक्सप्रेस  के  ठहराव
 के  लिए  माननीय  रेल  मंत्री  जी  को  लिखकर  दिया  नादंन  रेलवे  की  मीटिंग  में  मैंने  इस  बात  को

 कहा  था  कि  लिक  एक्सप्रेस  का  ठहराव  भेजोई  रेलवे  स्टेशन  पर  होना  चाहिए  जो  कि  बहत  बड़ा

 व्यापारिक  केन्द्र  में  सम्भल  लोक  सभा  क्षेत्र  से  आता  सम्भल-मुरादाबाद  के  लिए  एक  ट्रेन
 जाती  एक  ट्रेन  सुबह  मुरादाबाद  जाती  है  और  आती  चार  में  से  तीन  ट्रेन  बंद  कर  दी  गई

 हैं  ।  उसमें  आर  को  बंद  कर  दिया.गया  इससे  गरीब  लोगों
 को  बहुत  परेशानी  मुरादाबाद  मजदूर  जाते  हैं  और  आते  उनको  भी  ट्रेन  की  सुबिध्ता  उपलब्ध
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 नहीं  है  ।  मैं  अनुराध  करूं  कि  संभल-मुरादाबाद  के  लिए  जो  तीन  ट्रंन  बंद  कर  दी  गई  हैं  तो  उन

 तीनों  ट्रेनों  को  चलाने  का  कष्ट  करें  ।  संभल  ऐतिहासिक  समय  में  मुगल  पीरियड  में  एक  राजधानी

 रहा  है  ।  उस  शहर  के  लिए  कोई  ट्रेन  की  सुविधा  नहीं  है
 र

 दलल्‍ली  से

 जरोला  से  संभल  से  चन्दोसी  ओर  चन्दोौसी  से  लखनऊ  के  लिए  एक  डायरेक्ट  ट्रेन  चलायी

 जाए  ओर  गजरोला  से  संभल  बड़ी  रेल  लाइन  द्वारा  चलाने  का  कष्ट  इस  हाऊम  के  अंदर

 अफरा-तफरी  हो  रही  है  और  सभी  सदस्य  बातों  में  मश्क्र  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  मैंने

 कहा  है  उसको  मंत्री  जी  पढ़  लें  और  उस  पर  काय्यंबाही  करने  का  कष्ट  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 करता  हु ।

 अनुपूरक मांगों के बारे में  ०००७०  ना  ने  तीजनननननानी

 6.03  म०  प०

 शरद  दिघे  पीठासीन

 ]

 श्री  जो०  एम०  सी०  बालयोगी  :  सभापति  मैं  रेलवे  १२  केन्द्र  सरकार
 के  व्यय  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  के  बारे  में  बोलने  का  अवसर  देने  क ेलिए  आपको

 धन्यवाद  देता  हूं  ।  रेलवे  ने  उल्लेख  किया  है  कि  देश  में  परिवहन  के  लिए  आधा  रभूत  ढांचे  के  त्वरित

 विकास  की  आवश्यकता  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते

 रेलवे  ने  आठवीं  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  कई  योजनाएं  शुरू  की  उसे  ध्यान

 में  रखते  जहां  तक  रेलवे  का  संबंध  मेरा  क्ष  त्र लगभग  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  एक  लाइन  है

 जो  विजयवाड़ा  से  हावड़ा  जाती  यह  हमारे  जिले  के  लिए  लगभग  एक  समानान्तर  लाइन  है  ।

 हमारा  जिला  देश  में  सबसे  बड़ा  है  जिसकी  जनसंख्या  50  लाख  वहां  केवल  एक  ही  लाइन  ऐ  ।

 यह  आंध्र  प्रदेश  में  पूर्वी  गोदावरी  जिले  के  लिए  समभग  एक  बाई-पास  अतः  मैं  माननीय  मत्री

 जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  बात  पर  गोर

 काकीनाडा  और  कोटीपल्ली  के  बीर  एक  लाइन  है  ज्सि  विभाग  ने  द्वितीय  विश्वयुद्ध  के

 दौरान  हटा  लिया  यद्यपि  द्वितोय  विश्वयुद्ध  के
 दोरान  हुयी  गयी  अन्य  लाइनों  को  फि

 से  चाल  कर  दिया  गया  इसे  अब  तक  दुबारा  नहीं  शुरू  किया  गरयों  एक  सर्वेक्षण  किया  गय

 था  ।  सर्वेक्षणकर्त्ताओं  ने  भी  सुझाव  दिया  था  कि  बहुत  अच्छी  संभावनाएं  है  ओर  यदि  काकीनाड़ा

 और  कोटापलली  के  बीच  इसे  फिर  से  चालू  कर  दिया  जाता  है  ओर  नरसापुर  तक  इसे  बढ़ा  दिया

 जाता  है  तो  यह  भौर  अधिक  लाभकारी  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  इस  मामले  पर  वि्यार

 करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 दक्षिणी-मध्य  रेलवे  में  रेलवे  महाश्रबंधक  लाइन  की  व्यवहायंता  के  लिए  सरकार  को  उचित

 रिपोर्ट  नहीं  भेज  रहे  हैं  ।  कृपया  इस  मामले  में  आप  विशेष  रुचि  आठवीं  योजना  में  इस

 लाइन  को  शामिल  करना  अत्यावश्यक  है  ।

 अमलापुरीਂ  मेरा  चूनांव  क्षत्र  है  जिसकी  जनसंख्या  20  लाख  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  कृपया  वे  इस  मामले  को  देखें  ।

 एक  अन्य  बात  है  जो  दुघंटनाओं  के  बारे  में  रेलवे  रिपोर्ट  के  अनुसार  !-$-92  से

 6-92  तक  एक  माह  की  अवधि  नो  क्षेत्रों  में  में  रेल  दुर्घटनाएं  हुईं  ।  यह  बहुत  दु.खद  बात

 दु्घेटनाएं  मुख्यतः  रेलवे  कमंद्रारियों  की  उपस्करों  की  सड़क  प्रयोवताओं

 की तोड़फोड़ इत्यादि के कारण मेरे जिले में हाल ही में 44 धंटों को अवधि के भीतर 29
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 दो  दु्घटनाएं  में  ननदादावोले  के  पास  गोदावरोी  एक्सपग्रेस  प्रभावित्त  हु  भ्रौर  24  घंटे  बाद

 उसी  स्थान  पर  दूमरी  दुधघधटना  कोणाक  एक्सप्रस  को  घटी  पलन्ध  सूचना  के  ये  दुर्घटनाएं
 रेलवे  लाइनों  के  खराब  रख-रख्यभव  के  कारण  होती  हैं  ।

 मुझे  यह  भी  पता  चला  है  कि  रेलवे  विभाग  ने  गेंगमन  की  भर्ती  बंद  कर  दी  है  जो  क्रि  रेलवे

 लाइनों  के  प्रभारी  होते  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  पर
 भी

 ध्यान  दें  और  देखें  कि  रेलवे  लाइनों  का  उचित  रख-रखाव  हो  ।  तभी  आप  रेल  दुष्षटनाश्वों  को

 रोक

 लगभग  101  दुघंटनाओं  में  5  व्यक्तियों  की  जानें  गयीं  और  146  व्यक्तियों  को  चोटें

 बाई  ।

 अब  तक  विभाग  ने  मृत  व्यक्तियों  के  संबंधियों  अथवा  घाथल  हुए  थ्यक्तियों  को  कोई  मुआवजा

 नहीं  दिया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इस  मामले  को  देखने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 विशाखापत्तनम  तथा  हैदराबाद  के  बीच  एक  गाड़ी  है  जो  सप्ताहु  में  पांच  बार  चलती  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  टू  कि  इस  सेवः  को  कर  दिया  क्रेवल  तभी  हुम

 पूर्वी  गोदावरी  तथा  पश्चिश्नी  गोदावरो  की  राजधानी  हैदराबाद  जाने  बाली

 को  संभाल  पाएगे  ।

 मैं  शक  काश-का  दक़िकी  फ्रयःरेशवे-के  शाइंस  होेने:से  अब
 तक  कोई  तेलुगू-महत्प्रथंकक  करे  कहां  तेनात  नहीं  कड़ा  अक्तः  थीं  ख्ातभोय  मंत्री  जो  के

 अनुरोध  करता  हूं  कि  कृपया  दक्षिण  मध्य  रेक़त्रे  में?₹क  रेलुल  महाप्रवर्तक्र  तेनात:करें  ताकि  काल-सेर

 कम  वह  भांध्र  भ्रदेश  की  समस्याओं-को  सकेगा  कोर  दोचों  कोललाश्रश्यक्लाओं  को  पूरा  कर

 सकेगा  ।

 माननौय  मंत्री  जौ  को  अगली  बात  मैंਂ  यह  कहना  चाहूँगा  कि  समारालकोल  पर  कुछ  गाड़ियां
 रोकी  जानी  चाहिए  क्योंकि  पूर्वी  गोदावरी  जिले  मैं  पहुंचने  के  लिए  यह  लगभग  एक  जंक्शन  है  जो
 देश  मैं  सर्वाधिक  घनी  आाबादी  वाले  जिलों  में-से  एक  कोरामडल  एक्सप्रेस  हावड़ा  और  मद्बास  के

 बौंच  चलती  मैं  मासनीय  मंत्री  जी  से  अनुस्येघ  करता  हूँ  कि  सथारालकोटा  पर  कोरामण्डल

 एक्सप्रेस  को  रोकने  के  लिए  संबद्ध  अधिदारियों  को  अनुदेश  दिए  जाएं  जो  कि  पूर्वी  गोदाक्री

 रेलवै  अजंवशन  से  जोड़ने  का  एकसात्र  स्थान  रेलवैं  स्टेशन  को  मुख्य  भूभि  से  जोड़ने  के

 लिए  पूर्वी  गोदावरी  के  लोगों  की  मांग  बहुत  पुरानी  है  क्योंकि  यह्‌  एक  जिल्ला  मुख्यालय है  और  एक
 पंक्षम  स्टेशन  होसे  के  नाते  यह  पश्च्िहुभ  की  दृष्टि  सै  अच्छा  साभ  अित  कर  रहा  मैं
 माह्रनीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता हूं  तक  पूर्वी  सोदाबरी  की  जनता  चित्रा  कटिनर्ई के
 यात्रा  करने  योग्य  बनाने  के  लिए  काकीनाड़ा  को  मुख्य  भूमि  से  खड़ा  जाये  ।  मैं  मंत्री जो  से  अनुसेच
 करता  हूं  कि  इन  सभी  मुद्दों  बर  विकार  बए  का  रेलके  पें  उपेक्षित-क्ष  त्र-के  फ्रति  न्याय  किये
 जाएं  ।

 श्री  ई०  अहमव  :  सआपति  मैं  रेज़वे  लिएलअनुदानों  की  अनुषूस्क  मांगों

 का  समर्थन  करता  हूं  ।  जँसी  क्रि  हिथिति  फ्हले  ही  इसके  लिए  कुछ  राशि  खन्न॑  कोी-जा  बकी  है
 और  माननीय  अपने-अपने  चन्तात्र  क्षेत्रों  के  खिझ  बहुत-सो  मांजें-क  रहे  किम्ह  रैं  अपने

 चुनाव  क्षेत्र-से  कुछ  आने  बात  फंस  ।  मैं  एक  देसे  क्षेत्रका  उल्लेशा  करता  जाहता  हूँ  जिले
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 रेलवे  ने  उपेक्षित  रखा  है  और  फ्रिशीे  भी  तरह  को  भ  धतिक  सुकिधिा  ब्रदान  नहीं  को  माननीय
 रेल  राज्य  मंत्री  यहां  उल्लेख  कर  रहे  थे  कि  बजट  में  रोलबे  के लिए  लगभग  2200  करोड़  शपह
 का  परिथ्ययਂ  में  नहों  आनता  कि  इस  घन  को  कहां  खर्च  किया  जा  रहा  है  |  हमार  क्षेत्र  में  ऐलशा
 कोई  धन  खर्च  नहीं  किया  गधा  मैं  दक्षिण  रेलवे  के  पालबाट  प्रशाग  का  उल्लेख  कर  रह  हूं  ।
 दक्षिण  रेलवे  के  साथ  तोतेना  व्यक्हार  किया  जा  रहा  यह  प्रभाग  राजस्व  के  मामले  में

 पहले  क्थवा  दूसरे  स्थाम  पर  आता  हैः  जबाके  विक्रास  के  मामले  में  चोथे  अथका  फंचर्दे  स्वामःकरः

 शस्त्र  तथा  मंगलोर  के  दवोच  को  रखने  लाइन  का  आरंभ  उस  सबंध  हुआ  था  जब  पुसमा  दक्षिण

 भारतीय  रेलथे  या  |  अब  भी  वहां  कही  ढांचा  है  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मातनीय  मंत्री  थी

 छिफाकत  डस  खादत  दुदरा  कहों  फिल्म  गधा।था  ।  लो  ब्रधे  पूर्व  जब  हेसब्रे  क्या
 उस  समय  मंक्लप्रेर  तश्चा  सक्स  के  बीज  की  रेलचे  लाहइन-थी  ।  किन्तु  भाज  तक  इस  लाहइत  के  सपय

 दूसरी  लाइन  नहीं  बिछाई  गयी  ।  वहां  कोई  आधुनिक  ग।ड़ी  नहीं  है  ।  मानसुन  के  मोम्रम  में  केरल

 के  लोग  अपना  छाता  इस्तेमाल  करते  हैं  ।  कितु  मानसून  के  मौसम  में  रेलयात्रा  में  गाड़ियों  में  कोई

 रिसाव  नहीं  होना  हमारे  क्षेत्र  में  कोई  मालगाड़ी  अथवा  नई  गाड़ी  नहीं  है  ।  प्लेटफार्मों  की

 लच्याई  पर्वाष्श  नहीं  है  जौ  छत्ें  की  सतह  हीक  भहीं  व्यक्ति  जानता  है  कि  केरल  में

 मौसमी  वर्क  छोंगी  |  किन्तु  जब  प्केटकामं  की  पूरी  लब्काई  पर  छत  नहीं  हो  तो  श्थितिं  बया  होंगी  ?

 कहां  पर  कोई  आहुनिक  सुरविशायें  उपनक्य  महीं  जहां  पर  रेखें  आरम्भ  की  जाती  हैं  यहां  हर
 प्रकार  की  आधुनिक  सुविधा  होनी  आजकल  सिगनल  के  लिए  भी  आधुनिक  सुचिद्ता  उप्लण्ध

 है  ।  क्रिन्तु  हमाय  क्षेत्र  पूर्णतः  उपेक्षित  है  |  मैं  नहीं  जानता  कि  इसका  कारण+्ना  निश्चित  रूप

 से  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  दक्षिण  उत्तर  स्ले  बहुत  दूर  किन्तु  क्या  दक्षिण  रेलवे  के  एक  विशेष
 नामतः  शोश्न्  र-मंगलौर  का  क्षेत्र  क्री  उप्रेक्षा  करने  का  यही  करण  है  ?

 मैं  पातकीय  देख:मंत्री  को  धन्यतसद्ध-द्रेता  दूं  कि  उन्होंतेनीश्नाम्दुर  से  फ्री  तक  तक  नई

 ताहन  के  सन्रेक्षण  की  स्वीकृति  की  ।  यह  सर्रेक्षय  रता  है  ।  किमबु  में  महीं  ऋताता  कि

 मद्रास  दक्षिण  मध्य  मुख्यालय  में  बैठते  वाले  के  बुद्धिमान  लोग  अन्ततः  कला  पौससा  कं  कह

 हलिए  कह  रहा  हूं  क्रि  जब  भी  किसी  श्रिकास  योजना  क्ये  आरम्भ  कर्म  होता  है  तो  वे-सद्वेव

 ही  करते  माननीय  मंत्री  जी  ने  फीरोक़  स्थित  रेलवे.स्टेशन.आने  की  सेहरबा़ो  की  ।.  ग्परह्ी
 से  नीचे  उत्तरें  और  आसपास  घूमे  और  उन्हींने  आश्वासन  दिया  कि  मेरे  चुज्नाव  क्षेत्र  रेलब्रे  स्ट्रेशव
 में  आधुनिक  सुविधायें  प्रदान  की  जाएंगी  ।  उन्होंने  यह  अश्वासन  प्री.दिक्याा  कि  एक  नए  अशद्भन  का
 निर्माण  किया  जायेगा  ।  मैं  माननीय  मंत्रों  जी  का  ध्यान  इस  तध्य  की  ओर  दिलाऊंगा  कि  प्रभागीय
 रेलंते  प्रक्पक ने  टेसी  किसों योज  कर  कौ/शिफासिश +टहों  की  है  ।  इसका  समर्थन  महाप्रबंधक  ने  हो
 किया  मैंने  माकला  उठाया  हैं  मैंने  ऊहूँਂ  बताया  कि  कहाँ  हुए  स्टैंशन  पर

 व्यॉक्तिभतਂ रूप  ते  हुएਂ  मानती  क/मंत्री  ओी  ने  कह  भहरवक्ण  आश्यासन  दिया  और  वह  भी

 कि  यह  आश्वासन  एक्र  संसद  सकरय को  दिका  क्या  कार्थ  इस  ढंग  से  हीतेਂ हैं  ।

 जब  लोफों से  राजस्व  प्राष्त  हो  रहा  जय  कीत्र  भें संभाध्य  परियोजनाएं  हैं  और  इस  प्रकार
 की  सुविधाएं  देने  के  लिए  जहुक्तन  देनेहैतु  कर्याप्स  कारण  है  ती  फिर  फीरोंके  जिले  इस  क्षेत्र  कोਂ

 यह  शुविक्षा  देने  से-क्ृकार  कीं  किया
 जा  रहा  है  ?  मैं  उत्तर  आतना  चाहूंगा  और  मुझे  जानने  का

 पूरा  र-है  ।  मैं  रेल  मंत्रीਂ  से  कक्रोध करू  शा  कि  वें  हस  क्षेत्र  के  विफास  में

 नीलाम्बर  से  फीरोक  की  नई  रेलबे  लाइन  बिछाए  जाने  संबंधी  नए  सर्वेक्षण  में  व्यक्तिगत  दुत्ि  लें  ।
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 मैं  रेलवे  खलासियों  के  संबंध  में  एक  और  मुद्दे  का  उल्लेख  कंरना  जब  कोलम

 के  पास  गंभीर  दुघंटना  हुई  थी  तो  इन्हीं  खलासियों  ने  सहायता  पहुंचाई  ओर  बचाव  कार्य  किया  ।

 यद्यपि  वे  ।0  और  20  वर्षों  से  अधिक  से  सेवा  में  लेकिन  उन्हें  कोई  लाभ  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 और  प्रत्येक  वर्ष  के  अंत  में  उन्हे  बर्खास्त  कर  दिया  जाता  है  और  फिर  रेलवे  के  अधिकारी  तक  देते

 हैं  कि  इन  लोगों  ने  सतत  सेवा  नहीं  की  यहां  तक  कि  जब  केरल  उच्च  न्यायालय  द्वारा  यह
 निर्णय  दिया  गया  था  कि  एक  व्यक्ति  जो  कि  एक  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  लेता  है  उसे  स्थायी  सेवा

 का  लाभ  दिया  जाना  तो  रेलवे  ने  इस  प्रकार  की  अनेतिक  प्रक्रिया  का  आश्रय  लिया  हुआ

 है  कि  इन  लोगों  को  उनके  अधिकारों  से  वंचित  रखा  जाता  है  ।  मैं  यह  नहीं  समझ  थाता  कि  उनका

 इन  लोगों  के  प्रति  इस  प्रकार  का  रवंया  क्‍यों  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदवः  दक्षिणਂ  रेलवे  के

 अधिका  रियों  की  पर्याप्त  अनुदेश  दें  कि  वे  सुधार्रत्मक  उपाय  करें  और  सभी  के  साथ  न्याय  करें  |

 इन्हीं  कुछ  टिप्पणियों  के  मैं  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  मंत्री  महोदर्य
 को  रेलवे  के  विकास  में  ली  गई  गहन  रुचि  के  लिए  बधाई  भी  देता  हूं  ।

 *झी  आर०  जोवरत्नस  :  सभापति  रेल  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों

 के  संबध  में  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  मैं  रेल  मंत्री  श्री
 जाफर  शरीफ  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  मांगों  का  समर्थन  करता  हुं  ओर  इसमें  कुछ  ओर  भुद्दे
 जोड़ना  चाहता  हूं  ।

 प्रारंभ  मैं  रेल  मंत्री  श्री  जाफर  शरीफ  को  कोवाई  एक्सप्रेंस  के  मराककोनम

 पर  रुकने  संबंधी  हमारी  मांग  को  स्वीकार  किए  जाने  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।  यह  मांगें

 काफी  लम्बे  समय  से  की  जा  रही  थी  तथा  अब  मंत्री  महोदय  की  पहल  के  परिणामस्वरूप  यह
 अराक्कोनम  रेलवे  स्टेशन  पर  भी  रुकने  लगी  9  अगस्त  कोवाई  एक्सप्रेस  के  अराक्कोनम  में

 रुकना  खुशी  देने  वाली  घोषणा  है  ।  मैं  अपने  निर्वाचन  स्थान  ने  मतदाताओं  की  ओर  से  रेल  मंत्री

 महोदंय  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 इसी  प्रकार  मैं  उनसे  अनुरोध  करू  कि  वे  शहर  के  बढ़ते  महत्व  को  देखते  हुए  अराक्कोनम

 रेलवे  स्टेशन  का  विस्तार  पवित्र  तीथ॑ं-मन्दिर  जंसे  कांजीपुरुम  को
 आवश्यंकताओं  को  अच्छी  तरह  पूरा  किया  जा  सकेगा  यदि  अराक्कोनम  रेलवे  स्टेशन  में  सुधार
 किया  जाता  चूंकि  ये  तीथं-कैन्द्र  अराबकोनम  द्वारा  जुड़ें  हुए  हैं  ।

 अराक्कोनम  हाल  ही  में  शास्त  के  भूतपूर्व  श्री  आर०  वेंकटरामन  द्वाय  केवल

 एअर  स्टेशन  आई०  एन०  एस०  राजाली  उदष्कठन  किया  मया  था  ।  इससे  देश  के  शिभिन्‍न

 भागों  से  रक्षा  विभाग  के  कामिकों  का  आना-जाना  कढ़ा  है  +  अराक्कोमम  रेलवे  स्टेशन  बर

 आधुनिक  सुविधाओं  के  साथ  विस्तास  ओर  सुधार  का  निक्चित  माक्ला  बनता

 मैं  रेलवे  से  यह  भी  अनुरोध  करूगा  कि  अराक़कोनम  में  वर्तसाक  रेलबे  इंजीनियरिंग
 त्रा  का  अ।धुनिकोकरण  किया  जाए  ।  यह  अच्छा  ही  होगर  कि  अत्याधुनिक  विद्यूत  उपस्करों  तथा

 अतिरिक्त  कल-पुर्जों  के  विनिर्माण  के  लिए  बतंमान  कार्यशाला  को  आधुनिक  बनाया  इससे

 रेलबे  की  आवश्यकताएं  पूरी  होंगी  ।  मैं  ध्यान  दिलाना  च।हुंगा  कि  में  प्रत्यक्ष  सुधार  किए
 शा  गा  नमन  नया

 तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर । 294
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 जाने  को  आवश्यकता  चूंकि  इसमें  बशीनें  लगी  हैं  ।  कामगरों  को  इस  प्रकार  के  पर्यावरण  में  काम
 करने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  रेल  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अराककोनम

 रेलवे  वकंशाप  का  आधुनिकीक रण  करवायें  ।

 हसी  प्रकार  मैं  अराक्कोनम  रेलवे  स्टेशन  पर  उपरिपुल  निर्माण  के  काय॑  में  तेजी  लाने  की
 आवश्यकता  पर  बल  देना  चाहता  हूं  ।  तमिलनाडु  की  सरकार  ज॑प्ता  कि  सहमति  हुई  का  नहीं
 कर  रही  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करू गा  कि  वे  तमिलनाडु  सरकार  से  यथासंभव
 शीघ्रता  से  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  कहें  ।

 अराक्कोनम  से  लोगों  का  आना-जाना  बढ़ा  अराक्कोनम  ओर  इसने  आसपास के  क्षेत्रों
 से  लगभग  15-20  5-20  हजार  रेलवे  सरकारी  कमंचारी  आम  जश्रता

 प्रतिदिन  पढ़ने  व  जीबिका  अजित  करने  से  लिए  मद्रास  जाते  रहते  यात्रियों  की  इस  बढ़ो  हुई
 संब्या  पर  रेल  मंत्री  महोदय  द्वारा  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  इन  यात्रियों  के  लाभ  के

 लिए  अराक्कोनम  और  मद्रास  के  बीच  विशेष  रेल  गाड़ियां  चलाना  उचित  यह  रेल  गाडी

 8.45  पर  भद्रास  पहुंचने  के  लिए  7.30  बजे  अराककोनम  से  चल  सकती  तथा  सायं  7.00

 बजे  अराक्‍्कोनम  पहुंचने  के थिए  सायं  5.45  बजे  मद्रास  से  चल  सकती  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अबुरोध  कर  रहा  हूं  कि  वे  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  यहू  गाड़ी  शुरू  करवा  क्ष्यों  यात्रियों

 ने  उसकी  अ्रवश्यकता  अ्रहसूस  को  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  छे  अनुरोध  करू गा  कि  वे  शीघ्र  इस  मामले

 पर  प्र्यान  दें  ।

 मैं  रेल  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  बंगलौर-मद्रास  लालबाग  एक्सप्रेस
 को  भी  अराक्कोनम  पर  रुकवाने  की  लम्बे  समय  से  लंबित  पड़ी  हमारी  एक  अन्य  मांग  पर  भी
 विचार  करें  ।  इसी  प्रकार  आप  मद्रास  से  नं०  7  बंगलौर  मेल  को  वालाझा  पर  रुकवाने  के  लिए
 भी  विचार  करें  ।

 मैं  आपसे  वाया  कालाधाई  चेय्यार  होते  हुए  वालाझा  और

 तिडिवनम  के  बीच  एक  नई  रेलवे  लाइन  बिछाए  जाने  का  भी  अनुरोध  कर  रहा  मैं  आपसे

 अनुरोध  करू  गा  कि  हस  संबंध  में  आंबश्यक  सर्वेक्षण  कार्य  किया  जाए  ।

 इससे  पहले  जब  मैंने  भूतपूर्व  रेल  मंत्री  श्री  माधवराब  सिंधिया  के  साथ  यह  मामला  उठाया
 किसी  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  आधार  उन्होंने  मुझे  बताया  था  कि  लगभग  100  करोड़  रुपए

 की  पर  लगभग  100  कि०  मी०  रेल  लाइन  बिछाने  की  ब्रावश्यकता  होगी  ।  इस  नई  लाइन
 से  जोड़े  जाने  वाले  पुरे  क्षेत्र  में  पिछड़े  ग्रामीण  क्षेत्र  का  विस्तृत  भाग  भी  शामिल  इस  नए
 मार्ग  से  उस  क्षेत्र  मे ंआथिक  परिवर्तन  इसने  औद्योगिक  विकास  होगा  और  समद्धि

 ,  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करू गा  कि  यादे  आवश्यक  तो  नया  संभाव्य  सर्वेक्षण  किया

 जाए  ।  इस  संबंध  में  जल्दी  लिया  गया  निर्णय  लागत  वृद्धि  से  बचने  में  सहायक  होगा  ।

 मैं  यह  ध्यान  दिलाता  चाहूंगा  कि  रेल  मंत्री  महोदय  श्री  जाफर  शरीफ  नए  विचारों  का

 स्वागत  करते  हैं  और  नवीन  तथा  महत्वपूर्ण  कायं  योजना  से  सहमत  होते  हैं  ।  अ  उनसे  अनुरोध

 करता हूं  कि  वे  वालाझा  ओर  तिडीवजम  के  बीच  नई  रेलवे  लाइनों  को  बिछाने  संबंधी  सर्वेक्षण  कार्य

 क्रो  अपने  काय्यंकाल  के  दौरान  पूरा  कर  ले  ।
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 मैं  बंगलोर  ओर  तिहपति  के  बीच  नई  रेज  गांसी  शुरू  किए  भाने  का  स्कामत  कर्ता  हूं  ।

 पह  गाड़ी  श्रापाझ्ा  ओर  अराब्कोनम  से  होकर  जाती  यदि  आप  कंट्फ्डीतिरूपति  बड़ी  लाइम
 को  बिछाने  के  काय  में  जो  आठवीं  योजना  में  शामिल  किपा  गया  में  तेजी  समा  सकते  तो  आंध

 हस  सई  लाइस  पर  नई  गाड़ी  चला  सकते  हैं  ।  उस  महत्वपूर्ण  फोजना  पर  जो  कि  तिरूपति  को

 संभव  छोटे  भाग  से  लागत  वृद्धि  से  बचने  के  उस  पर  शीघह्म  कारंवाई  करने  की

 आवश्यकता  है  ।  का  को  शीघ्रता  से  पूरा  करने  के  लिए  आप  तिरूपति  देवस्थानम  बोड़ं  से  सम्पर्क

 कर  सकते  जो  कि  व्यय  का  कुछ  भाग  वहन  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  आपका  ध्यान  रेखने  के  पाश्न  पड़ी  मुझ्य  भूमि  ढृथा  अन्य  भूमि  की  श्यिदि  की  ओर  दिलाना

 शहकूंमा  ।  कुछ  स्थानों  पर  हम  अर्गध  भतिकृमभ  श्री  पाते  आपको  अधिक  दूर  तक  फ्रंछी

 ब्युमि  जिस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  भरा  रहा  को  प्राप्त  करने  के  लिए  शीघ्म  कारंबाई  व्यरम्भ

 करनी  चाहिए  ।  आपको  भू-घारिता  के  बारे  में  अकश््य  जानकारी  रखनी  चाहिए  तथा  अतिरिक्त  भूमि
 रेलवे  कमंचादियों  को  आधासीय  प्रयोजनों  के  लिए  दे  देनी  चाहिए  ।  अराक्कोनम  में  फालतू  रेलबे

 भूमि  को  लघु-डद्योग  क्षेत्र  के  उल्चम्रियों  को  दिम्म  जा  छकता  इससे  भोद्योगिक  विकास  और

 आाबासीय  कुविसाएं  कु  को  ।

 रेल  मंत्री  महोदय  श्री  थाफर  शरीफ  ने  नईं  गाड़ियां  शुरू  करने  में  भी  नई  परंपरा  स्थांपित
 की  उन्हींते  मई  दिल्‍ली  शोर  बंगलोर  के  थींच  नई  राजधानी  एंक्सश्रेस  गाडी  शुरू  की

 हैदराबाद  को  भी  इस  नई  गाड़ी  से  जोड़ा  गया  मुझे  खेद  है  कि  नए-नए  काये  करने  चले

 श्से  जाफर  शरीफ  ने  इस  कार्य  में  मद्रास  की  उप्रेक्षा  को  है  ।  हम  इस  संबंध  में  अपने  लोगों  को  समझा

 नहीं  पा  रहे  हैं  ।  मैं  भापसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  नई  दिल्‍ली  और  मद्रास  के  बीथ  भी

 छूक  अज्य  राजछानी  एक्सप्रेस  माड़ी  शुरू

 को  याइसा  सिह  युभताभ  :  मैं  इम्फाल  जाने  के  लिएं  एक  रेले

 सॉदत  फी  लांग  करता  हूं  जो  कि  मणिपुर  राज्य  को  सजधघानी  है  |  हमारे  राष्ट्रीय  गोति  के  अनुसार
 रेल  जाइमों  को  सभो  राजशध्ानियों  के  सरथ  जोड़ा  जामा  चर्महए  ओर  इसलिए  मैं  संमझता  हूं  कि

 मेरी  इस  मांग  पर  रेल  मंत्री  बल्लेदन  कौ  विकेष  रूप  से  बिसकर  करना  ऋदिए  ।

 में  राजज्नियों  को  रेल  लाइनों  श्रे  कोड़ने  को  संग  कयणोंकर  रहा  हूं  ?  यह  बावश्यक  क्‍यों

 मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  जिन  लोगों  को  शैणिपुर  से  दिल्‍ली  तक  यात्रा  करनी  होती  है  अथवा

 सणिषुर  के  बाहर  देश  के  किसी  भी  भाग  तक  यात्रा  कमी  हीती  तो  इसके  चिए  उन्हें  इब्फाल

 ले  मो  कि  सबसे  नजदीक  का  रेलबे  स्टेबाव  109  मील  से  अधिक  को  यात्रा  बस

 से  करमी  होगी  ।  इतनी  लम्बी  दूरी  तक  बस  से  यात्रा  करता  बुत  कठिने  कार्य  क्योंकि  बरसबत

 के  मौसम  भें  भू-स्खलग  होता  है  ओर  वहां  पर  कई  अन्य  समस्या  भी  इम्फाल  से  देश  के  अन्य

 स्थानों  पर  पहुंचमे  के  लिए  परिवहन  अथवा  अन्य  काहनों  की  कठिनाहयां  भावश्यक  वस्तुओों

 इत्यादि  के  लाने  ले  जाने  की  भी  कठिनाइयां  अतः  इम्फाल  तक  एक  रेल  लाइन  अवश्य  होनी

 चाहिए  ।  मैं  तो  कहूंगा  कि  इस  रेले  लाइन  की  आवश्यकता  न  केबल  यात्रियों  और  माल  के  आने-जाने

 के  लिए  होगी  बेल्कि  देश  को  सुरक्षा  के  उद्देश्य  से  भी  इसकी  आवश्यकता  यह  इसलिए  अ।वश्यक

 है  क्योंकि  मणिपुर  का  स!मरिक  महेस्‍व  यह  वर्मा  और  अम्य  देशों  की  रोमाओं  से  घिरा  हुआ

 है  ।  अतः  सैनिकों  और  अन्य  भारी  उपस्करों  को  लाने  ले  जोगे  के  लिए  भारत  के  बाहर  बोरये
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 स्टेशनों  के  सीमा  क्षेत्रों  तक  पहंंचने  के  लिए  एक  रेल  लाइन  होनी  इसकी  ही
 अत्यंत  आवश्यकता  आजकल  मणिपुर  के  लोगों  को  राज्य  के  बाहर  जाने  के  लिए
 दीमापुर  अथवा  गोहाटी  से  गाड़ी  पकड़ती  पड़ती  गौहाटी  तंक  जाने  के  लिए  लोगों  को
 इम्फाल  से  गौहाटी  तक  हवाई  यात्रा  करनी  होती  है  और  वहां  से  उन्हें  गाड़ी  परड़नी  पड़ती
 अतः  यात्रियों

 के  लिए  यह  बहुत  ही  कठिन  कार्य  यहां  तक  कि  गोहाटी  अथवा  दीमापुर  तक
 पहुंचकर  भी  इस  बात  की  निश्चिंतता  नहीं  होती  कि  उन्हें  गाड़ी  के  टिकट  अथवा  उसमें  आरक्षण
 मिल  सकेगा  ।  यदि  उन्हें  टिकट  अथवा  गाड़ी  में  आरक्षण  नहीं  मिलता  तो  उन्हें  कई  सप्ताह  तक
 अटके  रहना  पड़ता  है  |  रेल  लाइन  जरूरी  है  ।  यदि  रेल  मंत्री  महोदय  अपनी  मंशा  बतायें  कि
 वे  एक  रेल  लाइन  बिछाने  पर  विचार  करेंगे  जो  इम्फाल  तक  जाएगी  तो  मैं  रेल  मंत्री  जी  से  कोई
 भी  सोदेबाजी  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  मुझे  इस  बात  का  खेद  नहीं  है  यदि  रेल  लाइन  को  बिछाने
 में  एक  वर्ष  अथवा  दो  वर्ष  का  समय  लगता  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  इसे  रातों  रात  बिछा
 दिया  जाए  ।  यदि  एक  वर्ष  में  अथवा  दो  वर्ष  में  रेल  लाइन  बिछाना  संभव  नहीं  है  तो  उसके  लिए  वे
 पांच  वर्ष  अवा  दस  वर्ष  का  समय  ले  सकते  हैं  ।  यदि  समय  अधिक  तो  लागत  बढ़  जाएगी  ।

 मैं  सरकार  की  मंशा  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इम्फाल  को  रेल  लाइन  से  जोड़ना  चाहती  है  ।
 इसमें  अनेक  कठिनाइयां  हो  सकती  हैं  ओर  इस  पर  करोड़ों  रुपये  व्यय  किए  जा  सकते  हम  जानते

 हैं  कि  यह  एक  बहुत  बड़ा  उत्तरदायित्व  है  ।

 मैं  इस  क्षण  इस  बात  की  ओर  भी  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  यह  राज्य  जो  एक
 प्रभुतत्ता  सम्पन्न  राज्य  यह  महाराजा  का  राज्य  था  जिसे  भारत  संघ  के  अनुरोध  पर  भारत
 संघ  के  साथ  विलय  कर  दिया  गया  था  ।

 अब  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  यदि  भारत  संघ  चाहता  है  कि  मणिपुर  के  लोग  सुखी  और

 प्रसन्‍नतापूर्वंक  जीवन  व्यतीत  करें  तो  आपको  यह  उत्तरदायित्व  अवश्य  निभाना  चाहिए  ।  क्‍योंकि
 विलय  के  समय  भारत  सरकार  ने  इन  सभी  दायित्वों  पर  विचार  किया  अतः  आपको  यह
 दायित्व  अवश्य  निभाना  इस  समय  यह  राज्य  उग्रवादियों  ओर  पृथकतावादियों  द्वारा
 उत्पन्न  विद्रोह  की  समस्या  का  सामना  कर  रहा  जो  इन  तमाम  समस्याओं  के  कारण  भारत  संघ
 के  साथ  विलय  को  रह  करना  चाहते  हैं  ।

 वे  महसूस  करते  हैं  कि  वे  उपेक्षित  वे  महसूस  करते  हैं  कि  वे  देश  के  अन्य  भागों  के

 निवासियों  को  मिलने  बाली  कई  सुविधाओं  से  वंचित  हैं  ।  युवक  एवं  किशोर  अत्यधिक

 कुण्ठित  मैं  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  मामले  को  राष्ट्र  हित  में  राष्ट्रीय  मामले

 के  रूप  में  उठाकर  अर्थात  देश  के  शेष  भागों  से  इम्फाल  को  रेल  मा्ग  से  जोड़े  ।  मंत्री  महोदय  से

 मेरा  यही  एक  विनम्र  अनुरोध  है  ।

 अब  मैं  मंत्री  महोदय  जो  से  इम्फाल  में  उन  यात्रियों  के  लिएटिकट  घर  खोलने  का  अनुरोध
 करूंगा  जो  रेलगाड़ी  से  यात्रा  करना  चाहते  जो  या  तो  गुवाहटी  से  अथबा  दीमापुर  से  गाड़ी

 पकड़ेंगे  ।  उन्हें  इम्फाल  में  आरक्षण  की  सुविधा  सहित  बुकिंग  करने  की  सुविधा  हो
 ।
 इस  समय  हम

 कई  स्थानों  पर  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  कर  रहे  अतः  इसे  भी  कम्प्यूटरीकृत  किया  जा  सकता  है
 और  इसे  इम्फाल  में  दीमापुर  अथवा  गुवाहटी  की  सीटों  के  लिए  ही  रखा  जा  सकता  यह q
 अवश्य  होना  मैंने  रेल  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  है  ।  मैं  रेल  मंत्री  से  अनुरोध
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 करता  हूं  कि  लोगों  न  में  इस  मामले  को  गंभीरतो  से  लिधा  जाए  ।  इससे  निराश  युवक  को
 शांत  करके  राज्य  में  कानून  और  ध्यवरथा  की  स्थिति  बाएं  रखमे  में  गह  मंत्रलय  को  भी  किसी

 हद  तक  सह  मिलेगी  ।  मेरी  सभक्ष  से  यह  एक  अच्छा  विच्त  र  है  ।  इससे  लोगों  को  बहुत  अधिक
 महाथता  प्राप्त  होगी  ।  यदि  रेल  मंत्री  महोदय  इसकी  जाँच  करके  शीज्र  ही  हस  पर  विसार  करे  तो

 लोगों  की  शिकायतों  को  दूर  किया  जा  है  ।

 इस  समय  जीरीबाम  में  एक  रेल  शींष  पर  निर्माण  कार्य  चल  रहा  हैं  जो  कि  मणिपुर  की
 सीमा  लगा  हुआ  शहेर  है और  सिलचर  की  सीमा  से  घिरा  हुआ  निर्माण  कॉर्य  अभी  भी  चल
 है  ।  यह  अभी  पृच्य  नहीं  हुआ  है  यद्यपि  यह  पिछले  तीन  से  चार  वर्षों  से  चालू  यदि  यह  पूरा  हो री

 इमसे  कुछ  हद  तक  उन  लोगों  को  सुविधा  होगी  जिन्हें  सिलचर  से  आगे  गाड़ी  पकड़ने  के
 लिए  इम्फाल  से  जीरीबाम  आना  पड़ता  मेरा  रेल  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे  इसकी
 जांच  मैं  पनः  इस  बात  को  दोहराता  हूं  कि  यद्रि  दैश  चाहता  है  कि  माणि  पुर  भारत  संघ  के
 साथ  रहे  तो  एक  रेल  लाइन  इम्फाल  तक  अव््य  होनी  चाहिए  |  यह  मेरे  लिए  एक  सौदेबाजी  का

 मामला  है  और  मैं  उस  राज्य  कै  लोगों  की  ओर  से  बोल  रहा  हूं  ।  वे  इसकी  मींग  कर  रहे  मैं

 इसी  बात  कौ  दोहूगा  रहा  हूं  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  यह  इस  दैश  संघ  का  दायित्व  है
 क्‍्पौंकि  विलय  के  समय  इम  पर  निर्णय  लिया  गया  था  औरं  उस  दाथित्व  को  उठाने  का  विचार  कियां

 गया  था  ।

 अंत  में  इस  बेातत  को  महोींदेय  के  ध्यान  में  लोनां  चाहेनो  कि  के।लका  मेल  से  हैथिंडा  से
 दिल्‍ली  की  यात्रा  करने  में  कठिनाई  अःती  है  क्योंकि  टिकट  कंल्चटरे  याश्रियों  के  धाथ  शरारत  करते

 वे  रेल  में  यात्रियों  सं  पैसा  वसूल  करके  उसकी  रसीद  नहीं  देते  हैं  ।  वे  पेसा  वसूल  कर  बिंनों

 रसीद  दिए  ही  मुगलसराय  स्टेशन  पर  उतर  जाते  हैं  |  मैं  बाद  में  रेल  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में

 लिखूंगा  ।  मैं
 इस  विषय  पर  सदन  का  समय  लेना  नहीं  चाहता  परन्तु  मैं  इस  बारे  में  एक

 उदाहरण  दू  गा  कि  टिकट  वलक्टर  ने  किस  तरह  से  रिश्वत  के  रूप  में  पँसा  वसूल  किया  है  और
 इसी  प्रकार  कई  ओर  भी  शरास्तपूर्ण  काय  करते  हैं  ।

 अन्त  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  से  रेलभाड़ियों  अच्छी  भोजग  श्रदात  करते  हेसु  भिवेदल
 करना  चाहूंगा  ।  हमें  काफी  कष्ट  उठाना  पड़ा  है  ।  मैंने  स्वयं  इसे  जनुज्ञव  किथा  है  ।  ऐसी  रेलगेर्षड्धों

 भोजन  व्यवस्था  की  सुविधा  निराशाजनक  है  ।  मैं  यह  भी  मांग  करता  हूं  कि  दिल्ली  से  ग्रुवाहटी
 तक  एक  राजघानी  रेलंगांडी  होनी  अप  उंसे  कोई  भौ  राम  मैं  मांग  करता  हं  यहां

 एक  बिना  रुकने  वाली  रेलगाड़ी  होनी  चाहिए  जैसे  दिल्‍ली  से  हांवड़ी  ओर  दिल्ली  से  अन्य  शह
 में  दिल्‍ली  को  गुवाहटी  से  राजधानी  बिना  रुकने  वालौ  रेलंगाड़ी  से  जोड़ा  जाना  चाहिए  ताकि

 पूर्वोत्तर  क्षंत्र  कै लोग  इस  सुविधा  का  उपभोग  कर  संक  ।

 इन  शब्दों  के
 साथ  मैं  आयका  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  और  यह  सौदेबाजी  करना  चाहूंगा

 कि  य॑दि  रेल  मंत्री  महोदय  इम्फाल  में  रेल  लाइन  बिछाने  हेतु  अपना  इसेदे  ध्यक्त  केरने  के  लिए
 तेगार  तो  मैं  इस  भांग  का  समर्थन  करमे  हेतु  तैयार  हूं  ।

 री  थी  ०  घनजय  कुशार  :  संभांपति  सदन  वैंर्थ  198  8-89  कै  दौरान  किए
 गए  व्यय  से  सैंबंधित  अनुदानों  कौ  अधिक  राशि  की  जो  कि  संसेद  द्वारा  हवीकृत  घनर  शि  के
 अतिरिक्त  है  तथा  अनुदान  की  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहा  कुल  104  45  करोड़  रुपये
 का  अधिक  भविष्य  अधिप्राप्ति  निर्माण  तथा  परिसंम्पेत्तियों  को  बदले  जैसे  काये
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 चालन  संबंध्री  विभिन्‍न  शीर्षों
 के  अन्तगंत  तथा  सामान्य  स्थाई  मार्गों  तथा  +माँण  कार्यों  के

 अनुरक्षण  संयंत्र  तथा  उपस्करों  की  मरम्मत  तथा  यातायात-संचालन  कर्मचारी

 कल्याण  तथा  सुविध्राओं  ज॑ंमे  शीर्षों  के  अन्तगंत  हुआ  ।

 अब  ऐसी  अधिक  घनराशि  के  लिए  स्वीकृति  मांगी  जा  रही  है  जो  वर्ष  1988-89  के  लिए

 नुदानों  तथा  विनियोग  से  अधिक  पहले  ही  ख्च॑ं  की  जा  चुकी  निः:संदेह  इस  मांग  का
 मंविधान  के  अनुच्छेद  115  के  अन्तगंत  समर्थन  गया  लेकिन  मैं  महसूस  करत  हूं  कि  जब

 तक  कहीं  कोई  रोक  नहीं  लगाई  तो  स्वीकृत  अनुदानों  से  अधिक  व्यय  करने  की  म  गेबुति  तथा
 लालसा  बन

 गे  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  अय  ऐसी  कार्यवाही  नौंवी  लोक  सभा  की  लोक  लेखा  समिति
 क॑  प्रतिवेदन  पर  की  जा  रही  अत्तः  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यह  सदन  लोक  लेखा
 समिति  की  टिप्पणियों  का  ब्यौरा  जानना  चाहता  है  तथा  माननीय  मंत्री  एकीकृत  अनुदानों  से  अधिक
 व्यय  करने  के  लिए  बाध्य  करने  वाले  कारणों  की  व्याख्या  करके  हमें  अनगहीत  करेंगे  ।  यह  प्रश्न

 कि  क्या  इस  अधिक  परिव्यय  से  संतोषजनक  परिणाम  प्राप्त  होते  मैं  यह  महसस  करता  हूं
 कि  भारतोय  रेलवे  की  समस्त  कार्य  प्रणाली  की  स्वीकृत  अनुदानों  से  ऐसे  अधिक  ब्यय  वे  प्रकाश  में
 पुनरीक्षा  करनी  होगी  ।

 यहां  मैं  यह  सुझाक  देना  काइता  हूं  कि  भारतोय  रेलवे  में  बास्तविक  कमंचारियों  रा  मई
 सेवाओं  को  मान्यता  प्रदान  करने  से  रेलवे  के  कार्यकरण  में  काफ़ी  सीमा  तक  सुधार  होगा  ।

 मेरे  विचार  से  भारतीय  रेलवे  में  कायंरत  लगभग  तीन  लाख  से  भी  अधिक  कमंचारी  भारतीय
 रेल  मजदूर  संघ  द्वारा  संगठ्ति  किए  गए  हैं  तथा  वे  इसको  मान्यता  प्रदान  करने  की  मांग  कर  द्दे  हैं  ।

 यूनियन  को  मान्यता  प्रदान  करने  की  उनकी  मांग  को  रेलबे  के  अधिकारियों  ने  बिल्कुल  अ  नथुना  कर
 दिया  है  ।  मेरे  विचार  से  प्रबन्धन  के  उच्च  स्तरों  पर  निहित  स्वार्थी  तत्वों  द्वारा  इस  मामले  में  विलम्ब

 किया  जड़  रक्त  हे  तभ  वारलचिक  कप्मेकरियों  अफना  अधिकार  प्रदानः  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 हैं  कऩ-सेलक  दम  खुअभसह्  क्र  मानतीय  मंत्री  से  इस  मामले  की  जांच  करने  तथा  भारतीय

 बजवूर  संध्ष  तुरन्त  माम्मता  प्रदाम  करने  की  मांग  करना  चाहता  हूं  ताकि  रेलके  की  समश्त
 में  सुश्नार

 कम-से-कम  अब  यह  सदन  माननीय  मंत्री  से  यह  आश्वासन  ले  सकता  है  कि  अब  से  आगे

 स्वपेछत  अदुद्रालोंਂ  का  पडलख़  करेभी  अद्बुदानों  के  अधिक  खचे  नहीं  करेगी  ?  कई

 कड़े  जिलहें  में  घोटाले  कह  सकता  कि  इंजमों  के  खरेद  पर  चर्चा  करने  का  समय

 बहीं  ।.  अित्र  पढुके  ही  ऊतकके  कर्का  कर  कुके

 थी  पो०  एम०  सईद  :  सभापति  यह  मामला  न्यायालय  में  इसका  संदर्भ  देना

 दीऊ  नहीं  है  |  केक  झइुके  ध्यप्ल  में  लाख  चाहता  ॥

 क्री  बो०  घनंजय  कुमार  :  मैं  अब  इस  मामले  की  गहराई  में  नहीं  जाना  अब  तक
 बंपर  ०  बंडर*  से  सधी  कक़फी  परिचित  हो  चुके  हैं  तथा  यहां  हम  केवल  104  करोड़ਂ  रुपये  की  मांग
 रहे

 श्लेਂ के  थो०  तंग्काबाल  :  पिछली  बार  हम  इस  पर  चर्चा  करता  चाहते  थे  तो  आप

 बह  नहीं  थे  ।  जाय  सभी  भाग  गए  थे  ।
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 श्री  वी०  घनंजय  कुमार  :  मुझे  आशा  है  कि  सभापति  महोदय  सदस्पों  को  पूरी  बहस  करने

 की  अनुमति  प्रदान  करेंगे  ।  मेरा  उद्देश्य  ऐसी  मांग  उठाने  के  संबंध  में  इस  सदन  को  ऐसे  घोटालों

 पर  चर्चा  करनी  चाहिए  जिनमें  हजारों  करोड़  रुपये  खर्च  किये  जाने  का  पता  चला  मैं  इस

 मामले  को  यहीं  छोड़ता  हूं  क्योंकि  मुझे  यह  स्मरण  कराया  गया  यह  मामला  न्यायालय  के  समक्ष

 लम्बित  है  |  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  न्यायालय  ने  समाचार-पत्रों  में  इसके  प्रकाशन  पर  रोक  लगाई

 न  कि  इस  पर  सदन  में  चर्चा  करने  पर  कि  इसमें  कुछ  व्यक्ति  शामिल  मैं  नहीं  जानता  कि  इस

 घोटाले  में  कोन  शामिल  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आपका  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।

 श्री  वो०  घनंजय  कुमार  :  भब  मैं  अनुपूरक  अनुदान  मांगों  को  लेता  अनुपूरक  अनुदान
 मांगें  आमात  परिवतंन  काय  के  लिए  नि:संदेह,  यह  एक  स्वागत  योग्य  उपाय  है  तथा  हम  निश्चय

 ही  अपना  समर्थन  देंगे  ।  साथ  ही  माननीय  मंत्री  से  यह  अनु रोध  करते  हैं  कि  चालू  परियोजनाभों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ना  चाहिए  ।  हमें  कोंकण  रेलवे  परियोजना  को  जानकारो  यह  कछुए  की
 चाल  से  चल  रही  इसके  पोषण  के  लिए  बांड  जारी  करने  के  पश्चात  आवश्यक  घन  नहीं

 मिल  रहा  है  |  मेरे  विचार  से  ए०बी०बी०  से  आवश्यक  घनराशि  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए
 जः  रहे  हैं  ।  यहां  भी  मेरे  पास  एक  बात  का  हवाला  करने  के  अतिरिक्त  कोई  रास्ता  नहीं  है  यद्यपि

 सत्ता  पक्ष  के  लिए  यह  सुखद  नहीं  होगी  ।  मुझे  एक  टिप्पणी  करनी  है  कि  भारतीय  रेलवे  में  कुछ
 उच्च  अधिकारो  इस  बात  पर  तुले  हुए  हैं  कि  इस  कोंकण  रेलवे  परियोजना  को  समय  सारणी  के

 अनुसार  पूरा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से इस  मामले  की  जांच  करने  तथा  चालू  परियोजना  के  लिए  पर्याप्त
 निधियां  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  करता  हूं  तथा  मैं  माननीय  मंत्री  से  एशियाई  विकास  बेंक  से
 निधियों  की  उपलब्धता  के  संबंध  में  आश्वासन  तथा  पुष्टि  प्राप्त  करना  चाहता  हूं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  मंगलौर  तथा  बंगलौर  के  वीच  दिन  के  समय  चलने  वाली  एवं  रेलगाष्टी

 चलाने  के  लिए  भी  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  ।  यह  एक  लम्बे  समय  से  की  जा  रही  मांग  रेल

 बजट  पर  लम्बी  चर्चा  के  दोरान  भी  हमने  ऐसी  मांग  की  थी  ।  लेकिन  इस  मांग  को  पूरा  करने  के

 लिए  कोई  कार्य  नहीं  +िया  गया  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध
 करना  चाहता  हूं  ।

 सदन  सर्देब  अधिक  घनराशि  जो  पहले  ही  खर्थ  की  जा  चुकी  तथा  अनुपूरक
 मांगों  के  जो  केवल  4  लाख  रुपये  की  क ेलिए  सहमत  होगा  ।  हम  इसका  समर्थन  करने  ।

 हमें  रेलवे  के  समग्र  का्यंकरण  में  सुधार  करना  चाहिए  तथा  लोगों  का  विश्वास  पुनः  प्राप्त  करना

 चाहिए
 ।

 श्री  लित्त  बसु  :  सभापति  मैं  अपनी  बात  बहुत  संक्षिप्त  में  कहंगा  ।  भश्न .
 ओों

 ब्द  ~ «  ९  >
 आशा  है  कि  रेल  मंत्री  समस्याओं  तथा  कठिनाइयों  को  समझते  हैं  ।

 मेरे  विचार  से  श्री  रवि  राय  ने  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुहा--यह  मुद्दा  एक  विशेष
 स्टेशन  अथवा  एक  विशे

 ष  रेलवे
 अथवा  एक

 विशेष  रेलवे
 परियोजना  से

 संबंधि
 त  महीं  यह  एक

 राज्य  में  रूप  में  उड़ीसा  से  संबंधित  उन्होंने  यह  भी  उल्लेख  किया  है  कि  यदि  सरकार  अथवा '
 रेल  मंत्रालय  इस  चेतावनी  की  ओर  ध्यान  नहीं  देता  है  तो  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसको  अपेक्षा
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 मैं यह कहूंगा कि यद्यपि उन्होंने 'बचेतावनी' शब्द का प्रयोग  फ७>-छ-छछर

 मैं  यह  कहूंगा  कि  यद्यपि  उन्होंने  शब्द  का  प्रयोग  नहीं  क्रिया  इंफाल  के  माननीय  सदस्य
 ने  एक  खिन्‍्न  ढंग  से  एक  भावना  ब्यक्त  की  है  ।  मैं  उनकी  भावना  की  कद्र  करता  हूं  तथा  मेरे  विचार
 से  माननीय  मंत्री  ने  उसे  नोट  कर  लिया  यह  उनकी  अभिव्पक्ति  मैं  सौदेबाज
 नहीं  हूं  ।  लेकिन  मुझे  जो  बात  महत्वपूर्ण  लगती  है  वह  है  रेलवे  का  राष्ट्रीय  एकता  लाने
 तथा  उसे  सुदृढ़  करने  में  इसकी  भूमिका  ।  यह  भारतीय  रेलवे  का  एक  सामाजिक  उद्देश्य  मुझे
 आशा  है  कि  इस  सम्मानीय  सदन  में  आज  माननीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  की  गई  भावना  पर  रेल

 मंत्रालय  तथा  समस्त  सदन  राष्ट्रीय  हित  में  सकारात्मक  ढंग  से  कार्यवाही  करेगा  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  पर  आता  हूं  ।  जब  मैं  उड़ीसा  तथा  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  का  समर्थन  कर  रहा
 जो  आज  रेलवे  मानचित्र  में  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान--मैं  विनम्र  भाव  से  अपनी  बात

 कहूंगा--पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  प्रति  किए  जा  रहे  अन्याय  की  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 मेरे  पास  एक  सूची  है  |  पांच  ऐसी  रेलवे  परियोजनाएं  हैं  जिन्हें  ण्हले  ही  अनुमोदित  किया  जा  चुका
 है  ओर  मंजरी  दी  जा  चुको  है|  लेकिन  पैसा  अभी  मंजूर  नहीं  किया  गया  है  ।  और  यदि  कुछ
 राशि  स्वीकृति  भी  की  गई  है  तो  वह  बहुत  थोड़ी-सी  लक्ष्मी  कानन्‍्तापुर-नामखाना
 परियोजना  की  प्राक्कलित  लागत  47.5  करोड़  रुपए  है  और  इसकी  संकल्पना  1982-83  के  अंत  में

 की  गई  थी  ।  आज  की  तारीख  तक  केवल  14  करोड़  रुपए  ही  खचं  किए  गए  हैं  और  47

 मीटर  दूरी  में  स ेकेवल  10  कि०  मी०  तक  कार्थ  पूरा  हो  सका  हावड़ा-आस्टा  परियोजना

 (30  कि०  की  प्राककलित  लागत  30.42  करोड़  रुपए  है  ओर  अब  तक  केवल  19  करोड़

 रुपए  ही  खचं  किए  गए  हैं  तथा  वर्तमान  बजट  आबंटन  केवल  5,000  रुपए  का  ही  है

 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  सांकेतिक  धनराशि

 श्री  चिश्  बस्‌  :  सांकेतिक  धनराशि  पर  निभंर  रहने  में  हमारी  कोई  दिलचस्पी  नहीं  है  ।

 यदि  आप  देश  को  इस  आधार  पर  चलाना  चाहते  हैं  तो आपकी  सहायता  केवल  भगवान  कर  सकते
 $  और  कोई  नहीं  ।  उसके  बाद  दिधा-तामलुक  परियोजना  उसकी  प्राककलित  लागत  73  करोड़

 रुपए  आज  तक  केवल  14  करोड़  रुपए  खर्च  किए  गए  चालू  वर्ष  के  लिए  बजट  आबंटन

 99  लाख  रुपए  का  है  ।  श्री  रवि  राय  को  भी  समझना  चाहिए  कि  यह  किस  तरह  का  अन्याय  है  ।

 बलरघाट-एकलखी  परियोजना  की  प्राककलित  लागत  76  करोड़  रुपए  की  है  ओर  आज

 की  तिथि  तक  केवल  3  करोड़  रुपए  ही  खर्च  किए  गए  चालू  वर्ष  के  लिए  बजट  आबंटन  5,000

 शपए  का

 हैं  माननीय  रेल  मंत्री  तथा  उनके  मंत्रालय  को  कोटशिला-पुरलिया  रेल  लाइन  में  सुधार

 करने  के  लिए  कुछ  घनराशि  मंजूर  किए  जाने  पर  बधाई  देता  यहां  मुझे  एक  शिकायत

 भी  करनी  यद्यपि  पैसा  मंजूर  कर  दिया  गया  फिर  भी  काम  उत्तने  उत्साहपूर्यक  ढंग  से

 नहीं  शुरू  किया  गया  है  जितना  इसे  निर्धारित  समय  के  भीतर  पूरा  करमे  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 मैं  एक  चनाव-क्षेत्र  का  कई  वर्षों  से  प्रतिनिधित्व  करने
 का  सुअवसर  मिलता  रहा  वहां

 एक  परियोजना  चल  रही  है  जिसे  बारासाट-बेनगांव  दोहरीक रण  परियोजना  का  नाम  दिया  गया

 यह  संपूर्ण  जनपद  की  जीवन  रेखा  मैं  समझता  पैसा  मंजूर  कर  दिया  भया  उसमें  कोई

 सम्देह  नहीं  उसके  लिए  मैं  माननोय  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  ।  लेकिन  कमी  केवल  यह  है  कि
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 ही  ->----  «७»

 वहां  कार्य  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  नहीं  चल  रहा  है  !  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 पूवेंक  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  मामला  पूर्व  रेलवे  प्रशासन  के  साथ  उठाएं  जिससे  कि  आबंटित
 धनराशि  का  समुचित  ढंग  से  प्रयोग  किया  जा  सके  और  काय॑  निर्धारित  समय  के  भीतर  पूरा  किया
 जा  सके  ।

 मेरे  पास  बहुत  सारे  प्रश्न  लेकिन  मैं  उन्हें  इस  समय  उठाना  पसन्द  नहीं  करू  मैं
 केवल  स्पष्टीकरण  चाहता  रेल  मंत्रालय  ने  घोषणा  की  है  कि  वे  रेलवे  की  अप्रयुक्त
 का  वाणिज्यक  प्र  पूरे  भारत  में  भारतीय  रेलवे  के  पास  62  हजार  हेक्टेयर  जमीन  है  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  सरकार  उसे  कलकत्ता  ओर  मद्रास  में  कतिपय  भवन  निर्माण  कंपनियों

 को  बेचना  चाहती  है  ।  हम्र  इस  बारे  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  ।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  इस  बारे  में  एक  भ्रम  हम  पिछले  एक
 वर्ष  से  कह  नहे  हैं  कि  रेलवे  की  एक  हेक्टेयर  भूमि  भी  नहीं  बेची  जाएगी  ।  61,000  हेक्टेयर

 भूमि  खाली  पडी  है
 ।  इस  भूमि  का  प्रयोग  केवज्  रेलवे  के  चिक्राम  के  लिए  किया  जाएगा  ।

 हमने  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  गठित  की  है  जो  उन  स्थानों  का  पता  जहां

 वाणिज्यिक  दोहन  किया  जा  सकता  है  और  ऐसे  61  स्थानों  का  पता  लगाया  गया  है  |  अभी

 बान्द्रा  की  एक  प्रायोगिक  परियोजना  के  अतिरिक्त  हमने  कोई  पहल  नहीं  की  अभी  भी

 कंबिनेट  को  इसे  अपनी  मंजूरी  देनी  यह  बान्द्रा  परियोजना  पिछले  तीन  वर्षों  से  चल  रही  है  ।

 बम्बई  महानगर  विकास  प्राधिकरण  उस  जमीन  के  इतर  प्रयोग  हेतु  रहमत  हो  गया  लेकिन

 उसमें  कुछ  कठिनाइयां  जो  भी  पैसा  मिलता  उसे  वे  उप  नग्ररीय  विकास  के  छ्लिए  प्रशोग

 करना  चाहते  जो  भी  पैसा  आता  हमें  उसे  भारत  की  समेकिह्न  क्िंछ्छ  में

 जमा  करना  पड़ता  हमें  वित्त  विधि  मंत्रुलय  और  योजना  आयोग  के  पास  जाना

 पड़ता  है  ।  अंततोगत्वा  वे  अब  इस  बात  से  सहमत  हो  गए  हैं  कि  इन  खाली  जमीनों  के  दोहन  से  प्राप्त

 होने  वाली  अतिरिक्त  धनराशि  को  अतिरिक्त  धनराशि  ही  माना  जाएगा  अरैस्  यहर  तक  कि  इसका

 प्रयोग  विकासात्मक  कार्यों  के  लिए  किया  जा  सकेगा  ।  जमीन  रेलवे  के  पास  केकक्‍ल  उस  छाली

 जगह  का  उपयोग  किया  जाएगा  ।  तीन  तरह  के  प्रश्न  हैं  जिन्हें  इस  सम्माननीय  सदन  को  में

 सक्षम  होना  चाहिए  ।

 हां  तक  कि  पता  लगाए  गए  प्रत्येक  स्थान  को  जमीन  मुश्किल  से  3-4  हेक्टेयर  उसका

 मतलब  यह  हुआ  कि  यदि  हम  इस  61,000  हेक्टेयर  भूमि  का  दोहन  करने  भी  जा  रहे  हैं  तो  यह

 मुश्किल
 रे  200  हेक्टेयर  अथवा  ऐसे  ही  कुछ  लोग  यह  समस्त  रहे  हैं  कि  61,000  हेतदेश्व

 भूमि  का  दोहन  क्या  जाने  वाला  नहीं  |  आपको  यह  समझना  चाहिए  कि  यह  61,000  हेक्रेशर

 जमीन  वह  कुल  ज्मीन  है  जो  रेख  लफ़इनों  के  दोतों  किनक्वरों  पर  खली  पड़ी  प्रकार  यह

 क्वांकज़ा  दिग्रा  मया  इस  61,000  छेब्रकेयर  भूष्ति  झें  भर्तत  सुंबेदनशील  स्थान  हैं  जिनका  दोह

 हम्न-वापिलन्यिक  उद्देश्यों  कर  सक्षते  हैं  ।  एक  सद्गस्प  के  भूमि  को  बेज़ने  के  बारे  में

 उसके  बाद  दूसरे  सदस्य  ने  यही  बात  कही  ओर  क्त  में  जब  मैं  यह  बात  एक  वरिष्ठ  सदस्य  से

 सुन  रहा  हूं  तो  मैं  सोचता  हूं  कि  यह  बात  भी  रिकार्ड  की  जाए  ।

 क्री  छित्त  बस  :  मैं  मंत्री  महोदय  का  आभारो  हूं  कि  उप्होंने  यह  स्पष्ट

 कर  द्ध्ग्रा  है  कि  रेलवे  का  अपनी  भूमि  का  इंच  भी  बे  चने  का  कोई  प्रस्ताव  न  हीं  है  तथा  इस  बढ़िया

 भूमि  का  प्रवतेकों  तथा  निर्माणकर्ताओं  को  अपने  ति  जी  लाभ  हेतु  उपयोग  करने  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 यह  रिकाड  में  है  तथा  जिसके  लिए  मैं  आभारी  हूं  ।
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 मै  एक  ओर  मुहं  पर  स्पष्टीकरण  चाहता  ओर  मुझे  आशा  है  कि  मानन  य  मंत्री  मेहोंदिप
 जिस  तरह  धूमि  के  माम

 नो
 में  स्पष्टवादी  रहे  उसी  तरह  इस  मामले  में  भी  रहेंगे  । और  वह  घुद्दा यह

 है  कि  ऐसा  या  है  क्रि  रेलवे  ने  ऐसा  निर्णय  लिया  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वे
 रोजगार  क्षमता  में  कमी  करेंगे  ।

 श्री  मह्लिकार्जन  :  यह  भी  मैंने  माननीय  सदस्य  तोपदार  ज्मी  को  बता  दिया  है  |  जब  वे  यह
 रहे  थे  कि  हमने  जनशक्ति  को  रॉइट्स  लाख  से  घटा  कर  नौ  या  बारह  लाख  कर  दिया  मैंने  कहा

 शो  चित्त  बेसु  :  क्या  आपने  रॉइट्स  की  सिफारिशों  को  अस्वीकार  कर  दिया  है  ?

 श्रो  मल्लिकाजुन  :  वी  सिफारिशें  मात्र  अनुशंसात्मक  हैं  ।  मंत्रालय  द्वारा  अन्तिम
 लिया  जाना  किसी  भी  सिफारिश  की  भ्ंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  करना  अनिवार्य

 श्री  थिस  बसु  :  क्या  आप  सदन  को  यह  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  भारतीय  रेलवे  में  रोजगार
 क्षण  में  कोई  कभी  बढ़ीं  की  जाएफी  ?

 शो  समल्लिका्जुन  :  किसी  भी  प्रकार  की  कोई  कटोती  नहीं  की  गई  है  ।

 की  चित  चले  :  मैं  एक  साधारण  शशरवासल  चाहते  हूँ  कि  रेलेबे  सेमेभरे  क्षमता  में  कोई
 कमी  करने  पर  विचार  नहीं  फर  रही  है

 श्री  पी०  एम०  सईव  :  माननीय  सदस्य  इस  मुह  को  आगे  भी  रख  सकते  ओर
 जब  मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  तब  इन  मुह्टों  पर  वे  अपना  जबाव  दे  सकते  हैं  ।

 थो  बित्त  बसु  :  यह  ठीक  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हुं  ।  जब  मंत्री  महोदय  ने  हस्तक्षेप  किया  तथा  सदस्य

 महोदय  उससे  सहमत  हो  गए  ?  उन्होंने  स्वेच्छा  उत्तर  दिया  है  ।  मैंने  उन्हें  जबाव  देने  के  लिए  बाध्य

 नहीं  किया

 ऐ  नीतोश  क्रुमार  कंबिनेट  मिनिस्टर  रिप्लाई  बीच-बीच  में  स्टेट  मिनिस्टर

 को  अपाचचुनिटी  उसका  वे  इस्तेमाल  कर  रहे  इसमें  आपको  क्या  एतराज  है  ।  हींगा

 श्रो  पो०  एम०  सईद  :  आप  हमें  लड़ाने  की  कोशिश  कर  रहे  यह  नहीं  हींगा  ।

 ]
 श्रो  चित्त  बसु  :  मुझे  और  किसी  बात  से  कोई  रुचि  नहीं  है  ।  मैं केवल  यह  चाहता  हूं

 कि  माननीय  मंत्री  चहै  अभी  फिर  अंपने  उत्तर  के  दोशम  सदन  को  यह  जाश्वासन  दें  कि

 भारतीय  रेलवे  जोकि  देश  में  सबसे  अधिक  प्रदान  करता  अपनी  रोजगार  क्षमता  में

 कमी  लाने  पर  कोई  विचार  नहीं  कर  रहा  है  ।

 7१.00  म०  प०

 थ्री  नोतोश  कुमार  सभी  मानतीय  सदस्यों  को  दो-दो  मिनट  बोलने  दीजिए  ।
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 ]

 सभापति  महोदय  :  आप  अब  क्‍या  करना  चाहते  अतिरिक्त  समय  समाप्त  हो
 गया  है  ।

 रेल  संत्रो  सो०  के०  जाफर  :  यदि  सदन  के  सदस्य  देर  तक  बंठने  के  लिए  तैयार

 हैँ  तो  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मेरे  पास  अभी  वक्‍ताओं  की  काफी  बड़ी  सूची  है--कांग्रेस  के  सी०
 पो०  आई०  के  दो  तथा  जनता  दल  आदि  के  2  सदस्य  हैं  जिन्हें  बोलना  क्या  हम  लोग  सदन  के

 समय  को  एक  ओर  घमन्टे  के  लिए  बढ़ा  सकते  हैं  ?

 )

 सभापति  महोदय  :  मैं  केवल  दल  के  नेता  तथा  संसदीय  काये  मंत्री  को  प्रत्येक  सदस्य

 को  नहीं  ।

 संसदोय  काय॑  मंत्रो  गुलाम  नथो  :  शायद  सभापति  महोदय  सदन  की  इच्छा

 सभापति  सहोदय  :  क्या  सदन  सभा  का  समय  एक  घन्टे  के लिए  ओर  बढ़ाए  जाने  के  लिए

 सहमत  है  ?

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  नहीं  ।  मेरा  प्वाइंट  आफ  आडंर  हाउस  का  टाईम  सात

 बजे  तक  बढ़ाया  गया  अब  सात  बज  चुके

 सभापति  सहोदय  :  तब  आप  समय  बढ़ाने  के  लिए  सहमत  नहीं  हैं  ।

 डा०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेय  :  नहीं  ।

 ]
 सभापति  महोदय  :  चूंकि  सदन  समय  बढ़ाये  जाने  के  लिए  सहमत  नहीं  इसलिए  सभा  को

 बेठक  कल  11  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  की  जाती  है  ।

 7.02  म०  प०

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  शुक्रवार  7  1992,  16  19'4  4

 के  11  म०पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 चोध री  मुद्रण  !2/3,  श्री  राम  साउथ
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